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 Oil  Stocks  of  I.0.C.  oil  lying  in  Calcutta  .

 तीय  तेल  निगम  के

 तेल  का  पुराना  भंडार

 1398  Haq  टन्सपोर्ट
 Taxes  due  from  M/s.  Transport

 Corporation
 *  1021 परेशान  श्राफ  इंडिया  of  India  (Pvt.)  Ltd.,  Calcutta  .

 लिमिटेड

 कलकत्ता  करों  को

 बकाया  राशि

 1399  महानदी  नदी  के  सम्बन्ध  मं  Surface  Water  resources  studies  of  Maha-

 धरातल  के  जल  संसाधनों  nadi  River  .  «  e  1021

 को  अध्ययन

 1400  उड़ीसा  में  बाल  मेला  Balimela  Electricity  Scheme  in  Orissa  a  1022

 बिजली

 1402.  उड़ीसा  में  ग्रामीण  Rural  Housing  Schemes  10.0  Orissa  e  1022

 निर्माण  योजनाएं

 1023 1403  जीवन  बीमा  निगम  Life  Insurance  Corporation  e  e

 1404  फर्टीलाइजर  एण्ड  बॉमिकल्स  T.A.  and  other  Allowances  to  Officers  of

 1024 ल्लावर वार  लिमिटेड  के  Fertilizer  and  Chemicals,  Travancore  Ltd

 अधिकारियों  का  war  भत्ता

 तथा  अन्य  भत्ते

 1405  भारत  सरकार  का  Government  of  India  Security  Press

 रिटी  कोरा षट् री  Korat-i  s  1024

 1406.  तेल  शोधक  कारखानों  में  Refineries  not  allowed  to  run  at  full

 पूरी  क्षमता के  झनुंसार  काम  capacity  1024

 न  करना

 1407.  तस्करी  के  .  पकडे  गये  माल  Value  of  Seized  smuggled  Goods.  1025

 का  मूल्य

 1408.  इंडियन  घायल  कारपोरेशन  च्े  1026

 के  कोंचा  रियों  द्वारा  हडताल

 Birike
 i

 1.0.C.  Employees

 cuit
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 1410.  गोरखपुर  स्थित  उर्वरक  Office  3000 210०5  in
 Fertilizer  Factory

 कारखाने  में  कार्यालय  Gorakhpur  1026

 शक

 141 1.  गोरखपुर  उसके  कारखाने  Production  of  Urea  in  Gorakhpur  Fertilizer

 में  afer  का  उत्पादन  Factory  1027

 1412.  उर्वरक  का  रखाना  गोरखपुर  of  Coal  in  Fertilizer  Factory,

 में  कोयले की  खपत  Gorakhpur  1027

 1413.  पंजीकरण  राजस्व  Registration  Reyenue  Department,  UP.  ,  1028

 उत्तर  प्रदेश

 1414.  उत्तर  प्रदेश  के  स्वास्थ्य  Industria)  Undertakings  under  Health

 विभाग  के  भ्रमित  औद्योगिक  Department,  Uttar  Pradesh  e  ि  e  1028

 1415.  दिल्‍ली  में  पकड़े  गये  जाली  Counterfeit  Coins  Seized  in  1061  1029

 सिक्के

 >
 1416.  सरकारी  क्षेत्र  उर्वरक  Implementation  "of  Recommendat  ons  of

 कारखानों  के  कार्य संचालन  Enquiry  Committee  on  Working  of  Public

 सम्धन्घपी  जांच  समिति की  Sector  Fertilizer  Units  .  a  1029

 सिफारिशों  की  श्रियान्विति

 1417.  केरल  में  ताप  बिजली  घर  Thermal  Plant,  Kerala  e  .  1029

 1418.  सहकारी  गृह-निर्माण  Development  of  Land  Allotted  to  Co-opera-:

 संस्थाओं  को  आवंटित  की  tive  Housing  Building  Societies  a  1030

 गई  भूमि  लग  विकास

 1419.  gate  सिंचाई  Panpun  Irrigation  Project,  Bihar  .  1030

 बिहार

 1420.  पायराइट  Demonstration  of  Workers  of  Pyrites  Chem{-

 cals  Development  Corporation,  Ltd..  103!

 लिमिटेड  &  कर्मचारियों

 द्वारा  प्रदर्शन

 रसायन  उद्योग  के  लिये  Target  for  Chemical  Industries  e  ि  1031

 निर्धारित  लक्ष्य

 1422,  पोहा टी  तथा  बरौनी  Production  capacity  of  Gaubatt  and  Baraunt

 शोधक  कारखानों  की  Refinertes  a  *  1032

 उत्पादन  क्षमता

 1423.  कच्चा  तैल  Crude  छा  *  a  1032

 (iz)



 न्  Alo  Ho

 U.S. 0.  No  विषय  /SUBECT  Pact e

 1033 1424  रिसाव  में  पेडो  केमिकल  Petro  Chemical  Complex  in  Assam  .

 उद्योग  समह

 1034 1425  असाम  म  तल  गस  का  laring  of  oil  gas  in  Assam

 जलाया  जाना

 a 1426  ते  त्या  प्राकृतिक  qa  Dispute  between  ONGC  and  Assam  Gov-

 अयाग  श्र  ग्रासिम  सरकार  émment  थ  1034

 ह प  बीच  विवाद

 1427  बरौनी  उर्वरक  कारखाने  में  Recruitment  in  Barauni  Fertilizer  Project  1035

 भर्ती

 1428  विदेशी  सहायता  Foreign  Ald  .  .  a  1035

 1429  फाइल  रिया  नियंत्रण  एकक  Shifting  of  Filaria  control  unit  from  Manga-

 ore Le  ८  e  *  *  1036 को  मंगलौर  से  बंगलौर  ले  lore  to  Bangalc

 जाना

 1036 1430  राज्य  का  ऋण  Advances  to  States  ,  क  थि

 1431  सरकार  area  दिल्‍ली  में  Taking  over  of  Delhi  ospitals  by  Govern-

 ग्रस्पतालं  को  ग्रसने  नियंत्रण  ment  श  1037

 म  लेता

 1432  का  उत्पादन  Production  of  Fertilizers  .  1037

 1133  की  उत्पादन  लागत  Cost  of  Production  of  Fertilizer:  1038

 केन्द्रीय  सरकार  का  घाटा  Central  Government  Deficit  e  1038 143

 1435  सरकारी  उपक्रमों  को  ऋण  Loans  to  Public  Undertakings  .  थै  1039

 1436  दिल्‍ली  में  सरकारी  भवनों  Defective  Construction  of  Public  Buildings
 in

 को  त्धिपणे  निर्माण  Delhi  e  क  क  1039

 1437  पालम  हवाई  WE  पर  सोता  Appealed  कग Weu  दत्त  DU led by  RO  AC  against
 Seizure

 of

 पकड़ने  के  खिलाफ  ब्रिटिश  Gold  at  Palam  Airport  e  1040.

 maria  एयरवेज

 पोरेशन  द्वारा  दायर  की

 गई  अरपिल

 1438  ea  में  तस्करी  Smuggling  bd  e  .  *  a  1040

 1439.  सरकारी  उपदेशों  के  बारे
 Administrative  Reforms  Commission

 s  Recommen-

 में  प्रशासनिक  सुधार  dations  on  Public  Undertakings  .  1041

 अयोग  की  सिफारिशें

 1440.  बिहार  वे  सतियों के  Enqulry  into  Affairs  of  Ex-Ministers  of  Bihar  1041

 मामले में  जांच

 (x)



 प्रता०  To

 U.S.Q.  No.  SUBJECT
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 .  +  1041 144).  राजस्व  कमरा  रिपो  को  दी  Increment  given  to  Revenue  Staff

 गई  बेकन
 वीडियो

 1442.  गिरीश  मौत  टन  मकान  Foreign  Exchange  Violations  by  British

 इंडिया  करन कला  Machine  Tool  Makers  India  Ltd.,  Cat

 culta  क  e  1043 द्वारा  विदेशी  मुद्दा  सम्बन्धी

 नियमों  का  उल्लंघन

 1043 1443.  विदेशी  सहायता  F
 oreign

 Ald

 1444.  खाई  जान  वान  Oral  Contraceptives  1044

 निरोधक  गोलियां

 .  *  1045 1545.  प्रौद्योगिक  उत्पादों के  मृत्य
 Prices  of  Industrial

 roducts,

 *  1045 134.  गुजरात  में  तैल  की  ढूला  Transportation  of  Oil.  from  Gujarat
 .

 1447.  तैल  तथा  प्राकृतिक  गेंस  Promotion  to  Departmental  Employees  in

 .  नथ  1045 alain  में  विभागीय  ONGC

 चोरियों  की  पदोन्नति

 1046 1448.  राज्यों  मं  मैल  क  कुए  Oil  Wells  in  States  चक  ग  च्

 1449.  प्रनुसुचित  जातियों  तथा  Welfare  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled

 अनुसूचित  alien  जातियों  Tribes  e  थि  क  e  1047

 का  कल्याण

 1450.  पंज रात  राज्य  में  कोबाल्ट  Scheduled  Castes  धा  Koyali  Oil  Refinery  and

 सेल  शोषक  कारखाने  शौर  ONGC  in  Gujarat  States  |  1047

 पिल  तथा  प्राकृतिक  गैस

 प्रोथोम  में  प्रफुल्लित  जातियों

 के  व्यक्ति

 1451].  wan  मेडिकल  कालेज  Upgrading  of  Sugrical  Department  of

 1047 ध्रम्पताल  के  ग्न्य  क्रिया  Darbhanga  Medica!  College  Hospital

 विभाग  का  दर्जा  बढ़ाया

 जाना

 1452.  गैर-सरकारी  wat  Deposits  and  Investment  of  Private:  Banks  1048

 में  जमा  धन  तथा  लगायी

 गयी  पूजी

 1453.  Import  of  Oi!  from  Companies  of  Middle  East  1048 मध्य  पूर्व के  देशों  की
 कि

 कम्पनियों  q
 तेल  का

 आयात

 1454.  कृषि  a  योग  a  Uniform  Rates  of  Electricity  supplied  for

 बिजली  समान  दर्रे  Agriéultural
 ral

 purposes  1049

 (xi)
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 1049
 1455.  से  पहले  ऋण  Amount  of  Ioan  before  Devaluation  e

 की  राशि

 1050
 1457.  कलकत्ता  मे  विदेशियों  Removal  of  Foreigners  Statues

 in
 Calcutta

 की  मूर्तियों  का  हटाया

 जाना

 1050
 1458.  कलकत्ता  का  सुधार  Civic  Improvement  of  Calcutta

 1051
 1459.  तस्कर  व्यापार में  एयर  Air  India

 Officers

 involved  in
 Smaggiing

 इंडिया  के  श्रषिकारियों

 का  हाथ

 1051
 1460.  फिल्म  कलाकारों  के  Provident  Fund  Scheme  for

 Films
 Artistes

 लिए  भविष्य  निधि  योजना

 1461.  संयुक्त  राष्ट्र  Aid  from  UNICEF  *  1052

 iia  बाल

 fate से  सहायता

 1052 1462.  प्रफुल्ल  तथा  विद्युत  Report  on  Tariff  and  Power  Supply  ..  e

 सप्लाई
 के  में

 प्रतिवेदन

 1463.  गाड़ियों  पर  Tax  Freeze  on  Motor  Vehicles  1053

 न  बढ़ाया  जाना

 1:46 4.  मौन  चन्द  प्यारे  सलाल  Amin’  Chand  Pyarelal  Group  of  Firms  1053

 art  समूह

 1465.  ब्रिटन  में  रह  रहे  Remittances  by  Indian  Nationals’  living

 a
 राष्ट्र जनों  द्वारा  in  U.  K.  क  क  *  1053

 धन  प्रेषण

 1466.  शी  हरिदास  के  Cases  against  Shri  Haridas’ਂ  Mundhra.  1054

 विरुद्ध  मामले

 की  1054 1467.  केन्द्रीय  सरकारी  C.G.H.S.  Medicines

 तथ्य  योजना
 की  दवाइयाँ

 1468.  राज्यों  द्वारा  fore  बैंक  Overdrafts  by  States on  R.B.I.  1055

 से  नियत  राशि  से  sofas

 cafe  निकालना

 1469.  बैरकों  का  उत्पादन  Production  of  Fertilizers  1055

 1470.  विजय घाट  Vijay  Ghat  1056

 1471,  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  Corruption  Cases  In  ND.M.C.  6056

 में  भ्रष्टाचार  के  मामले

 (xii)
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 +  1057
 1472.  बाँदा  में  Banda  Government  Hospital  (U.P.)

 सरकारी  अस्पताल

 हि  1037
 1473.  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  Public  Sector  Industries  ,

 147  4,
 यूनिट  ट्रस्ट  योजना

 पण  Trust  Sch teak tor  e  1058

 1475.  दिल्‍ली  कौर  नई  दिल्‍ली  Urban  Development  of  Delhi  and  New  Delhi  1038

 का  नगरीय  विकास

 1476.  पाँचवां  faa  ara  Fifth  Finance  Commission  .  1059

 1050 1477.  ञ  का  परिचालन  Circulation of  Currency

 ry  1060 1478,  मीठापुर  )
 Oil  Refinery  in  Mithapur  (Gujarat).

 में  तेल  साफ  करने  का

 कारखाना

 1479.  Floods  in  Kamla  Balan,  Bihar  .  1061 कमला  बिहार

 में  बाढ़

 1480.  Rastern.  and  Western  -.Kosi  Embankments  1061

 स्वी

 तथा  पश्चिमी  कोसी

 1481.  वला  द
 भ्रनुसूचित  ....  Gujarat  H  प  sing  Scheme  for,  Scheduled

 Castes  and  Scheduled  Tribes  *  1062
 भ्रनुसूचित  प्राचीन  जातियों

 के
 लिये

 गुजरात  आवास

 योजना

 1482.  ट्रेनों उर्वरक  कारखाने
 Production  in  Trombay  Fertilizer  Factory,  1062

 में  उत्पादन

 1483.  नामरूप में  उवेरक  Fertilizer  Factory,  Namrup  ,  ्  ह  1063

 खाना

 1484.  उड़ीसा  का  Bkectrification of  Orissa  Villages  ...  1063

 विद्युतीकरण

 148  5.  सरकारी  अधिकारियों  Government  Officlals  Visit  Abroad  164

 1496.  भारतीय  नगरों  का  Hamphazard  Growth  of  Indian  Cities,  1064

 1487.  कच्चे  तेल  की  Crude  Oil  Requirements  1065

 नेता

 1488.  दिल्ली  में  बिजली  का  Power  Failiires  in  Delhi’  1065

 बन्द  होना

 (xili)
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 1490.  बाजार  &  लिये  Visit  to  USA  and  Canada  by  Government.

 1066
 सरकारो  अधिकारियों  Officers  for  Fertilizer  Market  .

 की  ग्र मरी का  तथा  कना  डो

 al  यात्रा

 3491.  मृत सेवा  नित  Rental  Bills  of  Deceased  Retired  Govern-

 a  ्  1067
 कर्मचारियों  के  ment  Employees

 धि विरा यं  के  बिल

 1492.  पाकिस्तान  द्वारा  जाली  Circulation  of  Bogus  Currency  Notes  by

 Pakistan  ्  1067 नोटों  का  परिचालन

 1058
 1499.  सलाल  पनबिजली  Sala!  Hydro  Electric  Project

 योजना

 1494  बम्बई के  एक  कमीशन  Documents  Seized  from  a  Commission  Agent

 1068
 एजेन्ट से  पकड  गये  of  Bombay

 ~
 दस्तावेज

 1495  दिल्‍ली  की  श्रेणीकृत  Civic  Amenities  for  Unauthorised  Colonies

 ry  1068 बस्तियों के  लिये  नागरिक  of  Delhi  «

 सुविधाएं

 1070 1496  .  टॉम्ब  उवेरक  कारखाने  Expansion of  Trombay  Fertilizer  Factory

 का  विस्तार

 1498  ,  हल्दिया थ  शोधक  Haldia  Refinery  4070

 कारख़ाना

 3499  .  डीजल  aa  Diesel  Oil  a  |  1071

 1500.  मिट्टी के  te  को  डीजल  Mixture  of  Kerosene  with  Diesel  Oil.  1071

 ae  में  मिलाना

 1501  ग्रामीण  श्रीवास  योजना  Rural ॥  Housing  Scheme  +  1071

 1502  देशी
 चिकित्सा  प्रणाली  Medical  Council  for  Indigenous  Systems:  of

 के  लिये  शि किन् सा  oft  Medicines  a  1072

 qq द

 £503  areas  परियोजना के  Water  Utilisation  of  Tungabhadra  1073

 जल  उपयोग

 1504  .  गृह-निर्माण  _  Floating of  Lotteries  for  Housing  Programmes  1073

 के
 लिये  लॉटरियां  शुरू

 करता

 1  505  ब्यास  सतलुज
 '  Beas  Sutlej  Link  Project  1073

 परियोजना

 (xiv)
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 है लहर

 tain  fin
 vso0s.  के  सरकारो  Beds  for  T.B.  21161  | बिछी  BAU  roment  Hospi-

 ry  के  च  े  1074
 भ्र स्प तालों में  क्षय  रोगियों  tals  of  Delhi

 के  लिये  बिस्तर

 1609.  दिल्‍ली  इलेवि सिटी  ae
 Financial  Assistance  to  familles  of  deceased

 लाई  अन्डरटेकिंग के  मृत
 Linemen  of  DESU  ध  ध  1074

 लाइनमेंनो ंके  परिवारों

 को  वित्तीय  सहायता

 1511.  हिमाचल  को  Assistance  to  Himachal  Pradesh  for  Helicopter

 हेलीकाप्टर  सेवायों के
 Services  e  .  1074

 सहायता

 1512.  Accommodation  for  employees  on  Deputation
 मैं  प्रतिनियुक्ति पर

 कर्मचारियों के  लिये  in  Delhi  *  1075

 स्थान

 1513.  मध्य  प्रदेश  सरकार द्वारा  Contribution  of  Water  by  M.P.  Government

 e  1076
 ग्रीवा क्षेत्र  से  जल  का  from  catchment  Area

 feat  जाना

 1514.  Construction  of  Welr  on  Narmada  near
 गोरा  के  निकट

 निंदा  पर  बांध  का  निर्माण  ्  1078 Gora
 (Gujarat)

 1515.  नर्मदा जल  1079 N  armada  Water

 1079 1516.  नर्मदा  जल  सप्लाई पर  व्यय  Expenditure  on  Narmada  ‘Water  Supply  .

 1517.  फराका  बांध  परियोजना का  Construction  of  Farakka  Barrage  Project  1080

 1518  कलकत्ता नगर  क्षेत्र  के  लिये  Urban  Development  Schemes  for  Calcutta
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 क-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 9  1968/ 7 7  1890
 a

 Monday,  July  29,  1968/Sravana  7,  1890  (Saka)

 लोक-सभा ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 mya  महोदय  पीठासीन  हुए
 L  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 नंगल  में  नया  उर्वरक  कारखाना

 *151.  शो  यदा पाल सिह  क्या  पेट्रोलियम प्रौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारतीय  उर्वरक  निगम  नंगल  में  एक  नया  बे्रक  कारखाना  स्थापित  करने  की

 योजना  बना  रहा  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इसे  भ्र पनी  स्वीकृति  दे  दी  है
 ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 भारतीय  उर्वरक  निगम  का  विचार  नंगल  के  द्र  कारखाने  की  विंमान  क्षमता  का  विस्तार

 करने का  है  I

 निगम  ने  प्रस्ताव  पर  wait  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 Shri  Yashpal  Singh  :  The  Petroleum  Ministry  had  proposed  previously  that  the  plant

 may  be  installed  at  Mithapur  and  the  matter  was  discussed  at  length  After  that  the  name  of

 Nangal  was  proposed  It  is  not  understood  why  the  Government  1s  not  certain  in  this  matter

 and  why  it  is  delaying  it  When  there  is  a  great  need  of  it  in  Haryana  and  the  demand  is  also

 being  made  by  Haryana  then  why  the  plant  is  not  being  installed  there

 The  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Social  welfare  (Shri  Asoka  Mehta)  The

 factory  at  Mithapur  relates  to  Private  Sector.  As  far  aa  the  Public  Sector  is  concerned  there

 are  four  different  projects  which  are  under  consideration  by  the  Fertilizer  Corporation  of

 India  including  Nangal  expansion  project.

 949

 1782  (ai)
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 Shri  Yashpal  Singh  :  It  said  that  by  investing  100  rupees  in  Private  Sector  is  getting  a

 profit  of  38  rupees  and  in  Public  Sector  by  investing  100  rupees  profit  is  of  11  rupees.  Then

 why  the  country  is  being  pushed  back  on  account  of  this  ideology  or  ism

 Shri  Asoka  Mehta  :  It  is  no  question  of  ideology.  The  work  is  based  on  the  number

 of  resources  and  how  it  is  utilized  and  these  projects  are  prepared.  I  do  not  know  from  where

 the  honourable  member  has  taken  these  datas  These  are  not  our  datas

 श्री  ०  क्या  मशीनें  पुरानी  होने  के  कारण  नंगल  के  ः  का  उत्पादन  मूल्य
 ह

 राष्ट्रीय  बाजार  मूल्य  के  बराबर  नहीं  है  बल्कि  वास्तव  में  यह  अधिक  है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  इन  सबके

 आधुनिकीकरण  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ताकि  हम  सस्ता  उत्पादन  कर  सके  |

 श्री  मेहता  :  यह  किसी  विशेष  मशीन  का  सवाल  नहीं  है  ।  यह  एक  छोटा  सा  कारखाना

 है  जो  एक  विशेष  प्रक्रिया  पर  आधारित हैं  ।  इसको  चलाने  के  लिए  बिजली  का  प्रयोग  होता  है  इसलिए

 इसमें  विदेशी  उपकरणों  को  रायात  नहीं  करना  पड़ता  |  इस  समय  इस  कारखाने  का  विस्तार  करनें

 विचार  है  इस  कारखाने  के  विस्तार  के  साथ  हमें  are  है  कि  उत्पादन  लागत  भी  नीचे
 गिर

 जायेगी  ।

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  The  hon,  Minister  has  stated  that  this  plant  of  Nangal  1s

 based  on  electricity.  But  my  information  in  this  regard  is  that  due  to  the  shortage  of  elec-

 tricity  this  plant  is  not  working  to  its  full  capacity  and  also  the  production  is  also  less  Now

 the  Government  has  decided  to  expand  it  Will  moreelectricity  be  taken  from  the  new  Dams
 and  whether  the  power  will  be  generated  by  the  diversion  of  water  in  the  Bhakra  Whether

 the  Government  is  going  to  increase  the  production  due  to  more  supply  of  electricity  or  the

 expansion  will  be  based  on  Naptha  If  it  is  based  on  Naptha  then  from  where  the  Naptha  will

 be  procured

 Shri  Asoka  Mehta  :  That  will  not  be  based  on  electricity.  Either  it  will  be  based  oa

 Naptha  or  on  Heavy  oil  The  Indian  oil  Corporation  will  be  responsible  to  see  that  whether

 the  heavy  oil  will  be  necessary  for  it  or  the  Naptha  will  be  necessary  and  they  will  make  arrange-

 ment  for  the  same

 श्री  दी०  च्च्०  शर्मा  :  इस  देश  में  उर्वरक  की  बहुत  आवश्यकता  है  कौर  मेरी  समझ  में  नहीं  जाता

 कि  सरकार  क्यों  इस  कारखाने  के  विस्तार  में  देर  कर  रही  है  |  यह  नया  कारखाना  होता  त

 समझता  कि  इसमें  कुछ  देरी  हुई  है  ।  परन्तु  सरकार  इसका  विस्तार  करने  में  इतनी  देर  क्यों  कर  रही

 क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  इस  कारखाने का  कब  तक  श्राधुनिकोकरण  कौर  विस्तार

 किया  जायेगा  प्रौढ़  कब  तक  इसमें  कार्य  चालू  हो  जायेगा  ।

 श्री  श्रेया  मेहता  :  मैंने  पहले  ही  बताया  है  कि  इस  समय  पांच  उन  रक  कारखानों  का  सरकारी

 क्षेत्र  में  निर्माण  हो  रहा  है
 ।

 तीन  कौर  कारखानों  को  मंजूरी  दे  दी  गई  |  इसका  मतलबं  यह  हुआ  कि

 es  कारखानों  को  मंजूरीਂ  दे  दी  गई  है  इनके  निर्माण  के  लिए  उठाये  जा  रहे  हैं
 ।

 भारतीय
 1.0  निगम  इस  बात  का  अध्ययन  कर  रहा  है  कि  कितने  कौर  अधिक  कारखाने  लगाये  जायेंगे  ।  मैं

 अभी  यह  नहीं  बता  सकता  कि  इस  सम्बन्ध  में
 fora

 कब  तक  लिया  जायेगा  क्योंकि  इसमें  30  करोड़
 रुपये से  40  करोड़  रुपये  तक  का  व्यय  कौर  10  करोड़  रुपये  से  14  करोड़  रुपये  की  विदेशी

 मुद्रा  के  पुर्जे  लगेंगे  |  इन  सब  बातों  का  अ्रध्ययन  करने  में  समय  लगेगा  कौर  जब  तक  निर्णय  नहीं  हो

 जाता  तब  तक  माननीय  सदस्य  को  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी
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 थी  बलराज  मधोक  :  मंत्री  महोदय  ने  प्रभी  बताया  है  कि  नांगल में  कारखाने का  विस्तार

 बिजली  पर  झ्राधारित  न  होकर  या  हैवी  पर  आधारित  होगा  |  इस  को  देखते  हुए  कि

 नांगल  में  बना-बनाया  नैफ्था  या  हैवी  प्रायर  का  भण्डार  नहीं  है  कौर  नांगल  से  दूर  देश  के

 भाग  से  इसको  मंगाना  पड़ेगा  तो  क्या  यह  ठीक  नहीं  होगा  कि  नैफ्था  पर  झ्राधारित  नया  कारखाना

 वहां  स्थापित किया  जाये
 ।

 मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इसके  लिये  किसी  उचित  जगह  की  खोज  की  जा

 रही  है  जहां  कि  उर्वरक  तुलनात्मक  कम  मूल्य  पर  बनाया  जा  सके  |

 श्री  मेहता  :  इस  मामलेਂ  पर  भी  विचार  कर  लिया  गया  है  ।  सच  यह  है  कि  पंजाब

 सरकार
 ने  दो  प्रस्ताव  पेश  किये  थे  ।  वे  कारखाना  कहीं  कौर  स्थापित  करना  चाहते  थे  ।  उर्वरक  निगम

 ने  इस  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  किया  जो  ७,  उपलब्ध  ह  उनसे यह  पता  चलता  है  कि  एक
 न  एक

 कारखाने  को  स्थापित  करने  के  बदले  नांगल  का  विस्तार  करने  में  कम  धन  व्यय  होगा  ।  लेकिन  मैं

 माननीय  सदस्य  को  यह  विश्वास  दिलाता  हं  कि  भारतीय  sacs  निगम  इन  सब  मामलों  पर  विचार

 कर  रहा है  ।

 श्रान्त  सम्बन्धी  :  नए  कारखानों  को  स्थापित  करने  से  पहले  जेसा  कि  प्रश्न  में  हैं  क्या

 सरकार  यह  बतायेगी  कि  क्या  इन  मौजूदा  कारखानों  का  निर्माण  अनुसूची  के  भ्रनुसार  हो  रहा  है
 ।

 भ्रमर  नहीं  हो  रहा  है  तो  कया  मैं  जान  सकता  हुं  कि  अनुसूची  के  झ  कार्य  करने  में  क्या  कमियां  या

 गतिरोध गये  हैं  ।

 श्री  मेहता  :  मोटे  तौर  पर  इसका  उत्तर  | 1  में  परन्तु  विभिन्‍न  कठिनाइयों के

 कारण  इसका  निर्माण  अनुसूची  के  अनुसार  हमेशा नहीं  होता  ।  एक  विशेष  मामल  में  हमें

 भूमि  लेने  में  एक  वर्ष  लग  गया  ।  दूसरे  मामले  में  कुछ  और  ही  कठिनाइयां  थीं  |

 Shri  Randhir  Singh  It  is  our  misfortune  that  quarrel  is  going  on  between  Haryana
 and  Punjab  on  the  issue  of  Chandigarh  and  Bhakra-Nangal.  Iam  afraid  that  after  the  expan-
 Sion  of  Nangal’s  Plant  they  will  quarrel  over  fertilizer.  I  want  to  know  whether  the  Govera
 Ment  is  considering  to  invest  the  money  on  the  installation  of  Fertilizer  Factory  in  Haryana

 instead  of  expanding  the  Nangal  Fertilizer  Factory

 Mr,  Speaker  :  Shri  Hardayal  Devgun

 मेससें  डोडा

 *  152.
 श्री  हरदयाल  देवगण

 श्री  बाब राव  पटल

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मैसर्स  डोडसाल  )  लिमिटेड  ae
 उसकी

 सहायक  कम्पनियों  पर  बिदेशी  मुद्रा  के  उल्लंघनों  के  सन्देह  के  कारण  कितने  तथा  किन
 किन  तिथियों

 को  छापे  डाले  गये  और  क्या  कया  वस्तुएं  पकड़ी  गई  कौर  कया  प्रमाण  मिले  तथा  उन  पर  क्या

 वाही
 की  गई  है  ?

 उप  प्रधान  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :

 ऐसी  सूचना  मिलने
 पर

 कि

 डोडसाल  )  लिमिटेड  विदेशी  मुद्दा  विनिमय  विनियमन  अधिनियम
 के

 उपबन्धों  का  उल्लंघन

 कर  रहे  उक्त  कम्पनी  तथा  उसकी  सहयोगी  कौर

 बड़ौदा  शर  के  उन  कम्पनियों  से  सम्बन्धित  कुछ  व्यक्तियों  के  रिहायशी  स्थानों  की
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 निदेशालय  के  प्रघिकारियों द्वार  9  1968 को  तलाशियां ली  गयीं  |  कुल 29  स्थानों की

 तलाशियां
 ली  गयीं  ।  बाद  में

 4
 1968

 को
 दो  area  स्थानों  को  भी  तलाशियां  ली  गयीं

 ।

 इन  तलाशियों  में  निम्नलिखित  >  वस्तुएं  पकड़ी

 (1)  कुछ  दस्तावेज  ;

 (11)  यात्री  चेकों  ate  करेंसी  नोटों  के  रूप  में  विदेशी  मुद्रा  भ्रम रिकी  डालर  60  शौर

 ५  3,100;

 (111)  एक  चाबी  ।

 मामले  की  जांच  पड़ताल  चल  रही  है  कौर  पकड़े  गये  दस्तावेजों  की  छानबीन  से  प्राप्त  साक्ष्य

 ने  बारे  में  इस  समय  कुछ  बताना  लोक-हित  में  नहीं  होगा
 ।

 जांच  पड़ताल  होने  पर  कानून  में  दी

 गयी  व्यवस्था  के  अनुसार  आवश्यक  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 Shri  Hardayal  Devgun  :  May  I  know  the  number  of  industrial  licences,  import  licences:

 and  foreign  exchange  given  to  the  Company  since  1956  when  our  Finance  Minister  was  also

 Minister  for  Industry:and  Commerce  and  later  on  was
 Finance

 Minister  also,  on  the  basis  of

 documents  found  with  them.

 Shri  Morarji  Desai  :  If  the  honourable  member  gives  a  notice  then ह  will  supply  him:

 information.

 Shri  Hardayal  Devygun  :  What  information  the  Government  has  received  regarding.
 the  evasion  in  respect  of  income  tax,  wealth  tax  and  other  taxes  on  the  basis  of  these  documents..

 What  new  facts  have  come  to  the  notice  on  the  basis  of  the  information  which  the  Government

 has  received.

 Shri  Morarji  Desai  I  have  no  information  regarding  this  matter.  I  will  conduct

 enquiry  if  the  honourable  member  gives  me  information.

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  प्रवचन  निदेशालय  द्वारा  9  सई

 को  छोटा  डाला  गया  था
 |

 इसके  बाद  वित्त  मंत्नी  महोदय  ने  6  जुलाई  को  करकट  पत्र  के  सम्पादक को

 इन्टरव्यू  दिया  था  जो  उस  दिन  के  के अम् निम  पृष्ट  पर  मुख्य  रूप  से  छापा  गया  था  |  मैं  कप
 को

 याद  दिलाता  हुं  कि  श्री  फिलाचन्द  जो  मैसेज  डोडसाल  (sto)  लिमिटेड  के  सर्वोच्च  व्यक्ति  हैं
 करेन्ट

 के  निदेशक  बोर्ड  में  एक  निदेशक  हैं  या  संभव  है  उसके  मालिक  हैं  जो  मैं  नहीं  जानता
 ।

 इन्टरव्यू
 के

 दौरान  सम्पादक  श्री  कटाका  ने  श्री  देसाई  से  इस  छापे  के  बारे  में  प्रश्न  पूछे श्री  उन्होंने  बताया
 कि

 प्रवर्तन  निदेशालय  के  कुछ  अधिकारियों  ने  आत्म  प्रभार  के
 लिये

 इन  श्रतिशयोक्तिपूर्ण  कहानियों
 को

 प्रकाशित  किया  ।  उनसे  पुछा  गया  कि  जो  अधिकारी  फर्मों  के  नाम  पर  धब्बा  लगा  रहे  उनके

 विरुद्ध  कार्यवाही की  जायेगी  ?  श्री  tard  ने  कुछ  का  उत्तर  दिया  मैं  उनकों  विस्तारपूर्वक नहीं

 चाहता  क्योंकि  उसके  लिए  समय  नहीं  है  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई
 :

 वे  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  शाप  स्वयं  जानते  हैं  ।  श्रगर  मैं  गलतबयानी  करूं  तो  वे  इसे  ठीक  कर  सकते

 मैं  सारा कुछ  पढ़  के  नहीं  सुना  रहा
 श्री  देसाई  ने  कहा  कि  इसके  लिए  समाचारपत्न

 वाले  दोषी  हैं  जो  कि  श्रतिशयो  क्तिपु्ण  सूचनाएँ  देते  हैं
 ।

 इन  श्रतिशयोक्तिपूर्ण  प्रैस  सूचनाओं  के  बारे  में

 जांच की  गई  है  कौर  झगर  यह  पाया  कि  किसी  भी  सूचना  देने  वाले  ने  जानबूझ  कर
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 पुरा  करने  के  लिये  यह  सूचना  दी  है  नो  सरकार  द्वारा  उसके  विरुद्ध  कठोर  कार्यवाही  की  जायेगी  यह

 आम  राय  बनाई  गई  है  के  क  के  क  क  क  he  क

 महोदय
 :

 वें  अरपना  प्रश्न  पूछें
 ?

 श्री  इखजीत गुप्त  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  ।  श्री  कराका  ने  इन्टरव्यू  के  नति  में  यह  कहा  है

 ३  हमारे  विचार  में  वित्त  मंत्री  का  कथन  ठीक  है  तो  उन  भ्र धि कारियों  को  जो  भ्रात्मप्रचार  चाहते

 हैं  ठीक  किया  जां  सकता  हैਂ  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  यह  ठीक  है  कौर  वित्त  मंत्री

 की  औचित्य  को  सीमा  के  भीतर  है  कि  हु  पर  छापा  पड़ने  के  बाद  उस  समाचार  पत्न  मैं

 इन्टरव्यू दें  जिसका  कि  श्री  किलाचन्द  से  सम्बन्ध  है  और  प्रश्नों  का  उत्तर  इस  प्रकार  दें  जिससे  यह

 प्रभाव  किया  जा  सके  कि  अतिशयोक्ति  gor  सूचनाएं
 दी

 गई  हैं  यदि  किसी  भ्रमणकारी  ने

 विशेषाधिकारों  का  उल्लंघन  किया  है  तो  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जाएगी  क्या  उनको  ऐसा  करना

 चाहिए था

 श्री  मोरारजी  देसाई
 :

 माननीय  सदस्य  का  अनुमान  है  कि  मैंने  सम्पादक  को  इसकी  जानकारी
 |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 यह  सम्पादक का  कहना  है  |

 श्री  मोरारजी  देसाई
 :

 संभव  है  कि  यह  सम्पादक  का  निजी  विचार  हो  ।  जो  मैंने  कहा  है  उसका

 मेरे  माननीय  मित्र  कुछ  भी  भ्र थे  निकाला  सकते  हैं  ।  ऐसा  मैंने  नहीं  कहा  है  कि  किसी  झ्र धि कारी  को  दंड

 दिया  जायेगा  ।  मैंने  बताया  है  कि  जरगर  व्यक्ति  गलत  सूचना  देगा  तो  उस  पर  अभियोग

 जायेगा  यही  मैंने  कहा  ।  परन्तु  इस  मामले  में  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  सूचना  गलत  दी  गई

 थी  |
 मैंने  ऐसा  बिल्कुल नहीं  कहा

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  वे  झूठे  के  के  ee  ॥  के  क

 mere  महोदय
 :

 उन्होंने  पूर्ण  रूप  से  इन्कार  कर  दिया  है  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त :  क्या  वे  उस  समाचार  पत्न  को  इन्टरव्यू  देना  ठीक  समझते  हैं  जिसके  साथ

 इस  फर्म  का  मालिक  सम्बन्धित  है  ।  जब  छापा  गया  था  तब  वे  यह  कह  सकते  थेਂ  कि  जब  तक  इस

 के  निष्कर्ष  सामने  नहीं  at  जाते  तब  तक  मैं  कुछ  टिप्पणी  नहीं  करना  चाहुंगा ।

 ~

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मैं  फिर  से  साफ-साफ  बताना  चाहता  हूं  कि  रातें  इत  पर  झपने

 कोई  विचार  प्रगट  नहीं  किये  हूँ  ।.  ौर
 किसी  भी  समाचार  पत्न  में  इन्टरव्यू  देने  को  मैं  कोई  बुरी

 बात  नहीं  समझता  |

 Shri  D.  N.  पानन  After  conducting  raid  and  search‘in the  office  of,  the  Company,  has

 the  Government  given  any  such  direction  as-not  to  give  them  foreign  exchange  and  they  should

 he  banned.  And  they  should  not  be  given  any  Government  work.

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  जनें  तक  इसके  निष्कर्ष  सामने  नहीं  रा  जाते  तब  TH  ऐसा  करना

 उचित  नहीं  होगा  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  Mr.-Speaker;  just  now  he  said  in  reply  to  the  question  of  Shri  Indes

 jit  Gupta  that  the  Government  will  take  action  against  those  who  give  wrong  ,information
 but

 fhe  has  said  nothing  regarding  i  can  quote  from  it.
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 कताई  यह

 यह
 नहीं  हैं

 अगर  शे  gay  चला  कि  सुचना देने  वाले  ने

 I
 am  quoting

 from

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  व  प्रश्न भी  परों  नहीं
 पढ़ते

 अ

 Shri  Madhu  Limaye :  I  am  reading  out
 question  र

 |  81  well  as  your  reply.

 थी  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  उनको  प्रशन  भी

 कता  चाहत  जिसके

 हमें  मालूम  शो  जाये  कि

 कया  ठीक नहीं है  |

 ri  Madhu  Limaye  I  am  reading  out  both

 के  सुचना  के इन  छापों  जो  असंतुष्ट  कर्मचारियों  झ्र ौर  उन  व्यक्तियों

 T  पर  डाले  गये  जिनका  व्यक्तिगत  fy  अर  जो
 झपना  मतलब

 करना  चाहते  एक  महत्वपूर्ण बात  बतलाई  गई  है  ।  वह  थी  कि

 को  जब  यह  पता  चला  कि  इस  सुचना  जिसके  rare  छापा

 me “= a  कोई  तथ्य  नहीं  हैं  तो  उसने  सूचना  देने  वाले  का  TH  नहीं
 ०१

 बाले पर rr  ,  सरकार  राहत  पक्ष  को  कार्यवाही  करने  न्र  सुचना  दे

 जों  उत्तर म्रभियोग  चलाने  की  आज्ञा  नहीं  देती  ।  इंस  बात  पर  श्री  देसाई

 दिया  वह  सरकार  की  पूर्व  नीतियों  से  स्पष्ट  भिन्न
 बम

 This  is

 nig

 commentary.  Now  I  am  reading  out  the  answer  of  Mr  Des

 ft  देसाई :
 ठीक  नहीं  अगर  मुझे  यता  चला  कि

 सुचना दे देने  वाले  ने  मतलब  लिये  सरकार  का  ए  _  Wit  हमें

 उसके  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही  करनी  पड़ी  तो  हम  उस  पर  aft fer  ग  चलाने में

 हिचकिचायेगा  नहीं  ।''

 Mr.  Speaker,  Sir  The  former  Finance  Minister  had  made  a  declaration  that  those

 €  us  information  regarding
 checking

 of  black-marketing  and  tax-evasion  will  be  given

 ‘percent
 of  the  tax  evasion  detected.  In  other  words  the  Government  has  invited:the  peopl

 ड give  information.  Now,  Mr.  Desai  says  that  punishment  will  be  given  to  those  who  use  te

 Government  to  meet  their  ends  and  hot  to  those  who  give  wrong  information.  Mr,  Desat

 is  not  saying  that  punishment  will  be  given  to  those  who  give  wrong  information.  These  are

 his  clear  words.  The  word  disgruntled  was  used  in  it  just  now.  And  you  remember  that

 at  the  time  of  raising  the  issue  in  UNESCO  by  me  and  Mr.  Nathpai,  attempts  were  made  to

 let  down  the  informant  by  callimg  him  disgruntled.  In  other  words  may  be  the  informant

 a  senver  or  characterless,  but  if  gives  correct  information  regarding  tax  evasion  then  there  is  nc

 need  to  question  his  character  or  purpose.  I  want  to  know  if  he  gives  correct  information  ever

 then  Mr,  Morarji  punish  him  as  he  has  different  purpose  in  his  mind.  Which  I  raised
 a  questi

 On  privilega  then  he  made  a  statement

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  को  प्रश्न  पुछना  मैं  देख  कि  यह

 दि
 नता

 जा
 रेहा  है
 ्  पाक  के  मिली  तीन  था  चार

 मिनट
 re

 अधिक  ने
 लिये

 हैं
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 Shri  Madhu  Limaye :  These  questions  pertain  to  this  Dodsal.  give  wooly  wo to

 the  question  which  was  asked.  I  will  ask  more  questions  at  the  suitable  time.

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मैं  इसको  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  जो  कोई  भी  सुचना

 अगर  वहं  ठीक  होगी  तो  पुरस्कार  दिया  जाता  है  राज  भी  उसे  इनाम  दिया

 जाता  रहेगा  परन्तु  गलत  सुचना  देने  वले  पर  अभियोग  चलाया  जायेगा  |  मैंने  यही  वक्तव्य

 दिया  था  ate  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  था

 Shri  Madhu  Limaye  १  Do  not  go  in  character  and  purpose  and  also  in  psychology

 Shri  Morar]i  Desai  I  do  not  study  psychology,  It  is  your  job,  not  mine

 किस
 स०  रहे  सामन्त  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  डोडा  से  सम्बन्धित  सभी

 कम्पनियों  में  छापे  डाले  गये  थे  भ्रमर  नहीं  तो  किन  कम्पनियों  में  छापे  डाले  गये  थे
 ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  31  जगहों  पर  छापें  डाले  गये  थे  ।  अगर  सान तिव  सदस्य  नाम

 जानना  चाहते
 हैं  नो  मैं

 उन्हें
 पढ़  कर  सुना  सकता  हूं  ।

 महोदय  :  वह  इन्हें  सभा  पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  यह  सभा  पटल  पर  जा  सकता  a

 श्री
 स०  चे  सामन्त  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सभी  सम्बन्धित  कम्पनियों  में  छापे

 गले  गये  |

 श्री  सोराबजी देसाई  :  31  स्थानों पर  छापे  डाले  गये थे  न  कि  31  कम्पनियों  sale

 एक  कम्पनी  के  कई  स्थान  होतें  हैं  गौर  कुछ  मकानों  में
 भी

 छापे  डाले  गये  थे
 |

 मैं  बताना  चाहूंगा कि

 जिन  31  स्थानों  पर  छापे  डाले  गये  उनमें  से  12  स्थानों  को  छोड़  कर  सभी  स्थानों  पर  दस्तावेज  कौर

 दूसरी  वस्तुएं पायी  गईं  ।

 att  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  seta  कि  कया  सभी  सम्बन्धित  कम्पनियों में  छापे  डाले  गये  थे  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  वे  सभी  सम्बन्धित  कम्पनियां  थीं  कौर  दूसरी
 कम्पनियां  नहीं थीं  ।

 ait  शिवाजी
 राव  देशमुख  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  महोदय  यह  बतायेंगे  कि  सबसे

 महत्त्वपूर्ण तथ्य  कया  है  तथा  उस  तथ्य  प्लि  हमें  बया  मालूम  gat  है
 |  प्रवर्तन

 निदेशालय  सुचना  देने
 वाले  की  जानकारी के  प्राकार  पर  कार्य  करता  है  कौर  सुचना  देने  वाला  सूचना  क्यों  देता  है  क्योंकि

 उनमें  व्यापारिक  प्रतिस्पर्धा  होती  है  या  उसमें  कोई  राजनीतिक  उद्देश्य  निहित  रहते  हैं  था  कोई

 अपना  प्रचार  कराने  का  इच्छुक  होता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  छापे  मारने  वाले  अधिकारी  भी

 ग्राम तौर  पर  इसका  धयान  हैं  कि  उनका  प्राप्त  मलार  पहले ही  हो  जाये  ।  इस  प्रकार  के  कामों

 का  यह  असर  होता  है  कि  छापों  का  कोई  लाभ  नहीं  होता  अत  sata  निदेशालय

 को  नियमों  स्थायी  area  के  अन्तर्गत  दी  गई  सुचना  का  उपयोग  करने  के  लिये  ऐसे  काम

 करने  चाहिये  जिसस  अनचित  प्रचार  न  हो  ale  जिस  व्यक्ति  ने  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का

 उल्लंघन  किया  है  ate  जिसको  दोषी  पाया  गया  है  उसको  दण्ड  जा
 ?

 aft  सोरारजी देसाई  :  मैं  नहीं  जानता  कि  aa  महत्वपूर्ण  तथ्य  कया  है
 ।

 में
 इसके

 बारे  में

 तभी  जान  सकता  हूँ  जब
 कि

 सारी  कार्यवाही  समाप्त  हो  जायेगी  कौर  निर्णय  ले  लिया  जायेगा  कौर

 मुझे  सम्बन्धित  शिकारी  से  प्रतिवेदन  मिल  जायेगा
 ।  मैं  इस  समय  महत्वपूर्ण तथ्य  दौर
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 दूसरी  चीजों  क॑  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  जानता  परन्तु  कोई  महत्वपूर्ण  तथ्य  ग्र वश्य  है  नहीं  तो  यह

 पकड़ा  नहीं  जाता  |

 भों  शिवाजी  राव  ato  देशमुख  :  नया  इस  अ्रपरिपर्कव  प्र  के  विरुद्व  कोई  जांच  करायी

 गयी है  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  यट  पता  लगाना  कठिन  है  कि  इस  जांच  का  प्रचार  जिसने  किया  है  ।

 मैंने  इसका  पता  लगाने  की  कोशिश  की  परन्तु  मैं  कुछ  भी  पता  न  लगा  सका  |

 साबुन  बनाने  में  गाय  मेड़  शादी  की  चर्वी  का  प्रयोग

 +

 *153.  थी
 weet  बिहारी  बाजपेयी  :!  श्री  आकार सिह

 शारदा नन्द  :  थी  नारायण स्वरूप  शर्मा

 थ्री  जगन्नाथ राव  मोदी  :

 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कौन  कौन  मे  साबुन  निर्माता  हैं  जो  अपने  कारखानों  में  साबू  बनाने  में  गाय-भेड़

 शादी  की  चर्बी  का  प्रयोग  करती

 कौन-कौन  से  साबुन  हैं  जिनमें  गाय  भेड़  प्राणी  की  चर्बी  मिलाई  जाती

 गाय  भेड़  शादी  की  चर्बी  आयात  करने  पर  प्रति  वर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  की

 जाती

 ब्या  गाय  भेड़  लगादी  की  चर्बी  के  प्रयोग के  खिलाफ  लोगों ने  सरकार  को  कोई

 शिकायतें  की  ate

 यदि  उनका  ब्योरा  क्या  है  तथा  इस  बारे  में  सरकार  ने  aa  तक  क्या

 कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  प्रौढ़  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  ate
 :

 जहां
 तक

 परकार  को  मालूम  है  :  कुछ  कारखानों  के  जो  मार्क  वाले  साबुन  तैयार  नहीं  करते

 लगभग  साबुन  के  सारे  का  रखाने  साबुन  बनाने  में  चर्बी  का  इस्तैमाल  कर  रहे  हैं  ।  तकनीकी  विकास

 के  यहां  निदेशालय  के  पास  रजिस्टर्ड  साबुन  कारखानों  की  सुची  सभ।-पटल  पर  रख  दी
 है

 ।

 में  रखा  ।  देखिये  संख्या  एन०  eto  1495/68]

 साबुन  के  प्रसिद्ध  लगभग  सारे  मौकों  के  निर्माण  में  चर्बी  का  इस्तेमाल  हो  रहा  है  ।

 एक  विवरण  पत्र  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |
 में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०  eto  1495/68]

 जी  a

 (=)  एक  विवरण  पत्र  सभा-पटल  पर  रख  दिया  है  ।
 में  रखा  गया  ।

 देखिये

 संख्या  एल०  टी०  1495/  68]

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Mr.  Speaker,  Sir,  itis  clear  from  the  reply  of  the  Government

 that  (allow  of  cow  or  pig  being  used  for  the  manufacture  of  soap,  have  askedinmy  ques~

 tion  that  what  are  those  companies  which  are  using  tallow,  but  the  hon.  Minister  has  given  no

 reply  to  that  ?
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 The  second  thing  which  I  want  to  ask  is  that  according  to  the  statement  this  tallow  is

 Imported  and  during  1963-64  tallow  worth  of  Rs.  42,73,000  was  imported  and  during  1967-68

 this  amount  increased  to  Rs.  17  crores  and  46  lacs  This  tallow  is  imported  from  America,

 Australia  and  Newzealand  Knowing  that  soap  can  be  manufactured  without  the  use  of  tallow,

 may  know  whether  the  Government  are  considering  to  stop  the  import  of  tallow  so  that  our

 foreign  exchange  may  be  saved  ?

 पेट्रोलियम कौर  रसायन  त्था  समाज  कल्याण  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री

 सर्वप्रथम  प्रश्न  के  पहले  भाग  के  बारे  में  मैं  बतलाना  चाहता  हूं  कि  उन  कम्पनियों  के
 नाम

 जो
 कि

 चरबी  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  बताने  की  अपेक्षा  उन  थोड़ी  सी  कम्पनियों  के  नाम  बताना  सरल  है  जो

 रवि  का  प्रयोग  नहीं  रहेहैं  ।  कपड़े  धोने  का  साबुन  बनाने  वाली  निम्नलिखित  कम्पनियां

 चरबी  का  उपयोग  नहीं  कर  रही  हैं
 :--

 डी०  सी०  एम०  केमिकल  गणेश  फ्लोर  रोहताश  इन्डस्ट्रीज

 डालमिया  [  वनस्पति कम्पनी  गाजियाबाद ;

 ब्रह्म प्पा  तवनप्पानावर  मैसूर |

 निम्नलिखित  कम्पनियां  कौर  मार्क  चरबी  का  उपयोग  न  कर  शोधकਂ  का  उपयोग

 ह
 कर  रहे  है

 हिन्दुस्तान  लीवर  के  निर्माण  स्वास्तिक  के  निर्माण  में  तथा  टाटा  मैजिक

 के  निर्माण में  |

 जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  यदि  उन  कम्पनियों  are  साबुन  बनाने  में  चरबी
 के

 उपयोग  पर  बिल्कुल  रोक  लगाना  चाहें  जो  कि  विभिन्न  नबियों  तथा  तेलों  का  उपयोग  करती  हैं
 तो

 हमें  से  कम  1,25,000 टन  हाइड्रोजनीक्ृत मूंगफली  के  तेल  की  झ्रावश्यकता

 पड़ती  है  ।  इतना  तेल  इस  कार्य  में  प्रयोग  किये  जाने  पर  यह  भोजन  शादी  के  प्रयोग  में  इसकी

 क़मी  पड़  जायेगी  |  वनस्पति  के  तेल  की  कीमतों  में  काफी  उतार-चढ़ाव  रहता  पिछले कुछ  वर्षों

 यह  उतार-चढ़ाव  100  प्रतिशत तक  हुआ  है  ।  ये  ही  हमारी  कुछ  कठिनाइयां  हैं  कि  साबुन  की

 कीमतें  चढ़  जायेंगी  BS  खाद्य  पदार्थों  के  लिये  मूंगफली  के  तेल
 की

 उत्पादकता  घट  जायेगी
 ।  जहां

 तक
 इसका  प्रश्न  है  कि  1967268  afr

 आयात  क्यों  gar  है  उसके  कारण  निम्नलिखित
 हैं

 साबुन  निर्माताओं  को  भ्र नुम ति  दी  गई  है  कि  ag  इस  वस्तु  की  अपनी  आवश्यकता  के

 रायात  के  लिए  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  वित्त  प्रेषण  सुविधाओं  का  उपयोग
 करें  ;  इसके  अतिरिक्त पी०  एल०  480  के  अस्तंगत भी  श्रायात  क्या

 गया  था  जिसकी  व्यवस्था  राज्य  व्यापार  निगम  ने  की  थी  ।  मंगफली का  उत्पादन

 भी
 कम  हुआ  था

 ।  कीमतें बढ़  कौर  साबुन  के  उत्पादन  में  भी  10,000 टन

 की  वृद्धि हुई  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  There  are  crores  of  people  in  the  country  who  would  not

 like  to  use  tallow  of  cow  or  pig.  I  would  like  to  know  whether  the  Government  are  prepared
 to  form  such  a  rule  to  give  facility  to  such  people  that  this  should  be  written  on  the  soap  that

 ose  who  will tallow  has  been  used  in  it  Those  who  will  like  to  purchase  it,  will  purchase  and

 dislike  they  will  not  purchase.
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 श्री  रघु राम या

 ्
 ः

 ग्राम  कुछ  में  चर्बी  का  प्रयोग  नहीं  हो  ता  नो  यह  किया जा  सकता

 लेकिन  यहां  तो  सभी  चर्बी  का  उपयोग  करते  हैं  ।  यह  समझना  चाहिये  कि  उन  थोड़े  से

 मामलों  को  छोड़  कर  जिनका  मैंने  उल्लेख  किया  सभी  में  चर्बी  का  उपयोग  हो  रहा  है  ।

 श्री  झील  बिहारी  बाजपेयी
 :

 क्या  मेरे  प्रश्न  का  यही  उत्तर
 ?

 महोदय
 :

 सभी  इसका  प्रयोग  कर  रहे  हैं

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी
 :

 लेबल  पर  ऐसा  क्यों  नहीं  लिखा  जाता  कि  श्रमुक  साबुन  चर्बी

 हे  बना  है
 ?

 ऐसा  कानून  बनाने  में  सरकार  के  सामने  क्या  कठिनाई  है

 श्री स०  कापड़िया  :  जसा  कि  अमरीका  में  सिगरेटों  के  मामले  में  किया  जाता  है  ।

 श्री  जिस  साबुन  में  चर्बी  का  उपयोग  नहीं  होता  उस  पर  लेबल  लगा  दें  ।

 aft  :  मैंने  बताया  कि  सभी  at  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  wea  बिहारी  बाजपेयी  :  सभी  नहीं  ।  उन्होंने  स्वयं  उन  कम्पनियों  के  नाम  बताये  हैं  जो

 इसका  प्रयोग नहीं  करते  ।

 महोदय
 :

 श्री  रंगा  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  ऐसा  लेबल  लगाना  oars  है  कि  द्रमुक

 साबुन में  चर्बी  का  प्रयोग  नहीं  ठा  है
 ।

 वे  किसी  विशेष  साबुन  में  ऐसा  लेबल  लगा  सकते  हैं
 ।

 mit  ये  थोड़े  हों  तो  लेबल  लगा  सकते  हैं  ।

 श्री  झील  बिहारी  बाजपेयी
 :

 बहुत  से  साबुन  निर्माता  चर्बी  का  प्रयोग  नहीं  करते  |

 श्री  रघुरामेया
 :

 ऐसा  किया  जा  सकता  है  |

 श्री  weet  बिहारी  बाजपेयी
 :

 ऐसा  wave  किया  जाना  चाहिये  ।

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  One  of  the  person  who  have  objected  to  the  use  of  tallow,

 is  our  Hon.  Shri  Ananthasayanam  Ayyengar.  He has  written  in  clear  words  that  the  tallow

 of  cow  and  pig  should  not  be  used  at  least  in  India.  What  are  the  feelings  of  the  Indians  with

 regard  to  tallow  and  specially  that  of  cow  and  what  happened  in  the  freedom  struggle  of  1857

 all of  us  know.  I  would  like  to  know  from  the  Government  that  whether  they  are  going  to

 start  another  mutiny  in,the  country  ?  Shri  Ataf  Bihari  Vajpayee  had  clearly  asked  that  such

 companies  should  give  clear  indications  about  their  soaps.

 ait  मेहता
 :

 राज  देश  में  बनाये  जाने  वाले  और  प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  साबुन  का

 go.  प्रतिशत  कपड़ा  धोने  के  काम  में  लाया  जाता  है  तथा  सरकार  संश्लिष्ट  शोधकों  के  उत्पादन

 में  लगी  हैं  जिससे  चर्बी  wea  वनस्पति तेल  का  प्रयोग  हट  जायेगा  यह  कार्यक्रम  प्राग

 बढ़  रहा  है  ;  तथा  जैसा  उन्होंने  कहा  कुछ  निर्माता  इसका  निर्माण  पहले  ही  कर  रहे  लेकिन  हम

 इसका  निर्माण  बड़े  पैमाने  पर  कर  रहे  हैं  जिससे  यह  समस्या  शीघ्र  ही  हल  हो  जायेगी
 |

 Shri  Narain  Swarup  Sharma  :  Mr.  Speaker,  Sir,  the  tallow  worths  about  two  crores  of

 rupees  was  imported  during  the  year  1966-67  and  during  1967-68  it  has  shown  the  increase

 of  174  crores  of  rupees  and  if  the  import  of  tallow  from  abroad  went  on  increasing’  like  this,

 ['think  a  complicated  problem  will  arise  before  the  country.  Therefore  would  like  to  know

 whether  the  hon.  Minister  would  like  to  form  a  committee  to  solve  this  problem  and  would

 constitute  a  Committee  to  do  research  work  over  the  highly  fluctuating  price  of  groundnut

 oil  so  that  any  alternative  of  tallow  may  be  found  out  and  the  use  of  tallow  may  be  stopped  ?
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 जहां  तक  कपड़े  धोने  के  सावन श्री  मेहता
 :

 मैंने  उस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया है  कि

 का  सम्बन्ध  जो  कि  जितना  साबन  हम  प्रयोग  में  लाते  हैं  उसका  80 प्रतिशत  के  लिए  संश्लिष्ट

 शोधकों  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  ।  मेरे  सहयोगी  ने  बताया  है  कि  उस  वर्ष
 17

 करोड़  रुपये  की

 चर्बी को  aaa  क्यों  किया  गया  था  ।

 Dr.  Govind  Das  :  The  hon.  Minister  told  that  some  companies  manufacture  such  a  soap
 in  which  tallow  is  not  used,  which  proves  that  soap  can  be  manufactured  without  using  tallow,

 under  these  circumstances,  to  save  the  foreign  exchange  and  keeping  in  view  the  emotions  of  the

 Indian  people  whether  the  Government  will  take  a  decision  to  stop  the  import  of  tallow  forth-

 with  ?

 Shri  Asoka  Mehta  :  My  colleague  replied  to  it  that  if  we  decide  to  manufacture  soap

 with  vegetable  oil  then  there  will  be  a  shortage  of  vegetable  oil  for  edible  purposes  and  ts

 price  will  go  up  and  the  price  of  soap  will  also  goup.  A  decision  willhave  to  be  taken  regarding
 1t  one  ere  (Interruption)  If  the  people  want  that  the  prices  of  both  should  rise

 than  I  have  got  no  objection  Besides,  these  days  there  are  talks  about  the  manufacture  of

 synthetic  detergents  every  where  in  the  world  Big  factories  are  being  set  up  for  it  and  this

 will  be  used  for  the  manufacture.  of  soap.  There  were  special  reasons  for  the  import  of  tallow

 last  year  but  we  cannot  think  of  stopping  it  at  present

 I  want  to  know  whether  the  hon.  Minister  is  aware  that  what  are Shri  Sarjoo  Pandey

 those  companies  which  directly  or  indirectly  help  in  the  cow  slaughter  ban  movement  ?

 Shri  Asoka  Mehta  I  do  not  know  about  it

 Shri  Prem  Chand  Verma  :  The  hon.  Minister  just  now  said  that  over  the  soaps,  in  the

 manufacture  of  which  tallow  is  used,  label  cannot  be  put  but  label  can  be  put  upon  the  soap
 in  the  manufacture  of  which  tallow  is  not  used

 want  to  tell  the  hon  Minister  on  his  information  that  any  medicine  whichis  prepared

 prescription  is  written  over  that.  If  prescription  can  be  written  upon  all  the  medicines  than  how
 label  cannot  be  put  in  the  case  of  soaps  ?

 My  second  question  is  that  we  have  imported  tallow  worth  of  Rupees  17  crores  and  47
 lakhs  this  year  and  last  year  it  was  worth  Rupees  2  crores  and  3  lakhs,  then  whether  jt  is  not  a
 fact  that  Delhi  cloth  Mills,  Modi  Soap  Works,  Tata  oi!  Company  and  Swastik  oil  Mills  have
 been  issued  ten  times  more  licence  and  whether  it  is  not  all  for  offering  them  benefits  ?

 Shri  Asoka  Mehta  :  We  should  proceed  with  the  understanding  that  the  Soap  which  is
 manufactured  in  the  country  and  is  sold  in  the  market  is  generally  manufactured  by  using  tallow

 than  those  who  dislike  it  should  not  touch  it  Such  soaps  are  few  in  which  tallow  is  not  used

 and  label  can  be  put  upon  them  and  those  people  can  purchase  such  soap.  This  15  not  correct

 that  import  had  been  made  under  pressure  but  this  was  done  because  there  was  a  necessity  for

 it

 श्री  पील  मोड़ी  :  मझे  झपने  faa  श्री  वाजपेयी  जी  के  साथ  साथ  चिन्ता  है  कि  चर्बी  के  आयात  से

 विदेशी  मुद्रा  देश  से  बाहर  जा  रही  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  चर्बी के

 स्थानीय  निर्माण  के  विषय  में  कोई  व्यवस्था  की  जा  रही  है
 ?

 श्री  राव  यह  सच  नहीं  है  कि  साबुन  के  सभी  निर्माता  चर्बी  का  उपयोग

 करते  हैं  क्योंकि  बहुत  से  छोटे  निर्माता  हैं  जो  चर्बी  का  उपयोग  नहीं  करते  हैं
 ।

 वे
 चर्बी  की  बजाय

 खाद्य  तेलों  का  प्रयोग  करते  हैं  ।  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  ऐसे  प्रयोगों  में  सफल  हुआ  है  शर
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 i  a  a

 sé  हें  fer
 भी

 इस  सिधि
 को

 ar  पढे
 ।

 में  ———  area  हैं  कि  तथा  सरकार  aE

 निर्माताओं  को  प्रोत्साहन  देने  की  बजाय  छोटे  निर्माताओं  को  प्रोत्साहन  देगी
 ?

 श्री  रघरामया  :  यह  सर्वविदित है  कि  अधिकतर  मामलों  में  चर्बी  का  उपयोग  किया  जा

 है  |  जहां  इसका  प्रयोग  नहीं  हो  रहा  है  यह  कहना  आसान  है  कि  लेबल  लगाये  जा  सकते  हैं

 झ्र  इन्हें  लगाइये  |  हमें  कोई  ग्रा पत्ति नहींहै नहीं  है  भ्रमर  चिन्हित  करने  के  अन्य  तरीकों  का  प्रयोग  करने  से

 सहायता  मिलती  है  ।  हमें  पहले  भाग  के  परीक्षण  करने  के  बाद  में  भी  कोई  श्रापत्ति  नहीं  है  ।

 कि  जिनमें  चर्बी  का  उपयोग  होता  है  उन  पर  लेबल  लगाये  जा  सकते  हैं  ।  इन  oe  की  जांच

 की  जायेगी ।

 श्री  भ्रनन्तराव  पार्टी  मेरा  प्रश्न  भिन्न  था  ।

 श्री  अंबाज़्ागन :  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  करने
 के

 लिये  क्या  सरकार  उन  साबुनों  के  लिए

 ग  के  सम्बन्ध जो  कि  पूर्णतः  शत  प्रतिशत  स्वदेशी  माल  से  बनते  कुछ  भ्रनुदान  अथवा  सहायता  देने
 ?

 में  विचार  करेगी

 श्री  waite  मेहता  :  मैं  नहीं  जानता  कि  स्वदेशी  माल  क्या  है  ।  इसमें बड़ी  मुश्किल  से  विदेशी

 मुद्रा  का  व्यय  होता  है  क्योंकि  इसकी  एक  बड़ी  मात्ना  fte  एल०  480  के  कप् रन् तगत  प्राप्त  होती

 e  |

 Shri  Manubhai  Patel  :  1  would  like  to  know  whether  the  hon.  Minister  would  tell  us

 that  the  amount  of  which  soap  is  exported  annually  ?

 श्री  मेहता  :  मेरे  पास  नहीं  हैं  ।

 यह  चर्बी श्री  रंगा
 :

 sat  के  उपयोग  के  leg  हमारे  देश  में  एक  दृढ़  भावना

 तथा  wea  ऐसे  af  जानवरों  की  होती  है  ।  में  स्वयं  नहीं  Trg  पा  रहा  था  कि  इस  चमत्कारपूर्ण

 चर्नी  ब्लोਂ  का  क्या  अभिप्राय  है  जब  तक  कि  मेरे  माननीय  faa  ने  इसके  बारे  में  बताना

 नहीं  किया
 ।

 श्री  वाजपेयी  जी  ने  भी  इसके  बारे  में  बताया
 ।

 लोगों  की  बहुत  दृढ़  भावना  को
 देखते

 हुए  ,  तथा  मंत्रालय  द्वारा  कुछ  संश्लिष्ट
 की

 खोज  के  बारे  में  विचार  करने  के
 प्रयास

 को

 देखते  हुए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  संश्लिष्ट  पदार्थ  का  विकास  कब  होगा  उसका  वाणिज्यिक

 उपयोग कब  होगा  जिसको  चर्बी  की  जगह  प्रयोग  में  लाया  जा  सकता  है
 ?

 aft  भ्रद्योक  मेहता  हमें  arn  है  कि  संश्लिष्ट  शोधक  दो  या  तीन  वर्षों  में  उपलब्ध  हो

 सकेगा  |

 श्री  ava  सिह  महीडा  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  है

 कि  फांस  में  चर्बी  मल-निर्यास  से  बनाई  जारी  है  और  भारत  में  कराने  वाली  अधिकतर  चर्बी  ख़लल

 शाक  मछली  की  वसा  से  बनी  होती  है
 ?

 श्री  matte  मेहता  :  मुझे इस  बात  की  जानकारी नहीं  है  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  I  am  happy  that  Prof.  Ranga  cut  accross  all  what  Shri  Modi

 said.  The  hon.  Minister  has  said  that  tallow  worth  about  17%  crores  of  rupees  is  imported

 then  what  is  the  consumption  ?  | 1 अ  is  clear  that  some  may  be  indigenous  and  some  may  be

 imported.  The  first  question  is  that  what  is  the  total  consumption  and  the  second  question

 is  that  whether  any  subsidy  or  grant  will  be  given  to  the  soap  factories  which  will  not  use  tallow

 till  an  alternative  arrangement  is  made  upto  three  years  ?
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 भी  मेहता
 :

 मेरे  पास  सारे  mie  यहां  पर  नहीं  है  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  बिना  तैयारी  के  उत्तर  नहीं  दे  सकते  |

 श्री  में  बेंकटासुब्बया :  मंत्री  महोदय  ने  हमें  बताया  है  कि  यह  पी०  एल०  480  के  अन्तर्गत

 प्राप्त  होता  है
 ।

 इस  पी०  480 की  अपनी  हानियां हैं  कौर  te  एल०  480
 के

 अन्तर्गत

 कराया  बन्द  हो  जायेगा  तो  मंत्नी  महोदय  इसके  लिए  कौनसा  दूसरा  विकल्प  सोच  रहे  हैं
 ?  क्या  वह

 fe  एल०
 480

 के
 द्वारा  area  बन्द  होने  पर  भी  चर्बी  का  आयात  करते  जा  रहे  हैं  तथा  क्या  यह

 आयात  पर  ates  fie  होने  जा  रहे  हैं  इस  पर  विदेशी  मुद्रा  खर्चे  कर  रहे  हैं
 ?

 at  नोक  मेहता
 :

 मैं  बार-बार  बता  चुका  हूं  कि  हम  इस  काम  के  लिए  संश्लिष्ट  शोधक

 का  विकास कर  रहे  हैं  ।  इस  के  भ्र ति रिक्त  कौर  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  |  केवल  यही  विकल्प है

 कि  जब  हम  अपने  तेल-बीजों  के  उत्पादन  का  विकास  एक  बड़े  पैमाने  पर  करने  में  समर्थ  होंगे  तब  हम

 तेल-बीजों  का  प्रयोग  दोनों  कार्यों  के  लिए  कर  सकेंगे  ।

 श्री  समर  गुह
 :

 किसी  भी  चीज  के  लिए  झपने  श्रमिकों  किसी  भी  ज्ञान  विरोधी  भावनाओें

 के  साथ  सम्बद्ध  किये  बिना  एक  विज्ञान  के  विद्यार्थी  के  रूप  में  इस  प्रश्न  को  पुछ  रहा  हूं
 ।

 mere  महोदय
 :

 प्रश्न  पुष्ठि ये  ।

 थो  समर  मैं  इस  बात  की  चिन्ता  नहीं  करता
 कि  यह  वनस्पति-वसा है  ।  भ्रमणा

 वसा
 मेरा  प्रश्न यह  जो  आंकड़े हमें  बताये  गये  हैं  उनसे  ऐसा  पता  चलता  है  कि  1962-63

 में  बाहर से
 61.  01

 लाख  रुपये  की  चर्बी  का  आयात  किया  गया  ।  लेकिन यह  रोकने  श्री  30  गुना

 बढ़  गये  हैं  यथा  1967-68 में  1,746.2  लाख  रुपये  की  जानवरों  की  चर्बी  का  बाहर  से

 आयात किया  गया  ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  इस  विदेशी  मुद्रा  को  बाहर  जाने  को  रोकने

 के  लिए  सरकार  अपने  देश  में  ही  पशु-वसा  अथवा  बनिस्पत-वसा  के  द्वारा  अन्य  कोई  वैकल्पिक  स्रोत

 तैयार कर  सकती  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इसका  उत्तर  दे  दिया  गया  उन्होंने  बताया  कि  संक्षिप्त शोधक  तैयार

 किया  जा  रहा  है  श्री  रंगा
 जी

 ने  भी  पूछा  कि  इसका  उत्पादन  कब  होगा  ।  स्पष्ट  है  कि  माननीय

 सदस्य
 को  इस  बात  का  पता  नहीं  था  ।

 Vaisnava  people  do  not  use  soap  because  they  do  not  know  whether  animal  fat  is  used  in  it  or

 Shri  Ram  Sewak  Yaday  :  May  I  know  whether  the  hon.  Minister  is  aware  that  some

 soap

 vegetable  fat,  then  whether  any  arrangements  are  being  made  to  manufacture,  such  a  vaisnava

 श्री  दरराज़  माने
 :

 लोगों  का  प्रतीक  सम्बन्ध  वनस्पति  तेल  से  है  न  कि  चर्बी  अथवा  वसा  से

 क्योंकि  यह  भावना  का  प्रशन  नहीं  है  बल्कि  दैनिक  आवश्यकता  का  प्रश्न  ।  इसलिये मैं  मंत्री

 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  खाद्य  पदार्थों  में  काम  खाने  वाले  वनस्पति  तेल  की  कितनी  मात्रा

 साबुन  बनाने  के  काम  में  लाई  जा  रही  है  प्रौढ़  क्या  सरकार  खाने  के  तेल  का  साबुन  बनाने  में  प्रयोग

 किये  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  विचार  कर  रही
 ?

 श्री  रघु राम या :  मुझे  इसके  लिये  पूर्व  सूचना  की  आवश्यकता
 ?
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 Smuggling  of  Goods  to  China

 #154,  Shri  Mrityunjay  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  smugglers  are  engaged  tn  smuggling  of  rice,  petroleum  and

 kerosene  oil  to  China  from  India  on  a  large  scale  through  Nepal,  and

 (b)  the  measures  taken  or  proposed  to  be  taken  to  check  such  smuggling  ?

 Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.C.  Pant)  (a)  The  Government  has  no  reason
 to  believe  that  there  is  any  large  scale  smuggling  of  rice,  petroleum  and  kerosene  oil  to  China

 from  India  through  Nepal.

 (b)  Does  not  arise.

 Shri  Mritunjay  Prasad  :  The  Government  should  know  that  the  goods  are  smuggled

 not  only  through  the  recognise  posts  and  check-posts  as  Jaynagar  in  Bihar  at  Raxaul  but  through
 the  whole  Nepal-Tarai  ;  it  is,  however,  a  different  thing  what  is  smuggled  and  what  not.  Jt

 18  not  understood  that  how  the  Government  is  not  aware  that  from  where  the  goods  are  pouring
 in  and  being  smuggled  out  of  the  country.  Well,  what  action  do  you  propose  to  take  to  find

 ॥  out  ?  Such  news  are  always  there  in  the  newspapers.  Recently,  you  have  admitted  that

 you  do  not  put  check  in  regard  to  rice  and  wheat  going  to  Nepal;  but  there  is  no  surplus  in  Bihar
 and  it  was  essential  to  check  it  at  any  cost.  What  steps  do  you  take  in  this  connection  ?

 Secondly,  excepting  only  the  check-posts  in  Nepal  Tarai,  are  you  having  certain  patroling

 or  any  other  arrangement  so  that  the  movement  of  only  those  particular  things  could  be  stopped?

 Shri  K.C.  Pant:  The  suggestion  for  patrolling  the  border  is  under  consideration,but

 want  to  submit  before  the  hon.  Members  that  there  is  not  custom  cordon  between  Nepal  and

 India.  There  exists  a  treaty.  under  which  both  the  countries  have  their  trades  and  there  are.no
 restrictions  on  the  movement  of  grains.  As  regards  petroleum,  there  is  a  fixed  quota  for  it  ;

 and  as  regards  grains,  there  is  enough  rice  produced  in  Nepal  and  under  the  Nepal-Tibet  trade,

 cattle  used  to  be  sent  from  Tibet.  Now  we  send  bags,  the  gunny-bags  of  jute  from  here.  It

 19  gathered  from  the  department  of  External  Affairs  our  embassy  and  the  Director  of  Revenue

 Intelligence,  that  this  is  not  a  trade  on  a  large  scale.  It  does  not  mean  that  there  is  absolutely

 no  trade  on  the  borders,  it  is  there  but  not  on  a  large  scale.

 Shri  Mrityunjay  Prasad  ;  There  have  been  many  charges  that  the  officials  of  check  posts

 make  enough  money.  50  do  you  have  any  arrangements  to
 check

 and  investigate  into  it  ?

 Shri  K.C.  Pant  :  Yes  Sir,  whenever  we  get  a  particular  information  the  investigation  डि

 done.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  want  to  know  whether  it  is  a  fact  that  in  lieu  of  these  goods

 being  smuggled  to  China  through  Nepal,  a  large  quantity  of  Chinese  goods  like  transistors  etc.

 worth  crores  of  rupees  are  being  smuggled  into  India  and  those  goods  are  selling  in  Connaught

 Place  just  under  the  nose  of  the  Central  Government,  ifso,  what  arrangements  have  been  made

 to  check  it  ?

 Shri  K.C.  Pant  :  The  question  was  about  the  goods  being  smuggled  from  there,  but  the

 member  has  asked  about  those  which  are  being  smuggled  into  this  country.  As  regards

 goods  coming  from  Nepal,  you  say  those  are  being  sold  here  in  the  market.  We  are  consider-

 ing  this  aspect  whether  there  should  be  certain
 ules

 to  check  such  smuggling.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  The  hon.  Minister  has  referred  to  all  the  foreign  goods  whereas

 had  asked  about  the  Chinese  goods.  1  want  to  know  what  is  your  reaction  thereon  ?

 Shri  K.C.  Pant  :  China  also  comes  within  all  foreign  countries.
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 Smt.  Sushila  Rohtagi:  It  is  true  that  certainly  there  is  friendship  between  Indla  and

 Nepal,  but  those  who  are  doing  such  smuggling  they  are  not  doing  it  on  the  inspiratlon  of

 friendship  but  with  a  view  to  steal  and  make  profit  Then,  in  view  of  this,  do  the  Government

 Propose  to  establish  an  anti-smugegling  squad  ?

 Shri  K.C.  Pant  When  I  mentioned  about  the  friendship,  I  meant  friendship  between

 the  two  Governments  That  is  why  there  is  no  customs  border  but  a  trade  treaty.  But  how

 these  smugglers  come  within  friendships  ?  We  will  punish  them  under  when  we  catch  them

 श्री  ईं  के  नायनार  :  सब  जानते  हैं  कि  विदेशों  से  भारत  में  तस्करी  हो  रही  है--कुवैत  से

 सिंगापुर  से  घड़ियां  तथा  जापान  से  भारत  में  कहीं  पर  भी  ये  वस्तुएं  मिल  सकती  हैं  ।

 मैं  जातना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  चीन  में  चावल  का  उत्पादन  बढ़
 गया  है

 तथा  पिछले  वर्ष  उसने  भ्रपने  मित्र  देशों  को  300  करोड़  रुपये  की  लागत  का  चावल  निर्यात  किया
 ?

 श्री  कृष्णचन्त्र पन्त  माननीय  सदस्य  से  यह  जानकारी  पहनकर  सरकार  को  खुशी  हुई  है

 Shri  P.G.  Sen  Is  the  Government  aware  that  all  of  our  capitalists  have  their  business

 on  borders  as  well  as  in  Nepal  where  they  have  started  their  industries,  and  that  only  they  are

 responsible  for  the  smuggling  of  goods  from  here  to  Nepal  and  vice  versa  ?

 Shri  K.C,  Pant  As  I  said,  many  people  are  caught  while  smuggling.  Besides  this,
 the  hon.  member  has  got  a  particular  information,  he  may  convey  that  to  us  and  we  will  get
 that  investigated

 Shri  P.G.  Sen  My  question  is  as  to  which  of  the  mill  owners  or  capitalists  have  got
 their  business  on  Indian  and  Nepal  borders  ?

 Shri  K.C.  Pant  Separate  notice  is  required  for  this  information

 att  देवकी  नन्दन  पाटो दिया :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  वे  कुछ  एसे  साधन  निकाल

 रहे  हैं  जिन  से  कि  विदेशी  चीजों  को  भारत  में  खाने  से  रोका  जा  सके  ।  इससे  समस्या  पर  कोई

 प्रभाव नहीं  पड़ता  ।  समस्या यह  है  कि  भारत  में  विदेशी  वस्तुएं  बड़े  ही  श्रवांहित च्  तस्करी

 रूप  में  जाति  हैं  तथा  सीमाक्षेत्र  में  हर  हर  दुकानदार  तथा  हर  नागरिक  को  खूब  पता  है  कि  वे

 किस  तरह  से  ot  हैं  कसे  भराती  हैं  तथा  किस  माध्यम  से  शबराती  हैं
 ?

 यह  बड़ी  ही  विभिन्न  बात है

 कि  सरकार  अपने  आपको  इस  सत्य  में  बिल्कुल  अ्रनभिज्ञ  सिद्ध  कर  रही  है  कि  भी  हाल  ही  में  हजारों

 टन  चीनो  तस्करी  में  भारत  बल्कि  सरकार  की  जानकारी  यह  है  कि  30  तक  केवल  12,  0  00

 किलोग्राम चीनी  पकड़ी  गई  है  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  यह  मालूम  है
 कि

 हमारी  सीमाओं  पर  उन  की  भारी  स्तर  पर  तस्करी  हो  रही  यदि  व  अरब  इस  तस्करी

 को  रोकने  लिये  सरकार  ने  क्या  प्रभावपूर्ण  उपाय  किये  हैं
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारजी  इस  बारें  में  माननीय सदस्य

 सरकार  के  लिये  चाहे  जो  विशेषण  लगा  सकते  हैं  ।  परन्तु  समस्या  का  समाधान  नहीं  होता
 ।  यह

 है  कि  भारत  में  ही  नहीं  बल्कि  सभी  देशों  में  तस्करी  हो  रही  है  ।

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  यहां  यह  बड़े  पैमाने  पर  है
 ।

 श्री  मोरारजी देसाई  :  छोटे  पैमाने  पर  श्रध्दा  बड़े  पैमाने  पर  यह  तो  माननीय  सदस्य  ही

 जान॑ते  मेरा  तो  तस्करों  से  कोई  सम्पक  नहीं  है
 |  मैं  कैसे  कह  सकता  हूं  )  मैंने यह  नहीं

 कहा है  कि  उनका  तस्करों से  arts  है  ।  )
 माननीय  सदस्यों  को  उत्तेजित  होने  की
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 यकता  नहीं  है  ।  परन्तु  किसी  को  यह  wae  करना  चाहिये  कि  वह  क्या  कर  रहा  है
 ?

 यह  कहना

 बहुत  सरल  है  कि  बड़े  पैमाने  पर  तस्करी  हो  रही  है  ।  इसका  प्रमाण कहां  है  ?  न मैं  इसे

 कार  कर  सकता  हूं  तथा
 न

 ही  स्वीकार  कर  सकता  हूं  कि  ऐसा  है  ।  यही  बात  है  1  हम  हर

 सम्भव  उपाय  करने  के  लिये  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ताकि  तस्करी  का  माल  न  जब  यह

 करदा  जाता  है  तो  माननीय  सदस्य  कहते  हैं  कि  यह  विभिन्न  है  ।  हम  तो  यह  कर  रहे  हैं  कि  जब  हमें

 पता  चलता  है  कि  दुकानदार  उस  माल  को  बेंच  रहे  हैं  जिसका  उसके  पास  लेखा  नहीं  है  कि  यह  वैध

 ढंग  से  आयात  किया  गया  तो  माल  जब्त  कर  लिया  जाता  है  तथा  दुकानदारों  को  दण्ड  दिया  जाता

 है  ।  इसके  लिये  कानून  की  झावश्यकता है  |  इस  कानून  को  यहां  जाना  |  उस  कानून का

 मसौदा  भी  बड़ी  सावधानी  से  तैयार  करना  होता  है  ताकि  वह  कानन  भी  वैध  है  तथा  उस  पर  किसी

 को  कोई  झ्रापत्ति नहीं  ।  कौर  इसी  में  समय  लग  रहा  है

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटोदिया  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहता

 हुं  कि  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  हमारे  सीमा क्षेत्रों  में  बड़े  पैमाने  पर  तस्करी  हो  रही है  ।  इसका

 |
 उत्तर  नहीं  दिया  गया  है

 r
 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  पहले  ही  बता  चके  हैं  कि  न  वह  कह  सकते  हैं  तथा  न  ही

 क्योंकि  उन्हें  इसका  ज्ञान  नहीं  है  तथा  तस्करों  से  उनका  सम्पक  नहीं  है  |

 ५... है  चेंग लरा या  नायडू  :  यदि  यह  सत्य  है  कि  चीन  चावल  का  ales  उत्पादन  कर  रहा  है  तो

 क्या  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  कि  झान्ध  प्रदेश  से  केरल  को  चावल  का  भेजा  जाना  रोक  कर

 केरल  को  चीन  से  चावल  मंगाने  की  ग्र नम ति  दे  दी  जाये  क्योंकि  वे  उनसे  बात  कर  रहे  हैं  तथा  इस  बारे

 में  पुरी  तरह  जानते हैं  )  ।

 महोदय  :  यह  बहुत  कठिन  प्रश्न  है  |

 Shri  Shiv  Chandra  Jha  It  is  non-controversial  that  smuggling  is  going,  whether  the  hon

 Minister,admits  it  or  not.  It  appears  in  the  newspapers  everyday,  that  this  thing  or  that  thing

 has  been  seized.  The  Tariff  Commission  has  ordered  for  several  measures  to  stop  it  and  there

 is  a  law  for  it  I  want  to  know  upto  what  extent  the  laws  for  curbing  smuggling  have  been

 put  into  force  and  how  far  have  the  Government  been  successful  in  this  behalf  ?

 Shri  K.C.  Pant  ;  As  far  as  I  know  the  Tariff  commission  has  nothing  to  do  with  this

 question

 श्री  मदुराई पटेल  :  दूसरी  चीज़ों के  बारे  चाहे  वे  थोड़ी  में  हों  चाहे  अधिक  मात्रा

 यह  मान  लिया  गया  है  कि  कुछ  चीज़ों  की  भारत  में  तस्करी  हो  रही  है  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि

 इस  समाचार  में  कितनी  सच्चाई  है  कि  चीनी  लोग  भारत  में  तस्करी  करने  के  लिये  नोट  छाप  रहे

 हैं
 ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र पन्त  :  वास्तव में  तो  यह  इस  प्रश्न  से  नहीं  निकलता  परन्तु  जहां  तक  |: (5  याद

 पिछले  सप्ताह  इसी  विषय  पर  एक  अन्य  प्रशन  था  कौर  यह  उत्तर  दिया  गया  था
 कि

 बड़े  स्तर  पर  कोई

 तस्करी  नहीं  है  ।

 थी  ज्योति मंथ  क्या  यह  सच  है  कि  कलिम्पोंग
 की  उप-प्रभागीय  कांग्रेस  समिति

 के

 प्रधान  कोई  श्री  मिन्तरीनेपाल  के  माध्यम  से  चीन  में  चावल  की  तस्करी  करते  समय  रंगे  हाथों  पकड़े

 गये  यदि  तो  कया  मैं  जान  सका  हुं  कि  क्या  उनके  विरूद्ध  मुकदमा
 गया  हे  तथा  उसके

 क्या  परिणाम  निकले  ?
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 मोरारजी देसाई  :  मुझे  कभी  तक  इसकी  कोई  जानकारी  नहीं  इसकी  केवल  जांच  की

 ला  सकती

 म०  सा०  सोंधी  :  मेरा  प्रश्न  है  कि  कया  आपके  मंत्रालय  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  मध्य

 कोई  समन्वय
 ?

 यदि  वहां  कोई  युद्ध  सामग्री  जाती  है  तो  या
 तो

 चीन  से  जायेगी  अथवा  भारत

 से  |

 थी  yor  wer  वास्तव  में  चाहते  हैं  कि  मैं  इसका  उत्तर  दू
 ?

 भो
 |; हूँ

 ला०
 सोंधी

 :  ही  मैं  उनसे
 इस

 में  कोई
 संकेत

 की
 आशा

 रखता हूं  कि

 क्या  ऐसा  कोई  समन्वय  है  कि  यह  पता  लग  सके  कि  तिब्बत  में  क्या  होता  हैं
 ?

 3 2  |

 महोदय  :  उन्होंने  कद्दू  है  कि  केवल  तम्बू  ही  वहां  बिना  आज्ञा-पत्त  के  जा  सकते

 ्

 भो  कातिक  उरांव  :  अनेक  माननीय  सदस्यों  भारत  में  तथा  भारत  के  बाहर  लाखों

 के  मूल्य  के  माल  की  तस्करी  के  आंकड़े  पेश  किये  हैं  ।  मैं  सरकार  से  जानना  चाहूंगा  कि  कया  ऐसी

 शिकायत  भाई  है  कि  जिसमें  भारत  में  अथवा  बाहर  होने  वाली  तस्करी  के  मूल्य  का  अनुमान

 बताया  गया  हो
 ?

 श्रो.. कृष्ण यन्त्र पम्त चन्  पन्त  :  श्राप  तस्करी के  माल  का  मूल्यांकन कैसे  कर  सकते  हैं  ?  हम

 तो  उन्हें  केबल  पकड़े  गये  माल  के  आंकड़े  बता  सकते  हैं  परन्तु  तस्करी  किये  गये  माल  के  बारे  में
 ots

 नहीं दे  सकते  ।

 शी  समर गुह  :  श्री  शास्त्री  के  इस  प्रश्न  के  अतिरिक्त  कि  कलकत्ता  में
 चीनी

 फाउन्टेनपैन  शादी
 की

 बाढ़  हुई  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  ध्यान  पश्चिम

 बंगाल के  सभी  प्रमुख  समाचार  val  में  प्रकाशित इस  प्रेस  रिपोर्ट पर
 गया

 है  कि  चीन  द्वारा

 बनाये  गये  भारतीय  मुंद्रा  के  नोटों  के  बण्डल  के  बण्डल  बंगाल  के  सीमा  क्षेत्र  में  भेजे  गये  हैं  तथा  va

 क्षेत्र  के  गरीब  लोगों
 में

 बांटे  गये  हैं  ताकि  इसके  साथ  ही  जाली  भा  राज्य  नोटों
 की

 तस्करी  का
 सीमा

 पर  व्यापार हो  ah  यदि  तो  सरकार  ने  इसके  विरुद्ध  क्या  उपाय  किये  हैं
 ?

 थी  कृष्ण er  पन्त  :  वास्तव  में  यह  बात  इस  प्रश्न  से  नहीं  निकल  ती  है  परन्तु  निश्चय  ही

 याद  है  कि  ऐसी  एक  रिपोर्ट  बंगाल  से  नहीं  बिहार  से  भाई  थी  ।

 भी  समर  गुह  :  यह  पर्चम  के  सभी  समाचार  में  प्रकाशित  हुई  थी

 भी  कृष्ण  चन्द  पंत  :  उस  मामले  में  भी  स्वयं  नेपाल  सरकार  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  जिन  के

 qa
 a  नोट  चाहे  वे  जाली  हैं  चाहे  ठीक  हैं  ।  वे  हमारी  पुलिस  की  सहायता  से  इस  मामले  की  जांच

 कर  रहे  हैं  |

 शी  समर गह  :  मैंने  एक  विशेष  क्षेत्र  पश्चिम  बंगाल  के  24  परगना  क्षेत्र  के  बारे  सें  एक  विशिष्ट

 प्रश्न  किया  क्या  श्राप  इसकी  जांच  करेंगे
 ?

 at  कृष्ण  चंद्र  प्त  यदि वह  सके  जानकारी  तो
 निश्चय  ही  मैं  उसकी  जांच  करूंगा

 |
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 Acquisition  of
 Land  for  Construction  of  Chandigarh

 *155.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarathi  :  Will  the  Minister  एपी  Works,  Housing  and

 Supply be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  acreage  of  land  acquired  for  the  construction  of  Chandigarh

 (0).
 the  extent of  agricultural  land  out  of  it  ;

 (e)  whether  alternative  land  was  allotted  to  all  the  farmers  whose  land  was
 acquired

 if  so,  the  location  thereof;  and

 (e)  whether  this  land  was  unclaimed  or  whether  It  was  Government  land  ?

 The  Minister  of  works,  Housing  and  Supply  (Shri  Jaganath  Rao)  (a)  fo  (¢).  The  in-

 formation  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 ora  क्षेत्रों  में  कृषि  ara  का  विनियोजन

 "156.  श्री  रवि  राय
 :

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  बैंकरों  ने  उन्हें  आश्वासन  दिया  है  कि  प्रामीण  क्षेत्रों मैँ  नई

 राय  के  विनियोजन  के  लिये  प्रभावी  कार्यवाही  की  atk

 यदि  तो  इसका  व्यौरा  क्या  है
 ?

 चित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 :  हो  ।

 जिन  स्थानों  पर  बैंक  नहीं  हैं  वहां  पर  बैंकों  की  शाखाएं  खोलने  पर  जोर  देते  बैक

 way  शाखा-विस्तार  कार्यक्रम  को  प्रायोजित  ate  समन्वित  ढंग  रिजर्व  बैंक  के  पथ-प्रदर्शन में

 कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  |  यह  कार्यक्रम  बढ़ाया  जायगा

 मरानिधेष

 “157.  श्री  सु०  फु०  कापड़िया

 श्री  बे णी वॉकर

 क्या  समाज  क्रिया  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  मद्यतिषेघ  लागू  करने  में  कितनी  सफलता  मिली

 क्या  समूचे  देश  में  कड़ाई  से  कौर  सफलतापूर्वक  सद्य निषेध  लागू  करने
 के

 लिये  कोई  गई

 योजना  तैयार  की  जा  रही

 यदि  तो  मद्य निषेध  को  सफलतापूर्वक  लागू  करने  के  उद्देश्य  से  विंमान  मद्य  निर्धन

 योजना में  कौन-कौन से  संशोधन करने  का  विचार
 धौर

 क्या  किन्हीं  राज्य  सरकारों  ने  कोई  ऐसी  तारीख  निश्चित  की  है  कि  वह  कब  तक

 रूपेण  मद्यनिषेघ  लागू  कर  देंगे  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?
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 कल्याण  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  [  डा०  )  get  |
 :

 मद्यनिषेघ  राज्य  विषय  होने  के  कारण  नितिन  राज्यों  में  मद्य निषेध  के  बारे में  ह  e  seen

 उसे  कार्यान्वित  करने  की  प्राथमिक  जिम्मेदारी  संघ  सरकार  पर  नहीं  है
 ।  प्रत्येक

 राज्य  को
 अपनी

 नीति  को
 चलाने

 का  तथा  मद्य निषेध  को  सफलतापूर्वक लागू  करने  के  लिए  भ्र पनी  इच्छानुसार अन्य

 उपाय  करने  का  अधिकार हैं  ।

 नहीं ।  ध्रलबत्त  meta  सर्कार  एक  क्रमिक  कार्यक्र  जो  अनेक  ्

 तक
 चले

 त  मद्यनिधेध करना  चाहती  है  ।

 एल०  480 से  घनु दाम

 158.  शी  रमानी

 att  विश्वनाथ  सेना

 क्या  विस  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ऐसे  व्यक्तियों  शर  ऐसी  संस्थाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  1966  प्रौढ़
 1967

 में
 भारत

 मैं  पी०  एल०  480
 निधियों

 से
 भ्रनुदान  मिले

 प्रत्येक  व्यक्ति  ्र  संस्था  को
 1966  कौर  -1967 मैं  ब्रेमासिक आधार  पर  कितनी

 कितनी  धनराशि

 क्या  इस  प्रकार  दिये  गये  भ्रनदानों  का  गत  श्राम  चनावों  मैं  प्रयोग किया  गया  था

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  की  धौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 SUMITT Ha aa fray Hat मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी देसाई  )
 विज्ञान

 तथा  शिक्षा  जेसे  विभिन्न  क्षेत्रों  में  भ्रनुसन्धान  करने  हेतु  अमरीकी  सरकार  भारत  में  संस्थानों  तथा

 संगठनों  को  भ्रमरी  की  प्रयोग  भाग  में  से  ars  देती  है
 ।

 झ्रावेदन  देने  वालें
 संगठनों

 से  अनुदानों के  लिए

 प्राप्त  प्रस्तावों  को  श्रमरीकी  अधिकारियों  को  भेजने  से  उन  पर  भारत  सरकार  द्वारा  विचार  किया

 जाता  1966  1967
 में  भारत  सरकार  द्वारा  मंजूर  की  गई  अनुदानों  सम्बन्धी  सुची  को

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है
 ।

 |पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  टी०  1496

 68]

 भारत  सरकार  द्वारा  मंजूरी  दिये  जाने  के  पश्चात्‌  श्रमरीकी  अभिकरण  इन  प्रार्थनाओं

 पर  विचार  करते  हैं  कौर  जहां  वह  उपयुक्त  समझते  हैं  अनुदान  देते  हैं  ग्रोवर  संस्थानों  से  ate  बातचीत

 करके  ब्यौरा तय  करते  हैं
 ।  अतः  प्रश्न के  भाग  (q)  में  जो  जानकारी  मांगी  गई  है  वह  भारत  सरकार

 के  पास  उपबलब्ध  नहीं  यह  महसूस  किया  गया  है  कि  अनुदान  प्राप्त  करने  वाली
 संस्थाओं

 से

 कारी  प्राप्त  करने  में  जो  मे  हित  तथा  समय  लगेगा  वह  उससे  प्राप्त  होने  वालेਂ
 परिणामों

 के  च्  नहीं
 होंगे  ।

 से  अनुदानों  को  अधिकृत  प्रयोजनों  झथवा
 के

 लिए  व्यय  नहीं  किया

 र जाता

 21-12-1967  को  तारांकित प्रश्न  संख्या  818  के  उत्तर  में  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं
 कि  बिदेशी
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 निधियों  के  प्रयोग  के  बारे  में  गृह-कार्य  मन्त्रालय  को  आसूचना  विभाग  ने  जो
 प्रतिवेदन

 दिया  था  उसमें

 पी
 ७

 एल  ०.  480  की  निधियों  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  दी  गई  है  ।

 रामकृष्ण पुरम में  बिलों  को  व्यवस्था

 *159.  श्री
 दी०  चे

 जमा  क्या  श्रीवास  तथा  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  नई  के  उन  क्वार्टरों  जो  बिना .  बिजली  के  सरकारी

 कर्मचारियों  को  दिये  गये  बिजली  लगाने  में  कोई  प्रगति  हुई

 यदि  तो  ग्रांट  के  बाद  कितने  क्वार्टरों  में  बिजली  के  कनेक्शन  दिये  गये  ve

 आवंटन  के  बाद  कितने  क्वार्टरों  में  बिजली  के  कनेक्शन  का  दिया  जाना शेष  हे  तथा

 आवास  तथा  पूर्ति  मंत्री  जगन्नाथ  :  से  (7)  रामकृष्णपुरम्‌ के के

 सैक्टर  ४111  तथा  1X  के
 1172

 क्वार्टर  बगैर  बिजली  के
 आवंटित  कर  दिये

 गये  थे
 उनमें  aa

 बिजली लगा  गयी  है

 सैक्टर  211  के  226  ऐसे  क्वार्टरों  में  कभी  तक  बिजली  नहीं  लगाई  है  ।  दिल्‍ली  इलैक्ट्रिक

 सप्लाई  अन्डरटेकिंग को  आशा  है  कि  श्रंगलें  महीने
 के

 मध्य  तक  बिजली  के  कनेक्शन  दे  दिये  जागेंगे
 ।

 बर्मा  शेल  के  साथ  तेलशोधन करार

 “160.  थी  फे०  एम ०

 श्री  नम्बियार :

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  vest  कौर  बर्मा  शैल  के  साथ  gar  तेलशोधन  करार श्री  शीघ्र  ही

 समाप्त  होने की  सम्भावना

 यदि  तो  क्या  जस्सो  नौ  ए  पल  के  प्रबन्धकों  ने  सरकार  से  प्रार्थना  की  है  कि  करार

 की  अवधि  बढ़ाई

 क्या  सरकार  करार  की  अवधि  बढ़ाने  लिये  सहमत  हो  गई  कौर

 (a)
 यदि  तो  क्या  निर्णय  किया  गया  है  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 पैट्रोलियम कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री
 धोक

 :  जी  तंदी

 (@)  से
 प्रश्न  ही  नहीं  उठते

 !

 दिल्‍ली  में  हल्की  बीयर  को  बिक्री  की  झ्नुमंति  बेना

 *161.  शी  सरोकार  लाल  बैरवा  :  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  [  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  कम  मद्यसार  वाली  हल्की  बीमर  की  बिक्री  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव
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 किसी  rr  राज्य  सरकारों  ने  भी  इस  प्रकार  की  बीयर  की  बिक्र
 की  अनुमति

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  फलरेणु
 :  नही ं।

 किसी  भी  राज्य  ने  इस  प्रकार  की  कोई  योजना  शुरू  करने  की  सुचना  तक  नहीं  दी

 है  ।  प्रतिशत  तक  मद्यसार  वाला  पेय  जारी  करने  का  एक  प्रस्ताव  में  विचाराधीन  है

 उर्वरकों का  आयात

 162.  हों
 कं०  हाल्वर : क्या निर्माण, क्या  आवास  तथा  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उर्वरकों  की  सप्लाई  के  लिये  सरकार  अमरीका  तथा  कनाडा
 के

 निर्माताओं  के  साथ  दीर्घकालीन  करार  करने  की  सम्भावनाश्रों  का  पता  लगा  रही  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैँ
 ?

 झावास  तथा  पूति  मंत्री  (st  जगन्नाथ  :
 जी  ,  हां

 ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  |

 बिहार  सहायता  निधि का  वृदपयोग

 163.
 श्री  सितारा  केसरी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  सूखे  तथा  भ्र काल ग्रस्त  लोगों  कीं  सहायता  के  लिए  दी  गई  निधियों  के

 उपभोग  मे  कदाचार  के  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  कराये

 यदि  तो  अनियमितताएं कुल  कितनी  राशि की  हुई

 क्या  कदाचार  के  मामलों  की  जांच  का  कोई  आदेश  दिया  गया  कौर

 यदि  होता  इसके  क्या  निष्कर्ष  हैं  कौर  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 (at  serene  पहाड़ी
 :  कौर  कदाचार के  15

 मामले  राज्य  सरकार  के  ध्यान  में  भाये  हैं  ।  ये  मामले  कुल  2,  44,  266  रुपये  की  रकम  के  सम्बन्ध में  हैं

 हां  ।

 एक  मामले  मैं  फौजदारी  मुकदमा  दायर  किया  गया  है  कौर  ag  न्यायाधीश है  ।  बाकी

 मामलों  में  जांच  की  जा  रही  है

 विदेशी  सहायता

 164.  थी  मंगलायुमाडोम
 :

 क्या  वित्त  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1967-68  %  सहायता  सम्बन्धी  कितने  करार  ,

 परियोजना  भौर  गैर-परियोजना  सहायता  के  रूप  में  विश्व  बैंक  से  इस  ot  कितनी

 सहायता मिल  रही  कौर
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 क्या  प्रशासन  सुधार  ग्रा योग  के  सहायता  वा  प्रयोग  के  प्रश्न  पर  कोई

 भ्रध्ययन  किया  ह  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  1967-68  मैं  झट्ठाइस

 करारों  फर  हस्ताक्षर किये  गये  ।

 विश्व  बैंक  नें  अभी  तक  चालू  ay  के  लिए  कोई  सहायता  देने  का  वचन  नहीं  दिया  है
 ।

 नहीं
 ।

 Non-acceptance  of  Travellers’  Cheques  by  LA.C.  and  Railways

 *165  Shri  Ram  Gopal  Shalwale

 Shri  Bal  Raj  Madhok

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  agencies  like  Indian  Airlines  Cerporation,

 Railways  etc.  do  not  accept  travellers’  cheques  of  foreign  currency  as  a  result  of  which  large

 amount  of  foreign  exchange  goes  into  black  market  ;  and

 (b)  if  so,  the  remedial  steps  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desa):  (a)  and  (b)

 A  tourist  coming  to  the  country  is  required  to  encash  travellers’  cheques  either  witha  bank  deal-

 ing  with  forelgn  exchange  or  an  authorised  money-changer.  Some  agencies  catering  to  tourislts

 are  issued  limited  money-changer  licences  whereby  they  may  accept  foreign  currencies  and

 travellers’  cheque  in  payment  of  supplies.  The  Indian  Airlines  Corporation  has

 a  licence  and  they  are  in  a  position  to  accept  payment  in*foreign  exchange  However,  the  major

 receipt  of  foreign  exchange  by  I.A.C.  is  from  inter-line  settlements  through  IATA  clearing

 house  and  this  was  of  the  order  of  £7:9  million  during  the  year  1967-68.  There  ig  no  scope

 of  leakage,  etc.  in  the  remittances  that  come  through  IATA  vlearing  house.  Railways  do  not

 hold  such  a  licence,  but  they  could  also  be  given  such  a  licence  if  required

 of  tourist  eafning  is  a  more  serious  problem  and  19  not.  necessarily  related  to

 the  money-changer  licence  procedure.  To  prevent  such  a  ‘leakage’  Government  is  examining

 the  proposal  whether  all  torusts  may  be  required  to  make  cerratn
 payments

 only  In  foreign

 exchange.

 कर्जन
 रोड

 स्थित  होस्टल के फ्लटों के  फ्लैटों  wr  नियतन

 शी  wo  :  aft  सत्यनारायण fan

 att  गणेश पोच श्रीमती  सुगौली  गोपालन
 :

 क्या  ध्रावास तथा पुलि तथा  gta  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  ब्णपार  तथा  दिक्काल  सम्मेलन  के  प्रतिनिधियों  के

 खले  जाने  के  बाद  से  कर्जन  नई  दिल्‍ली  स्थित  होस्टल के  बहुत  सैं  फ्लैट  श्रावित नहीं  किये

 गये  हैं

 कितने फ्लैट  त ह  अ  बन  तंबा  उनमें  से  कितने  क्लेट  wat  तक @)  मदि  हों  तो  होस्टल  में  कं

 ग्रावंटित  नहीं  किये  गये  हैं
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 उनके  आवंटित  न  किये  जाने  के  बया  कारण

 सरकार  चौकीदारों  पर  तथा  रखरखाव  रखने  बले  seg  कर्मचारियों  पर  प्रतिमास

 कितना  धन  खर्च  कर  रही  कौर

 (=)  इन  फ्लैटों  का  order  त  किये  जाने  के  करण  सरकार  को  कुल  कितने
 किराये

 की

 शनि  टो  रही  है  ?

 ध्रावास  तथा  पूर्ति  मंत्रो  जगन्नाथ
 :  जी  नहीं

 श्र  252  डबल  रूम  हैं  जिनमें  से  ४  कमरों  को  छोड़  कर  जिन्हें  त्र्द्प
 तिक

 मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  निर्धारित  कर  दिया  गया  शेष  सभी  आवंटित कर  दिये  गये  हैं
 ।

 बगर  रसोई  के  94  रूम्सਂ  उन  सब  को  आवंटित  कर  दिया  गया  है  |

 बगर  रसोई के  126  रूम्सਂ  का  एक  ब्लाक  है  ।  इनमे ंसे  20  रक्षा  मंत्रालय  को

 सौंप  दिये  गये  3  सरकारी  कर्मचारियों  को  आवेदित  कर  दिये  गये  हैं  तथा  50  दौरे  पर  जाये

 म्रधिका  रियों  के  लिये  निधारित  कर  दिये  गये  हैं  ।  शेष  53  कमरों  के  लिये  कई  आवेदन  नहीं  हैं

 अतएव  उनके  लिये  ग्रा वेदन  मांगे  गये  हैं  ।

 2100  रुपये  प्रति  माहू  ।

 (=)  भाग  शर  के  उत्तर  में  जो  उल्लेख  कर  दिया  गया हें
 उस  ध्यान  में  रखते

 इए  दनि  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Development  Programme  of  Uttar  Pradesh

 *167  Shri  Ram  Avtar  Sharma  :  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :

 Dr.  Surya  Prakash  Puri  :
 Shri

 Shiv  Kamar  Shastri  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 ta)  whether  the  Government  of  Uttar  Pradesh  have  made.a  demand  for  more  funds

 for  the  completion  of  their  development  programmes  in  addition  to  the  allocation  made  ;  and

 (७)  if  so,  Government's  reaction  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Jagannath  Pahadia)  :  (a)  The  State

 Government  recently  suggested  an  increase  in  the  State  Pian  outlay  for  1968-69  by  Rs.  4  crores,

 (b)  The  State  Government  have  been  informed  that  the  proposals  would  be  considered

 ta  October  1968,  in  the  light  of  their  resources  position.

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  भूमि  सीमा  शुल्क  विभाग  के  राजपत्रित  कर्मचारी संघ  की
 म

 गें

 *  168.  थी  उमा नाय 1

 थो  मुहम्मद  इस्माइल :

 थो  न्योतिमंय

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्यां  सरकार  को  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  तथा  भूमि  सीमा  शुल्क  विभाग  के  अराजपत्रित

 कर्मचारियों  के  कामिक संघ  की  दौर  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  gor  है  जेसा  कि  21  1968
 के

 स्ट
 ्य  ere

 न  के  कलकत्ता  संस्करण  में  प्रकाशित  AT;
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 नणणाणइन

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  अर

 इस  विवाद  को  निपटाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  |ਂ  चन्द्र  पंत
 ate  प्रश्न  में  जता

 उल्लेख  किया  गया  है  tat  कोई  खबर  21  के  हिन्दुस्तान  में  प्रकाशित नहीं

 हुई  |  स्पष्ट  है  कि  प्रश्न  का  सम्बन्ध  इसी  समाचारपत्र  में  31  1968  को
 प्रकाशित  खबर  से  है

 दस  खबर  में  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  तथा  सीमा  शल्क  के  भ्र रा  जनित  करमचारी  संघ  द्वारा  सरकार

 को  दिये  गये  किसी  भी  ज्ञापन  का  कोई  उल्लेख  नही ंहै  ।  लेकिन  कलकत्ता तथा  अन्य
 स्थानों

 में
 स्थित

 केन्द्रीय  उत्पादन  गल्फ़  विभाग  के  कर्मचारी  संघों  तथा  संस्थानों  से  सरकार  को  कुछ  दरख़्वास्त

 मिली  हैं  जिनमें  उस  नई  योजना  का  विरोध  किया  गया  ह  जिसमें  की  स्वयं  के  शुल्क

 निर्धारण  पर  शुल्क  की  अदायगी  होकर  उत्पादन  शुल्क  लगने.योग्य  वस्तु झ्र ों  की  निकासी  वी

 व्यवस्थ  [  की  गई  है  ।  इस  नई  योजना  का  विरोध  इन  कारणो ंसे  किया  गयां  है  कि  इससे

 संगठन  ग्रस्त-व्यस्त  हो  जायगा  जिसस  रोजगार  और  राजस्व  साधन  पर  भर  साथ  ही  समग्र  रूप

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  कर्मचारियों  की  नौकरी  सम्बन्धी  सुरक्षा  तथा  भविष्य  की  area

 पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़गा  |

 उत्पादन  शुल्क  लगने  योग्य
 चौदह  वस्तुओं  को  छोड़  कर  सभी  वाहनों पर  सै

 वास्तविक  नियंत्रण  हटाने  का  तथा  नई  योजना  लागू  करने  का  निर्णय  सरकार  ने  काफी  सोच  विचार

 के  बाद  किया है  ।  इसलिये  नोति  सम्बन्धी  इस  निर्णय  के  बारे  में  पीछे  लौटने  का  कोई
 प्रश्न

 ही

 नहीं है
 |  नई  योजना  के  अन्तत  कर्मचारियों  की  व्यवस्था  के  बारे में  वब्यौरेब।र  प्रस्ताव  तैयार

 किये जा  रहे  हैं  ।

 इडुक्की  पन-विमला  परियोजना

 *  169.  श्री  एस०  कार
 विमान

 क्या  सिचाई तथा  विद्युत  मंत्री  यट  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  इसकी  पेन-बिजली  क्षेत्र में में  श्रमिकों  को  हड़ताल  तथा  तोड़-फोड़  की  के

 परिणामस्वरूप  जो  स्थिति  vere  हुई  थी  उसकी  पुनरावृत्ति  को  रोकने  तथा  यह  सुनिश्चित
 करने

 के  लिये  कि  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  परियोजना
 यें  सुचारू  ढंग  ह  कार्य  कर  सकें  सरकार  का  क्या  का

 वाही  करने  का  विचार  है  ?

 सिचाई तथा  बिद्युत  मंत्री  फु०
 ल०  राज्य  सरकार  ने  परियोजना  क्षेत्र  में  एक

 पुलिस  संदेश  स्थापित  किया  है  इस  क्षेत्र  में  श्रम  सम्बन्धी  सदस्यों  को  हल  करने  के  लिये

 राज्य  सरकार  ने  एक  जिला  श्रम  अधिकारी  तथा  पुलिस  मामलों  को  तथा  कानून  व्यवस्था

 सम्बन्धी  मसलों  को  शीघ्र  निबटाने  लिये  एक  प्रथम  श्रेणीਂ  कार्यकारी  सै जिस् टेट  नियुक्त  कर

 दिया =  |

 हिमालय  की  जड़ी  बूटियों  के  बारे  में  रुस  द्वारा  झनुसन्थाम

 170.  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रूस  सरकार  अथवा  रूस  के  कुछ  गेर  सरकारी  वैज्ञानिक  संगठनों  ने  लय  में

 भारतीय  जड़ो  बूटियों  की  चिकित्सा  उपयोगिता  बा  में  परमुसन्धात  की  मांगी

 शरीर
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 यदि  तो  क्या  सरकार  — T ¥q  के  सतर  mil  सतत  निचार  किता  है
 और

 इस  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  wat  (  सह  a  be  च्  |

 जी  नहीं

 (@)  प्रशन  हो  नहीं  उठता  |

 रामकृष्णपुरम्‌ नई दिल्लो सेक्टर नई  बिल्लो  सेक्टर  1:  में  सडकों  पर  पानो  तथा  रोमनों  की  व्यवस्था

 171.  स०  नाठ  सांघी  कया  श्रीवास तथा  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने का  कृपा

 करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  नई  दिल्लो  में  सैक्टर  12  में  सड़कों  पर  रोशनी  कीं

 न्मवस्था  नहीं की  है

 क्या  यह  भी  सच
 है  कि  वहां  पानी  की  सप्लाई  भी  बहुत  सन्तोषजनक  शौर

 यदि
 उपरोक्त  भाग  शोर  के  उसर  स्वीकार  रा त्सक  हों

 तो
 वहां  थी  प्रता  पूर्वक

 य  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  ae  |
 ?

 आवास  तथा  पूति  मंत्री  (sft  लगता

 tat

 (7)  मामले  पर  बिल्ली  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  भ्स्डरटेकिंग  के  साथ  विचार  किसा  वे

 आशा
 करते  हैं  कि  ae  महीने  के  मध्य  तक  बिजली  के  कनेक्शन  दियें  जायेंगे ।  आशा

 जाती  है  कि
 की  का  कार्य  3  महीने  में  पूरा  हो  जायेगा ।  जहां  तक  पानी  की  सप्लाई

 का  सम्बन्ध हूं  नगर  निगम  ने  यह  सुचित  किया  है  क्रि  1971
 के  oe  तक  जब  कि  उनकीਂ  केलाश

 स्कीम  पूरी  .  हो  .
 तो

 .
 बाद  अधिक  पानी  at  सप्लाई  की  भाषा  की  जा

 सकती
 है

 ।  ट्यूबवैल  लगाने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन है  |

 बहू  लाते  में  हाली  गई  आयकर  को  बकाया  रानी

 172.  स०  सो०  धनी  aa  fae  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हे  कि  1  1965 सै  1  1960  की  ate  में  आयकर

 का
 बकाया  बहुत  बड़ी  राशि  as  खात  में  डाल  वी  गई  है

 तो  वर्षवार  कितनी  राशि  बट्टे  खानें  में  डाली  गयी

 किन-किन  कम्पनियों  की  बकाया  राशि  ag  खाते  में  डाली  गयी  कौर

 इस  राशि  के  बट  खाते  में  झालने  का  क्या  कारण  है

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sft  कृष्ण  चख
 श्र  ae

 1985-66  आकर  की  37,65,  004  स०  तथा  1966-67  में  ग  क  ५55  सके  की

 ae  खाते  डाली  गयी |  वित्तीय  बर्ष  के  सम्बन्ध  में  मह  तत्काल

 उपलब्ध  नहीं है

 |  ह है
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 (7)  ८ & ह  1905-66  तथा  1966-07  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  पत्र  सभा
 की

 मेज

 पर  रखा  जात हैं
 ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1497: 68]
 वित्तीय

 वर्ष  1967-66  के  सम्बन्ध  में  यह  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं ।

 ऊपर  में  बताये  गये  मामलों  में
 रकम

 खाने  डालने  के

 निम्नलिखित  कारण  थे  :

 (i)  निर्धारित  कम्पनियां  बन्द  हो  गयी  थीं  तथा  उनकी  कोई  परिसम्पत्तियों  नहीं  थीं  ।

 (di)  निर्धारित
 कम्पनियां  समाप्त  हो  गई

 थीं
 atte  उनसे  कर  की  बकाया  रकमें

 वसूल  नहीं
 की  जा

 सकती  थीं  ।

 (iii)  निर्धारित  कम्पनियों  के  निदेशकों  का  कहीं  यत  नहीं  था  carat  उनके  पास  कोई

 परिसम्पत्तियों  नहीं  थीं  |

 (iv)  wer  रकमें  इतनी  कम  थीं कि  उनकी  वसूली  के  लिये  किसी  प्रकार का  खर्च  अथवा

 श्रम  करने  का  ग्रौचित्य  नद्दी  था  ।

 विदेशी  सहायता

 173.  wt  सां  ।

 भी  रा  रा०  fag  वेव
 :

 ait  कीं०  जमीन  :

 कया  fire  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  विदेशी  सहायता  का
 वचन  देने  में  देरी  होने  के  कारण  तहमारे सभी  भा  थिक

 कार्य  क्रम  व्यस्त  हो  रहे

 बया  विदेशी  सहायता  का  विमान  न  दिये  जाने  की  बात  को  रखते  हुए  moat  आयत

 नीति  में  संशोधन  करने  का  सरकार  का  विचार

 क्या  ऐसा  करने  से  हमारे  उद्योगों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  घौर

 यदि  तो  क्या  कोई  वैकल्पिक  कार्यवाही  करने  के  लिये  विचार किया  गया
 है

 fray  हमा रे  उद्योग  अपनी  पुरी  प्रतिष्ठापित  कमता  &  काम  कर  सकें  ?

 उप-प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मत्री  मोरारजी  :  शौर  ae  के  प्रारम्भ

 में  मिलने  वालो  पहली  1968  के  बाद  किये  गये  3973.  3  लाख  डालर  की  कुल

 रकम  के  नयें  गेर-प्रायोजना  सहायता  करारों  और  1616.4  लाख  डालर  की  उस  प्रदर्शित

 श्रतिरिदत  सहायता  के  कारण  जिसके  बारे  में  पहल  ही  सूचना  मिल  चुकी  श्रमी  कोई  कार्य क्रम
 व्यस्त  नहों  हुमा है

 ।  1968-69  की  aaa  नीति  की  कोकण  पहले  ही  की  जा  चुकी

 है

 शरीर  इसमें  एवर्टन  करने  का  काई  विचार  नहों  है

 are  प्रश्न हो  नहीं  उठते  ।

 Mosquito  Menace

 *174.Shri
 Om  Prakash  Tyagi  +  Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning  end

 Urban  Development  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given

 to  Starred  Question  No.  1365
 on  the  22nd  April,  1968  and  state  :

 (a)  the  causes  of  increase  of  mosquitoes  in  Delhi:  and

 |
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 (b)  the  preventive  measures  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Development  (Shri  Satya  Narayan

 Sinha):  (a)  The  following  factors  are  mainly  responsible  for  the  increase  of  mosquitoes  in

 Delhi

 (1)  Large  seale  construction  with  inadequate  provision  of  disposal  of  sullage  and

 drain  water;  and

 (2)  Water  logging  in  the  drains  due  to  frequent  showers  and  floods  in  Jumuna.

 00)  The  preventive  measures  taken  are  :

 1)  Indoor  insecticidal  spray  in  the  riverine  belt.  area  and  in  the  labour  huts  at

 construction  sites.

 (ii)  Anti-larval  measures  by  clearing  drains  ,  and  treating  breeding  places  with

 larvicidal  oil  in  the  city  regularly  once  a  week.

 A  special  campaign  was  launched  to  combat  mosquito  nuisance  by  the  Municipal

 Corporation  of  Delhi  and  the  New  Delhi  Municipal  Committee  from  22nd  April  to  30th

 April,  1968.

 थी  के ०  एन०  मेहता  के  विरुद्ध  न्यायनिर्णयन  कायंबाही
 '

 175.  पी०  पी०  एथोस

 भी  दि०  कु०  सोडा :

 थो  राममूर्ति
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  15  1968  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  1219  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं
 :

 कया  प्रवर्तन  निदेशालय  ने  श्री  के ०  एन०  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 पूरी  कर  ली  है  ;

 यदि  तो  उसकी  उपपत्तियां  क्या  हैं  तथा  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 ~.  यदि  तो  न्याय-निर्णयन  कार्यवाही  कब  तक  पूरी  हो  जाने  की  संभावना  है  तौर

 विलम्ब
 फा

 कया  कारण  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चख
 :  नही ं।

 यह  सवाल  नहीं  उठता
 |

 प्रवचन  निदेशालय दारा  श्री  के०  एन०  मेहता  को  जारी  किये  गये  बताया
 नोटिसों

 के
 उत्तर  31-5-1968

 को  ही  तो  प्राप्त  हुए  हैं
 ।

 प्राप्त  उत्तरों  से  उत्पन्न  हमने  वालें

 कानूनी  भर  दूसरे  मसलों  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  जांच  की  जा  रही है  जिसकी  पर

 प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  न्याय-नित्य  की  को  areal  की  जायेगी  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  waite  बास  mata  fafa  से  सहायत

 176.  थो  चेंग लरा या  नायडू :  भी  झंबुचेजियान »

 थी  महन्त  दिग्विजय नाय  थी  ६. है  To  भास्कर :

 क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह-सच  है
 कि

 संयुक्त  राष्ट्र  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  ने
 6

 से
 18

 1968 को  न्यूयॉर्क  में  भ्र पनी  व्यापारिक  बैठक  में  भारत  को  कुछ  प्रायोजना ग्र ों  के  लिये  90

 लाख  बालर
 को  सहायता  देने  का  निर्णय  किया  है  ;  शौर
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  भीर  इस  राशि  का  कैसे  कौर  कित  राज्यों  में  उपयोग

 किया  जायेगा  ?

 समाज
 कल्याण

 विभाग
 राज्य  मंत्री

 फूल रेणु  गुह  सयुक्त  राष्ट्र

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निषेध  के  कार्यकारी  ate  ने  में  हुई  अपनी  बैठक  में  4.  923

 मिलियन  डालर  के  विनिधान  का  तथा  5.  527  मिलियन  डालर  वायदे  का  अनुमोदन  किया

 ।.  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  झा पात  निधि  द्वारा  सहायता  पाने  बाले  विभिन्न  कार्यक्रमों
 की

 प्रगति  के  आधार  पर  के  ध्रघीन  निधियां  ली  जायेंगी  |

 भारत  विषयक  तथा  विनियमन  राशियों  का  बटवारा  सभा-पटल  पर

 ्  यारे  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  सहायता  का  उपयोग  साज  सामान  तथा  रस दों  धौर

 विभिन्न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  स्थित  प्रायोजनायें  की  कार्मात्विति  के  लिए  वजीफों  के  छप

 में  किमी  जाता  है  ।

 कार्य नम  सायदा  चि ति धान

 अमरीकी  बालर  अमरीकी  ढालर

 न्मास्थ्य  सेवाएं  3,462,000  1,462,000

 डाक्टर  AURIS  150,000  150,000

 प्रयुक्त  पोषाहार
 1,215,000  1,915,000

 शिक्षा  50  7,000  1,204,000

 परिवार तथा  बाल  weary  193,000  193,000

 a

 5,527,000  4,923,000

 बच्चे पेंदा  करने  पर  प्रतिबद्ध लगाने  के  faa  विधान

 177.  भी  श्रीचन्द  गोयल  :  कया  परिवार  नियोजन  तथा  सगर  बिकास  सती  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या
 कया  जनसंख्या  विधि  को  रोकने  के  लिये  एक  परिवार  में  बच्चों  की  उत्पत्ति  की  संख्या

 बर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिये  कोई  विधान  बनाने  के  लिये  सरकार  विचार  करे  रही  हैं  ;  atc

 यदि हां  तो  प्रस्तावित  विधान  बनाने  में  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  मंत्रालय  में
 राज्य  सनी

 जी  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 “179.  शी  चिदचमाय  crea  :  बया  परिवार  नियोजन  तथा  सक्रिय  विकास

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  यह
 सच

 है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  देवरिया  सिर  धौर
 बलिया

 के
 अस्पतालों  में

 भोगियों  ate  बिस्तरों  की  बहुत  कमी  है  ;

 (a)  इन  दो  स्थानों  में  अस्पतालों की  दशा  सुधारने  के  लिये  सरकार  का  क्यां  कार्यवाही

 करने का  विचार  ;  ie

 वर्ष  1966-67 में  इन  ध्रस्पतालों  में  कितने  रोगी  दाखिल  किये  कौर  कितने

 रोगमुक्त  हुए  तथा  कितने  रोगियों  की  मृत्यु  हुई  कौर  उन  में  से  कितने  रोगियों  को  इत  अस्पतालों
 से

 नियमित  रूप  से  भोजन  तथा  दूघ  दिया  गया
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय विकास  मंत्री  (ett  सत्यनारायण

 site  (7)  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  शर  उसको  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 ।

 थो  लाल  गोयनका  के  वित  ara  निर्णय  सम्बन्धी  कार्यवाही

 *180:  भरी  oy  लिमये  :  कया
 घिस  मंत्री  10  1966  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  1142  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a  1961-62  तथा  उसके  बाद  के  बर्षा  के  लिए  चिरम्जीत लाल  गोयनका  पर

 लगाये  गये  कर  का  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  लगायें  गये  कर  पर  कोई  जुर्माना  किया  गया  है  are  यदि  तो  कितना

 क्या  are  को  wore  के  कारण  कोई
 शझ्रभियोग  चलाया गया  है  ;

 यदि  तो  उपरोक्त  भाग  are  में  निर्दिष्ट  arta  न  करने  के

 क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  स्वर्ण  नियंत्रण  नियमों  के  भ्रन्तरगत  कार्यवाही  पुरी  हो  गई  है  ate  यदि  तो

 विलम्ब क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  we
 :  कर-निर्धारण  बच  1961-62,

 1962-63  1963-64
 के  लिए  क्रमानुसार  20,06,484  21,65,265  रु०

 सनौर
 4.  15,480  रु०  की  कुल  झाय  पर  कर  निर्धारित  किया  गया  था  ।  अपीलीय सहायक  आयुक्त  ने

 1961-62 के  कर-निर्धारण  को  रद  करते  हुए  नये  सिरे  से  कर-निर्धारण  करने  का
 दिया  है  |

 1962-63
 का  कर-निर्धारण  सहायक  आयुक्त  द्वारा  लौटा  दिया  गया  1963-64

 क

 कर-निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  अपीलें  पर  विचार  हो  रहा  है  ।  बाद  के  सभी  ae  के  कर-निर्धारण की

 कायेवाही चल  रही  है  |

 (a)  भाग  के  उत्तर  में
 उल्लिखित  तीनों

 कर-निर्धारण ों  के  मामले में  aus  की

 कार्यवाही  झांरम्भ  कर  दी  गई  वहू
 चल  रही  है  ।

 इस्तगासे  की  श्रमी महीं  की  गई  है  परन्तु उस
 पर  सक्रिय  रूप

 विचार

 किया जा  रहा  है  ।
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 qh  दण्ड  की  कार्यवाही  प्रारम्भ  की  ही  जा  चुकी  है  भर  इस्तगासे  की  कार्यवाही  पर

 संक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  इसलिये  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 (&)  स्वर्ण  नियंत्रण  नियमों  के  अन्तर्गत  विभागीय  कार्यवाही  पूर्ण  हो  चुकी  है  परन्तु  न्याय

 निर्णय  के  भ्रत्तिम  आदेश  को  सर्वोच्च  न्यायालय  के  रादेश  पर  रोक  दिया  गया  है  ।

 मेहतरों  की  काम  करने  की  स्थिति

 1312.  शो  बाबूराव  पटेल  :  क्या  समाज  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  मेहतरों  की  काम  करने  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  बारे  में  seat  समिति

 ने  8  बर्ष  पूर्वे  सुझाव  दिये  थे

 यदि  तो  उनको  कार्यान्वित करने  में  प्रनावश्यक  विलम्ब  होने  का  क्या  कारण  है

 भोर

 (7)  उन्हें  कब  तथा  किस  प्रकार  कार्यान्वित  किया  जायेगा  कौर  ऐसा  करने  पर  कितना  धन
 पय  होगा

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  हुलसेगा  ।

 सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  में  कोई  विलम्ब  नहीं  gare  ।  यह

 रिपोर्ट  1960 में  पेश  की  गई  थी  तथा  शीघ्र  ही  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए

 राज्य  सरकारों  को  हिदायतें  जारी  की  गई  थीं  ।

 प्रतिकार  सिफारिशें  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासकों  के  उत्तरदायित्व-क्षेत्र के

 प्रति  हैं  तथा  उन्हें  वास्तव  में  नगरपालिकाओं  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जाता  था  ।  भारत  सरकार

 का
 सीधा  सम्बन्ध  समिति  की  उस  मुख्य  सिफारिश  के  नीति  तथा  वित्तीय  पहलुओं  से

 जो

 ब्ट्  बैरों  जारी  करके  को  सिर  पर  ढोने
 की

 प्रथा  के  उन्मूलन  से  सम्बन्धित  थी
 |

 इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  तुरन्त  उदारतापूर्वक  वित्तीय

 सहायता दी  गई  थी  ।  1966-67  तक  इस  योजना पर  123.  75
 लाख

 रुपया
 ज  fay  जा

 चुका
 !

 इस  योजना  ने  प्रगति  प्रगति  की  है
 ।

 विशेषतया  केरल  कौर  महाराष्ट्र  में  विष्ठा  कौ  सिर  पर

 होने  की  प्रथा  को  लगभग  समाप्त  कर  दिया  गया  है
 ।

 कुछ  स्थानों  मैं  मेहतरों  में  मेहतरी
 के  काम  की  जागीरदारी  प्रथा  होने

 के
 तथा  सफाई  का  कॉम  करने  वाले

 मेहतरों  द्वारा  काम  के  नए  तरीकों  को  अपनाने  में  हिचकिचाहट के  कारण  दे  सिफारिशों  को

 कार्यान्वित  करनी  कुछ  कठिन  हो  गया  है  ।
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 1690  लिखित  उत्तर et  ae

 फिल्म  कलाकारों  दवारा  धाय कर का  भुगतान

 1313
 थी  धा यू राव  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 निम्नलिखित फिल्म  कलाकारों  ने  1964,  1965,  1966  शौर  1967.4

 विधिक  कितनी  घोषित  की  atc  विभाग  द्वारा  उनकी  पर  कर  लगाया  गया  ।

 (1)  दिलीप  कुमार  ्  युसुफ  खां  (2)
 राजेन्द्र  कुमार

 (3) राज  कपूर  (4)  शम्मी  कपूर

 (5)  (6)
 शशि  कपूर

 (7)  मनोज  कुमार  (8)  जितेन्दर

 (9)  महमूद  (10)  वहीदा  रहमान

 (11)  वैजयन्ती  माला  (12)  साधना

 (13)  राजश्री  (14)  माला  सिन्हा

 (15)  नन्दा  (16)  नूतन

 (17)  aren  पारिख  (18)  शर्मीला  टैगोर

 |  शशि  कला  (20)  बबीता  at

 (21)  सायरा  बानू  ;

 श्राय  गलत  घोषित  करने  के  लिये  किन-किन  कलाकारों  के  विरुद्ध  कार्यवाही
 को

 गई  है  और  प्रत्येक  के  विरुद्ध  क्या  क्रायवाही  की  गई  है  कौर  यदि  कोई  जुर्माना किया  दे

 हो  उसका  ब्यौरा क्या  है  ;  ak

 wer  कलाकारों  के  विरुद्ध  प्रत्येक  मामले  में  अलग  अलग  कानून  के  renter  निर्धारित

 कार्यवाही
 न

 किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 Sry rey eer fre aft मंत्री  तथा  विस  मंत्री  मोरारजी
 :

 से  we अपेक्षित  सूचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  पौर  यथासंभव  शीघ्र  ही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी
 ।

 निर्वात  के  बीजकों  में  कम  ofr  का  दिखाया  जाना

 1314.
 ef  बाबूराव  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 3!  1968  को  समाप्त  होने  वाले  पिछले  दस  वर्षों  में  निर्यात  के  बीजकों  में  कम

 राशि  दिखाने  के  सम्बन्ध  में  पकड़े  गये  व्यक्तियों  तथा  फर्मों  के  नाम  तथा  पते  क्यां  हैं  ग्र  प्रत्येक  मामले

 में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  हुई  ;

 अस्रपा  मे  कितना-कितन  सुमना  फिया  गया  परइ  फला  हस  का
 भुगतान

 कर  दिया गया  था  ;  शौर

 जिनके  ire  फौजदारी  का  मुकदमाਂ  चलाया  गया
 था

 उनके  नाम  क्या  हैं  घौर उस

 कार्यवाही के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 उप-प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  att  मोरारजी देर  :
 (&)  से  (  सूचना  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  तथा  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी  ।
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 Waites  Anssrers

 1315.  थो  तय  साद
 :  att  :

 थी  Yo  गोपालन श्री  |: ह *.  सोंधी :

 पैट्रोलियम  धौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  स्टैण्ड  वै कु भ्रम  कम्पनी  ने  पश्चिम  बंगाल  में  जिन  कूचों  को  खुदाई

 की  उनमें  से  कुछ  में  तेल  मिलने  के  संकेत  मिले

 यदि  at,  तो  कया  तेल  मिलने  के  चिन्हों  से  वहां  तेल  के  निक्षेप॑  विद्यमान होने  की  पुष्टि

 होती  कौर

 यदि  तो  उसको  उप पत्तियां कया  हैं  ?

 प  द्ोलियम कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 शौर
 ज़ी  नहीं  पीड़ रं  में  खुदाई  करते  समय  कुछ  गहराइयों

 पर
 केवल

 |
 दीप्ति  देखी  गई  किन्तु  बाद  की  इलेक्ट्रोलोगिंग  से  आशाजनक  परिणाम  प्राप्त  नहीं

 |

 Mannfacture  of  Electricity  Meters

 +1318.  Shri  Deo  Rao  Patil  :

 to  state :

 Will  the  Minister  of  Irrigation:  and  Power  be  pleased

 (a)  whether  Government  have  accorded  permission for  the  setting  up.a  factory  in  private

 sector  for  manufacturing  Electricity  Meters  ‘under  the  Indo-Yugoslav  Agreement  in  this

 tegafd  ;  and

 (>)  है  the  names  of  the  collaborating  firms  of  Indis  and:  Yugoslavia  in  running  this

 factory  and  where  it  would  be  set  up?

 The  Depaty  Minister in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad):  :

 (a)  No,  Sir.

 (b)  Docs  not  arise  .

 हैदराबाद सें  उपाय

 1319.  भो  जी०  एस०  ठीक  नया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मैसूर  भर  मद्रास  राज्यों  में  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  किये  सरकारी  क्षेत्र
 के

 क्रमों को  में  गत  पांच  वर्षों  में  हैदराबाद  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कौन
 कौन  से  प्रौद्योगिक  उपक्रम

 स्थापित किये  गये  कौर

 (a)  इन  तीनों  राज्यों में
 से  प्रत्येक  उपक्रम  में  कितनी  कितनीਂ  विशुद्ध

 आय  हुई

 उप-प्रभाव मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (sit  मोरारजी
 :  1963

 से  1967  तक्र

 की  ats  वर्षों  की  में  हद  राबाद  में  केन्द्रीय  सरकार  की  निम्नलिखित  औद्योगिक  प्रायोजनाओं

 शरू  की  गयी

 स्  ईव्विपमेण्ट
 (i),  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  काਂ

 कारखाना  |
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 लिखित  उत्तर

 (ii)

 भारत  हैदी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  हेवी

 पावर  ईक्विपमेण्ट  site  स्विच गियर

 (iii)  स्तान  मशीन  टूल्स  cafe  के  मशीन zea  यूनिट  ।

 (iv)  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  इण्डिया  ।

 इत
 अवधि  में  मैसूर  प्रौढ़  मद्रास  राज्यों  में  केन्द्रीय  सरकार  की  जो  प्रायोजनाएं  स्थापित  को

 गयीं  वे  नीचे  दी  गयी  हैं
 :--

 मसूर  (1)  भारत  wt  मूवर्स  लिमिटेड

 (11)  तुंगभद्र  स्टील  प्रोडक्ट्स  लिमिटेड  शेयर  फरवरी क दि  ह  1967 में  खरीद

 लिये

 भगवान  (1)  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  का  हेवी  प्रेशर  बायलर  संयंत्र

 (11)  भागने  बेकरीज  लिमिटेड  का  मद्रास  एकक  |

 (iii)  मद्रास  रिफाइनरीज  लिमिटेड  (iv)  मद्रास  फर्टिलाइजर  लिमिटेड

 इन  उद्यमो ंके  1966-67 के  ब्याज  ate  कर  के  लिए  रकमें  निकालने

 के  बाद  उनके  शुद्ध  लाभ
 (+)  हानि  के  ates  नीचे  दिये  गये  यह  वर्ष  सबसे

 हाल  का  ऐसा  बर्ष  है है  जिसके  सम्बन्ध  में  सभी  vem  के  लेखे  उपलब्ध  हैं  ।

 लाख  रुपयों  में

 129  0 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  (+)

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटिड  (--)  582  7

 126  2 हिन्दुस्तान मशीन  लत  लिमिटेड  (+)

 भारत  अरथ  मनसे  लिमिटेड (
 32  3

 5  5
 तुंगभद्रा  स्टील  प्रोडक्ट्स  लिमिटेड  T  +

 मद्रास  रिफाइनरी  मद्रास  फरटिलाइजसं लिमिटेड  कौर  मौन  बेकरी  लिमिटेड

 का  निर्माण हो  रहा  था  ।  इलेक्ट्रॉनिक्स  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  केवल  1967 में  स्थापित

 किया गया  था

 वाशिंगटन  में  शान्ति  के  लिये  जल  सम्बन्धों  सम्मेलन

 1320.  श्री  गा०  श  मिथ  :  क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ॥

 क्या  यहं  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  के  सचिव  ने
 1967

 में
 वाशिंगटन

 में
 हुए

 शक्ति के  लिए  जलਂ  सम्बन्धी  सम्मेलन  में  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  का  नेतृत्व  किया

 यदि  तो  उस  सम्मेलन  में  किन  विषयों  पर  चर्चा  हुई
 व

 भारतीय  सिंचाई  तथा

 बिजली  amet  से  कहां  तक  सम्बन्धित  कौर
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 इस  सम्मेलन  में  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  क्या  महत्वपूर्ण  योगदान  दिया  कौर  वह

 कहां  तक  भारत  की  झ्रावश्यकता  से  सम्बन्धित  था  ?

 सिचाई  भोर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर
 :

 हां  ।

 इस  सम्मेलन  के  कार्यक्रम  में  थे  विषय  परिकल्पित  थे--विश्व  की  जल  सम्बन्धी

 समस्याओं  को  निर्धारित  इन  समंस्याश्मों  के  समाधान  के  लिये  wae  ate  मार्गोपायों  पर

 विचार  विमश  कौर  राष्ट्रीय  तथा  श्रन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  जल  विकास  के  प्रभावकारी

 कार्यक्रमों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  की  सम्भाव्यता  को  खोजना  ।  इस

 की  कार्यसूची  में  निम्नलिखित  मर्दे  शामिल  थीं

 अ्रायोउ  तथा  झा धिक  मामले  ।

 जल  के  आयोजन  तथा  नियंत्रण  के  लिये  भ्रपेक्षित  प्रसारित  मांकड़  ।

 तकनीकी  विज्ञान--विंमान  योग्यताएं  ate  भावी  प्रत्याशाएं  ।

 शिक्षा व  प्रशिक्षण  ।

 संस्थान तथा  वित्त

 6  तकनीकी  विज्ञान  तथा  जल  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  में  अनुसंधान  की  झावश्यकताए  +

 जल  सम्बन्धी  कार्यक्रमों के  आधारिक  आंकड़ े।

 जल  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  लिये  संगठनात्मक  कार्य  ।

 9  जल  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  लिये  शिक्षा  व  प्रशिक्षण  ॥

 10  जरल  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  का  प्रायोजन  तथा  उन  का  विकास

 11  जल  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  प्राथमिक  मामले  a  fac |

 ध  जल  संसाधनों  के  विकासों  भारत  के  लिये  ये  सभी  विषय  बहुत  रूचि  पैदा  करने  वाले

 हैं  ।

 भारत  ने  इस  सम्मेलन  में  निम्नलिखित  विषयों  पर  लेख  प्रस्तुत  किये

 भारत  में  जल  सम्बन्धी  आयोजन  तथा  विकास--डा  कण  एल०  ।

 सिंचाई  परियोजनाओं के  आधिक  मामले  तथा  उन  पर  घन  लगाना--श्री के ०

 पी०  मथानी  |

 भारत में  नदी  घाटी  परियोजनाओं का  निर्माण  तथा  प्रबन्धकार्य--श्री  के०  पी

 मथानी 1

 भारत  में  सिचाई  कार्यों  के  प्र भि कल्प
 व

 निर्माण  की  तकनीकों  की  एक  शताब्दी--श्री

 डी०  बी०  आनन्द |

 जल  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  का  आयोजन  व  विकास--श्री  डी०  बी  «०  झान  |

 ae  मरुस्थल  क्षत्रों  की  समस्याएं--श्री पी०  कार  आहूजा  |

 व्यवहार--श्री  पी०  कार  |
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 8  जल  संसाधनों  के  विकास  में  सहयोंग  की  समस्याएं--श्री  के०  जी०

 कार  अय्यर  ।

 जल  संसाधनों  के  विकास  में  शिक्षा  व  प्रशिक्षण--श्री  हमे ०  कार  चोपड़ा  |

 10  भारत  में  नौपरिवहन---श्री कै  सी०  हड़प्पा  |

 11  भारत  में  पन-बिजली  संसाधन--श्री के०  एल०  विज  |

 12  भारत  में  बाढ़  नियन्त्रण  की  समस्याएं--श्री पी०  एन०  ।

 13  भारत  में  भू-गत  जल  का  विकास--श्री  ज०  क ०
 जेन

 1

 भारत  की  श्रोर  से  प्रस्तुत  किये  गये  लेखों  ने  इस  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वालों  में  बहुंत  रुचि

 उत्पन्न
 की

 ।
 जो  वार्तालाप  वहां  हुए  उनमें  भारतीय  प्रतिनिधियों  ने  भारत  के  जल  संसाधनों  के

 विकास  के  कई  पक्षों  का  स्पष्टीकरण  ।  नदी  घाटी  परियोजनाओं के  निर्माण  व

 सिंचाई
 के

 लिये  जल  नियन्त्रण  तथा  तत्सम्बन्धी  अन्य  कई  विषयों  पर  विचार  विनिमय  हुआ
 |

 तरल  पेट्रोलियम गस

 1321.  श्री  गाए  दं०  मिश्र  :
 क्या  पैट्रोलियम शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 किः

 तरल  पेट्रोलियम  गस  तैयार  करने  की  वर्तमान  शअ्रधिष्ठापित्त  क्षमता  कितनी  ह  तथा

 कितनी  क्षमता
 भ्रोर  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  हूं  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के शोधक  कारखानों  में  उत्पादन  कितना

 कितना  होगा ;

 देश  में  घरेलू  उद्योगों  के  लिये  तरल  पैट्रोलियम  गस  की  वर्तमान  आवश्यकता  कितनी  हूं

 तथा  प्रौद्योगिक  उपयोग  के  लिये  वर्तमान  आवश्यकता  कितनी  पौर

 इस  मांग  को  गैर-सरकारी  क्षेत्र  तथा  सरकारों  क्षेत्र  की  तेल  कम्पनियां  कितना  कितना

 पूरा  करेंगी  ?

 पेट्रोलियम  शोर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  रघु रामे या )  :
 तरल  पेट्रोलियम  गस  के  उत्पादन  की  वर्तमान  अधिष्ठापित  क्षमता  बरौनी  ate  गुजरात  तेल

 शोधक  कारखाने
 में

 प्रत्येक  की  10,000  मीटरी  टन  विधिक है  |  सरकारी  क्षेत्र
 में  रल  शोधक  क रन

 खानों  की  प्रस्तावित  अधिष्ठाप्ति/विस्ता र  की  जाने  वाली  क्षमता  निम्न  है

 1,  बरौनी  12,000  मीटरी  टन

 2  मि  गुजरात  26,000  मीटरी  टन

 3  .  गोहाटी  2,500  -  मीटरी  टन

 4  मद्रास  20,000  मीटरी  टन

 5  हृ हिंद या  20,000  मिसरी  टन

 कोचीन  तैल  शोधक  कारखाने  के  तरल  पैट्रोलियम  ta  के  उत्पादन  के  लियें  सुविधायें  aia

 ष्ठापित  करने  का  एक  प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  हैं  |
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 1968  में  तरल  पैट्रोलियम  te  की  नुमा  नित  ५, म्रा वश्यकता यं  19,  000.  मीटरी  टन

 की
 हैं  जिसमें से  लगभग  30,000 मीटरी  टन  प्रौद्योगिक  कार्यों  के  लिये  प्रयुक्त  होगी  ।

 196  6  में  तरल  पैट्रोलियम  गेस  के  व्यापार  में  भारतीय  तैल  निगम  का  हिस्सा  6,000 पै

 7,000  मीटरी  टन  के  बीच  में  होने  की  राशा  हे  ।  शेष  सप्लाई  गेर-सरकारी  तेल  कम्पनियों  द्वारा

 होगी  |

 तरल  पेट्रोलियम गेस

 1322.  श्री  गा०  -11+  मिश्र  :  क्या  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 तरल  पेट्रोलियम  गैस  के  वितरण  के  लिए  अपेक्षित  सिलण्डर  तथा  स्टोव  तैयार  करने

 at  वर्तमान  श्रेघिष्ठापित  क्षमता  कितनी  है  तथा  ये  कारखाने  कहां  कहां

 क्या  सिलण्डर  तथा  गैस  बनाने  के  कारखाने  सरकारी  क्षेत्र  में  हैं  प्रयास  गर-सरकारी

 क्षेत्र

 यदि  कोई  कारखाने  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  हैं  तो  उनके  नाम  क्या  तथा  भारतीय

 तिल  समवाय  की  ग्रोवर  से  इन्हें  कायें  करने  की  अनुमति  दिये  जाने  के  आधारभूत  कारण  थे  तथा  इन

 निर्माताओं  ने  कितना  माल  देने  की  गारंटी  दी

 क्या  यह  सच  है
 कि  कुछ  अन्य  गैर-सरकारी  निर्माताओं  ने  भी  तुलनात्मक  रूप  मैं

 कम  दामों  पर  सिलेण्डर  तथा  गेस  स्टोव  बनाने  की  पेशकश  को

 (=)  यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पैट्रोलियम ale  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघु रामे या  )  1

 कर  vat  ज़े क  प  fe  ,  उनके नाम  तथा जो  पार्टियां  इस  समय  तरल  पैट्रोलियम  गैस  सिलण्डरों  का  निर्माण

 उनकी  ग्रधिष्ठापित  विधिक  क्षमता  निम्न  है  —

 सिलेण्डर

 (1)  च्, थ मसस  कैनन  शंकर  ले  एण्ड  बम्बई  50,400

 (2)  मैसेज  कोसम  मेटल  बम्बई  1,65,000

 + (3)  Fad  हैदराबाद  हैदराबाद  50,000

 लघु  उद्योग  के  भ्रन्तगत  सूरत  कौर  बड़ौदा  को  aga  सी  पार्टियां  गैस

 स्टोरों का  निर्माण  कर  रही  हैं  ।  यहं  तरल  पैट्रोलियम  गैप  वितरकों  की  सारी  ग्र
 वश्य कत

 यें  पूरी  करती

 हैं

 wie  यह  सारी  पार्टियां  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  हैं  ।  भारतीय  तैल  निगम

 जानक  सीमित  डे  उर  के  ora  पर  सिलेण्डर  हासिल  करता  है  ।  सि  ण्डरों  के  लिये  पेश  की

 जाने  वाली  ग्रोवर  पार्टी  की  सिलेण्डर  बनाने  व  देने  की  त्तियों  की  योग्यता  को  ध्यान  में  दिये

 जाते  पार्टियों  के  साथ  करार  निश्चित  मात्ना  की  सप्लाई  के  लिपे  किये  गये  हैं  ।.  गैस  स्टोरों  की

 रूप  &
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 खरीद  सीधी  निर्माताओं  ate  तरल  अ  ट्रोलियम  गेस  वितरकों  के  बीच  होती  हे  न  कि  भारतीय  तैल

 निगम  ।  तथापि  निर्माताओं  के  सांचे  भारतीय  तैल  निगम  द्वारा  अनुमोदित  git  हैं  ताकि

 स्टोरों  की  तरल  पेट्रोलियम सि  के  साथ  इस्तेमाल करने  की  उपयुक्तता  सुनिश्चित हो  जाव  ।  वे

 जिनके  स्टोव  विशिष्टियों  के  अतुल  होते  हैं  उन  प्रदायकों
 को

 मान्य  सुची  में  दल  कर  लिया

 जाता  जिससे  वे  तरल  पेट्रोलियम  गैस  वितरकों  से  सीधी  लेन-देन कर
 सकें

 |

 are  (=)  हां  ।  तीन  नई  पार्टियों को  उच्चदाब
 गस

 सिलैण्डरों  के  निर्माण  करने  की

 arf दे  दी  गई  हे  ।  9  नई  पार्टियों  के  किताब  गेस  सिलैण्डरों  के  निर्माण  के  लिये  कुछ  शर्तों  के

 साथ  प्रायः-पत्र  दिये  गये हैं  ।  लेकिन  इन  9  पार्टियों में  से  किसी ने  भी  कभी  तक  तकनीकी  विकास  के

 महानिदेशालय  को  उत्पादन  की  रिपोर्ट  नहीं  भेजी है
 ।  गैस  सिलण्डर  बनाने के  लिये  दो

 नई  पाटियों  के  भ्रावेदन-पत्न  विचाराधीन  हैं  ।

 fea  भारतीय  वाक  तथा

 1323. ot  सिद्धर्था  :  er  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  te  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रतीत  भारतीय  वाक  तथा  श्रवण  मंसूर  में  प्रवेश  प्राप्त  करने  बाले

 सुचित  जा  तियों  तथा  ग्रनसुचितਂ  श्र  ज  तियों  के  छात्रों  को  परीक्षा-शतक  तथा  ग्न्य

 शुल्क  देने  से  छूट  दी  जाती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  क.रण  हैं
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास
 मंत्रालय

 में
 उप-मंत्री  Yo  :

 झर  (77)  छतों  को  परीक्षा-गुल्म  तथा
 अन्य  शुल्कों  के

 चुकाने में  कट
 देने  के  लिए  कोई  नियम  नहीं  अखिल  भारतीय  वाक  एवं  श्रवण  संस्थान  कोई  भिक्षा  शुल्क  नहीं
 लेता  ।  एम०  एस०  सो ०  प  यक्रम  में  पाठ्यक्रम  जिसमें  एक  वर्षीय  इष्टदशिप  भी

 लित  जो  छात्र
 द

 खिल  किये  गये  उन्हें  वर्ष  में  9  महीनों  के  लिए  150  रुपये  प्रति  मास
 के

 हिसाब  से  छात्रवत्ति  दी  जाती  हे  ।  बी०  एस०  सी ०  के  छात्रों  को  कोई  छात्रवृत्ति  नद्दी  दी  जाती

 भारतोय  वाक  तथा  भवर

 1334.  सिद्धर्था  :  कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरों  विकास  मस्ती  यह  बताते

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  1967-68
 वर्ष  1968-69

 में
 शब  तक  अनुसूचित  जातियों  तथा  झनुसूचचित

 आदिम  जातियों  के  कितने  छात्रों  ने  प्रतीत  भारतीय  वा  तथा  श्रवण  में
 मसूर में  प्रवेश  प्राप्त  करने

 के  लिए  श्रीचंदन-पत्र  आर

 उक्त  sata  में  कितने  छात्रों  को  खिल  किया  गया
 ?
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 भार पार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय में  उप-मन्त्रों  ब०  स०

 :
 "

 और  जानकारी  नीचे  दी  जा  रही  है
 :

 गाएगा

 बच  ऐसे  अनुसूचित  जाति/श्रादिम
 जाति

 अभ्यर्थियों  की  संख्या  प्रविधियों  की  संख्या

 जिन्होंने  दाखिले  के  लिए  झ्रावेदनः आवेदन-पत्न  दिया

 जिन्हें  दाखिला  दिया  भया  है ी  का

 lay oe  क  ब  a  निल  पाटल

 1967-68  कोई  tat  कोई  नहीं

 19  6-69  दो

 a qfaa  जाति  के  ग्रभ्ययीं  हि
 अअ

 अखिल  भारतीय वाक  अवा  मेसर

 1325.  श्री  सिद्धर्था  क्या  परिवार  तथा  नगरीय  मन्त्री  यहं

 बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है
 कि

 मैसुर  सरकार  ने  अखिल  भारतीय  वाक्‌  तथा  श्रवण

 मैसूर  में  प्रविष्ट  होने  वाले  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  arise  जातियों  ate  अन्य  पिछड़े
 वर्गों

 के  छात्रों  को  शिक्षा  परीक्षा  चिकित्सा  शल्क  तथा  प्रत्य  सब  प्रकार  के  शल्क  देने  से  छूट  दे

 रखी कौर

 यदि  तो  क्या  उनके  मन्त्रालय  के  अधीन  सब  शिक्षा  संस्थापकों  में  उपरोक्त  श्रेणी  के

 छात्रों  को  सब  वही  रियायत  देने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ब०  :

 are  मैसूर  सरकार
 से

 शिक्षा  परीक्षा  चिकित्सा शुल्क  तथा
 अन्य  सब  प्रकार

 के  शुल्क  देने  में  छूट  के  बारे  में  सूचना  प्राप्त
 की

 जा  रही  है  कौर  समय  wid पर  सभा-पटल  पर  रख

 दी  जायेगी  |

 अस्पताल  समीक्षा  समिति की  सिफारिशों की  क्रियान्विति

 1326.  थी  वीरेन्द्र  कुमार  शाह  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  दिल्‍ली  के  मुख्य  म्रस्पतालों की  दशा
 को

 जांच  करने  के  लिए  वर्ष  1967  में  गठित

 की  गई  अ्रस्पताल  समीक्षा  समिति  ने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  कौर  यदि  तो  उसने  क्या

 निष्कर्ष  निकाले  हैं  तथा  बया  सिफारिश  की

 क्या  यह
 भी

 सच  है  कि  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  होने  के
 बाद  इन

 अस्पतालों  की
 स्थिति  aire  भी  खराब  हो  गई

 जैसा  कि  हाल  में
 '  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  समाचार  पत्र  में  हाल  में

 शित  हुए  लेखों  में  बताया  गमा  रोक

 अस्पतालਂ  समीक्षा  समिति  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  कार्य  वाही
 करने  का  विचार  है

 ?
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 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय
 aia  ब०  सु०  मति  )

 समिति  ने  starter  प्रस्तुत  कर  दिया  है  |  इसको  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय में  उपलब्ध

 हैं  ।

 समिति  के  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  बाद  दिल्‍ली  के  अस्पतालों  में  कार्य  स्थिति

 खराब  होने  at  कोई  शिकायत  नहीं  ars  है  ।

 प्रतिवेदन  सरकार  के  पास  विचाराधीन  है  |

 काहो  शौर  बकरोल  के  निकट  सम्मान  क्षेत्र  में  तेल  का  पाया  जाना

 27.  वीरेन्द्र कुमार  शाह  :  कया  पेट्रोलियम  धौर  रसायन  मस्ती  यह  बताने
 की

 कृपा

 )  क्या  we
 सच

 है
 कि

 111]  कौर  बकरौल  के  निकट  गुजरात  में  खम्भात
 (7 (८ |

 में
 तैल

 पाया  गया  है

 @)  यदि  तो  नये  तल  के  भंडार  किस  प्रकार  के  हैं  शौर  उनकी  भ्र नुमा नित  मात्रा  कितनी

 ग्रोवर

 नये  भंडारों  की  मात्रा  तथा  वाणिज्य  उपयोग  के  लिए  उनकी  उपयुक्तता  का  पता  लगाने

 के  लिए  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 qa  ary  प्रौढ़  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री

 से  कही  ate  बकरोल  में  तेल  पाया  गया  है  किन्तु  जब  तक॑  और  का  व्यसन

 परीक्षण  न  हो  जाये  तब  तक  क्षेत्र  के  विभव  को  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 सरकारी  उपक्रमों  में  फालतू  कमंदारी

 1328.  थी य०  |. ह ७  प्रसाद 1

 शी  रा०  To  fag zz

 श््रीं न० | हू  कु०  सांघी s

 वा  fra  मनवती  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  प्रशासनिक  सुधर  अयोग  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  में  फालन

 क्ष  fort  के  बारे  में  सिफारिश  पर  कोई  निर्णय  किया  ate

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  हैं
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री
 तथा  वित्त  मन्नी  मोरारजी

 :
 माननीय  सदस्य

 का  इशारा  क्षेत्र  के
 के  सम्बन्ध  में  प्रशासनिक  सुधार

 आयोग  की  रिपोर्ट  में  को

 गयी  सिफारिश  संख्या  51  की  ग्रोवर  है  ।  यह  सिफारिश  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 ug  सवाल  पदा  हु  नहीं  gat  ।
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 सरशारी
 क्षेत्र  के  उपकर्म  मं  भ्

 1329.  भी  यश  वक़्त  धर्म  :  कया  वित्त  पत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  कया  प्रशासनिक  सुधार
 आयोग

 ने  यह  सिफारिश  की  हे  फि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों के

 बोर्डों  में  तकनीकी  जानकारी  रखने  वाले  केवल  योग्य  लोगों  की  नियुक्ति  की  जानी  चा  हिए

 क्या  अयोग  ने  इस  प्रयोजन  के  लिये  सर्वोत्तम  व्यक्तियों  की  भर्ती  करने  के  तरीकों  का

 भी  सुझाव  दिया

 ७००...
 क्या  आयोग  ने  ऐसे  उपक्रमों  के  बोडो  में  एसे  लोगों  की  नियुक्ति  की  निन्दा  की  हैँ

 जो  निर्वाचन  में  हार  गये  are

 (7)  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हू  ?

 उप-प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  सत्री  मोरारजी
 :

 स  प्रशासनिक  सुधार

 आयोग  क्षेत्र  के उपक्रमों  के  बारे में  जो  अपनी  रिपोर्ट  दी  उसमें  उसने  सिफारिश  की

 है  कि  सरकारी  उपायों  के  निदेशक  बोर्डों  के  गर-सरका  wary  लिक  सदस्य  ऐसे  व्यक्ति  होने  चाहिएं

 जिनकी  योग्यता  वाणिज्यिक  या  वित्तीय  क्षेत्रों  में  या  प्रशा  नया  मजदूर  संगठनों  के  क्षेत्र  में

 पूर्व सिद्ध  हो  |  आयोग  ने  यह  भी  सिफारिश
 की  हू  कि  ये  agen  प्रीमियम  में  या

 सरकारी  कम्पनियों

 के  मामलों  संस्था  की  अधिनियम वली  में  ar  होगी  चाहिएं  ।  इसके  श्री  जायेग  ने  यह  भी

 सिफारिश  की  &  कि  ये  सदस्य  ऐसे  होने  चाहिएं  ए  सरकारी  उद्योगों  में  विश्वास  हो  ate  वे  ऐसा

 कारोबार  न  करते  हों  या  ऐस  किसी  का  रबार  में  उनके  fea  निहित  ने  हों  जो  बो  के  प्रति  उनके  ager

 पालन  में  बाधक  सिद्ध  होत  हों  ।

 सरक।र  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  यद्यपि ये  सिफारिशें  स्वीकार र  करने  योग्य  हैं  फिर

 भी  सम्बद्ध  अधिनियम  या  संस्था  की  अन्त नियमावली  में  इन  श्रीताओं  को  दर्ज  करना  कठिन  होगा  ।

 जहां  तक  प्रबन्धक  बोर्डों  में  मजदूरों  के  प्रतिनिधित्व  का  सम्बन्ध  यह  निर्णय  किया  गया  ह  कि  सिद्धान्त

 रूप  मज़दूरों  के  प्रतिनिधि  को  उक्त  बोड़ें  में  शामिल  करने  में  कोई  प्राप़्ति  नहीं  ह  किन्तु  यह  प्रतिनिधि

 वर्दी  व्यक्ति  हो  सकता  है  जो  वास्तव  में  उपक्रम  में  काम  करता  हो  ।  मज़दूरों  के  प्रतिनिधित्व  की  यह

 व्यवस्था  केवल  प्रौद्योगिक  एककों  पर  gt  लागू  होगी  न  कि  वित्तीय  ate  वाणिज्यिक  उपक्रमों  पर  ।

 औद्योगिक उपक्रमों  के  लिये  ऋण

 1330.  भी  सीमा  सन्  पटेल
 :

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (¥)  क्या  यह  सच  हे  कि  प्रौद्योगिक  उपक्रमों  के  लिये  श्रायात  किये  जाने  वाल  उपकरणों  शिनोर

 सामग्री  के  लिये  भारत  किसी  देश  से
 10°  6

 करोड़  रुपये  का
 एक

 विकास
 ऋण  प्राप्त कर  रहा

 (a)  यदि  तो  जिन  लोगों
 के

 लिये  सामग्री का  आयात  किया
 जा  रहा है  उनका  eqgrun

 क्या  श्र
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 उप-प्रधान मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :  हां  —- — — l odie  की  सरकार

 के  साथ  28  1968  को  निम्नलिखित  दो  करारों  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  :

 052 (1).  विकास ऋण  करार  उद्यम  1968)

 (2)  विकास  ऋण  करार  उपकरण  1968)

 कं  का
 4°35

 जोड़  10.  87

 उपर्युक्त
 मद

 संख्या  (1)  में  उल्लिखित  करार  की  रकम  का  उपयोग  करार  में  उल्लिखित

 भारत-स्वीडन  संयुक्त  उद्यमों  के  लिए  आवश्यक  कच्चे  मशीनों  के  हिस्सों  कौर  फालतू  पुर्जों  कें

 आयात  के  लिए  किया  जायेगा  |

 उपर्युक्त मद  संख्या  (  2)  में  उल्लिखित  करार  की  मुख्य  रूप  से  खानों  से  तांबा  निकालने

 भोर  परमाणु  शक्ति  कार्यक्रमों  के  लिए  आवश्यक  पूंजीगत  उपकरणों  के  श्रायात  के  लिए  खच
 की

 जिसमें  मशीनों  के  भ्रद्धनिमित  सामान  ait  सम्बद्ध  ar  प्र  यात  भी  शामिल  है  ।

 ये  ऋण  25  वर्षों  में  चुकाये  जायेंगे  र  पहले  10  वर्षों  तक  कोई  रकम  भरदा  नहीं  की

 जायेगी ate  ऋण  की  बकाया  रकम  पर  प्रति  वर्ष
 2

 प्रतिशत  के  हिसाब  से  ब्याज  लगेगा
 |

 सिंथेटिक  फाइनल  फैक्टरों

 1332.  ot  विदवम्भरन :  कया  पैट्रोलियम  ate  रसायन  मन्त्री  6  1968 के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  9812  ख  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  जे
 ०  के०

 tad  निर्लोन  सिंथेटिक  फाइबसे  तथा  केमिकल्स  wie  मेस

 प्लास्टिक  पैकेजिंग  को  वर्ष  1967  के  लिये  कुल  कितना  लाभ  अथवा  हानि

 क्या  उपरोक्त  फर्मों  में  से  किसी  को  afters  रेशे  तथा  धागा  तैयार  करने के  लिये

 लाइसेंस दिये  गये

 यदि
 तो

 ये  लाइसेंस  कब  जारी  किये  गये  थे
 ?

 पेट्रोलियम  ie  रसायन  तथा  समाज  कल्याण
 मंत्रालय

 में
 राज्य

 मंत्री

 फर्म  को  नाम  ag  समाप्ति  टैक्स  से  पहल  लाभ

 रुपये

 ज०  क े०  सिंथेटिक्स लि  ०  30-  6-67  3,87.0  3,526

 निर्लोन  सिंथेटिक्स फाइलें  एण्ड

 केमिकल्स  लिमिटेड  1-  3-67  4,  05,  66,678

 प्लास्टिक  पैकेजिंग  प्राइवेट  लि  ०  31-3-67  50,80,139

 जी  संश्लिष्ट  रेशे  कौर  तागे  तैयार  करने  के  लिये  नये  यूनिटों की  स्थापना  करने

 के  लिये  उन्हें  लाइसेंस  नहीं  दिये  गये  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 कलकत्ता को  नाली  व्यवस्था

 1333.  श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  कलकत्ता  नगर  के  बड़े  भागों  तथा  कलकत्ता  के  झासपास  के  क्षेत्रों

 में  नाली  व्यवस्था  के  बार  बार  फेल  हो  जाने  की  आर  दिलाया  गया  है

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इस  बारे  में  सी०  एम०  पी०  को  अन्य  निकायों द्वारा

 तयार  किये  गये  प्रतिवेदनों  पर  वर्षों  तक  अमल  नहीं  किया  गया  है

 क्या  सरकार  को  उस  भयानक  स्थिति  के  बारे  मैं  कोई  सुचना  प्राप्त  हुई  है  जो  9  या  10

 1968  को  इस  नगर  की  हो  गई

 यदि  तो  कलकत्ता  तथा  इसके  उपनगरों  की  गम्भीर  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिखें

 यदि  कोई  उपाय  करने  का  विचार  है  तो  उनका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  स०  ।

 से  (4)  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कलकत्ता  नगर  निगम  क्षेत्र  के  एक  भागने

 अन्य  अधिकांश  क्षेत्रों  में  जिनमें  कलकत्ता  महानगर  क्षेत्र  भी  सम्मिलित  है  ।  at  मलोत्सरण

 सम्बन्धी  सुविचारों  की  व्यवस्था  की  जानी  है  ।  इंजीनियर  संगठन ने  इस  क्षेत्र  की  मलोत्सरण  तथा

 बरसाती  नाली  सम्बन्धी  समस्या  का  विस्तार  से  अध्ययन  किया  ate  चौथी  योजना  प्रवधि  में  कुछ

 महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  कीਂ  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  को  बनाते  समय

 उनकी  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 जहां  तक  बहत्तर  कलकत्ता  क्षेत्र  का  सवाल  है  सी  ०  एम०  पी०  शो ०  ने  मलोत्सरण तथा  बरसाती

 नालियों  में  मल  के  संचयन  एवं  निपटान  के  लिए  एक  मास्टर  प्लान  तैयार  किया  है  इस  मास्टर  लान

 पर  प्राधा  a  विस्तृत  प्रस्ताव  समय-समय  पर  इस  मन्त्रालय  को  प्राप्त  होते  रहते  हैं  उन्हें  अनुमोदित

 कर  दिया  जाता  है  ।  विभिन्न  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  कीਂ  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  है  ।

 आशा  की  जाती  है  कि  मास्टर  प्लान  के  अ  बनाई  गई  विभिन्न  योजनाओं  की  क्रियात्विति  से  वसी

 सभी  कठिनाइयों  को  दूर  कर  सकना  सम्भव  हो  जायेगा  जसी  कलकत्ता  निवासियों  को  9  19

 1968  को  उठानी  पड़ी  थी  ।

 मैसेज  चन्द  कलकत्ता  हमरा  किए  गए  सौदे

 1334.  श्री  मघ  लिमये  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनको  एक
 पत्न  को

 स्टार  प्रति मिली  है  जो  नेशनल एण्ड  गप्रिरडलेज

 नई  दिल्‍ली  ने  मैक्स  जमीन  चन्द  कलकत्ता  में  स्व  राजपाल  को  भेजा  था  कौर  जो  दिनांक

 23  1959  को  श्री  सुरेश  कुमार  के  नाम
 461

 पो०  12.  शि०  प०  एक  डुप्लीकेट टी  ०

 रसीद  के  बारे मैं

 यदि  तो  क्या  उसमें  बताये  गये  के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  दौर

 उसके  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 उप-प्रधान
 मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (ait  मोरारजी

 :  नेशनल  एण्ड  firsts

 कनाट  नई  द्वारा  में  ससे  अमीन  चन्द  प्यारेलाल  की  कलकत्ता स्थित  फर्म

 900



 _
 1890

 लिखित  सत्तर

 से
 सम्बन्धित

 किसी  श्री  सूरज  पाल  के  नाम  लिखे  गये  पत्र  की  फोटो  अनुकृति  वर्तन  निदेशालय को
 प्राप्त

 हुई  है  जो  श्री  सुरेश  कुमार  को  461  पौंड  12  शि०  7  पे०  की  रकम  कीं  तारीख  23

 1959  को  ‘Ho  टीं०  रसीदਂ  से  अदायगी के  बारे  में  है  ।

 (77)  इस  सौदे  में  विदेशी  मुद्रा  विनिमय  विलियम  का  उल्लंघन  हुआ  है  अथवा

 नहीं
 ।

 इस  बात  की  जांच  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  की  जा  रही  है  |

 मध्य  प्रदेश  औद्योगिक  विकास  निगम  के  लिये  औद्योगिक  लाइसंस

 1335.
 थी

 नो ति राज
 सिंह  घोघरे  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर

 रसायन  मस्ती  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 (*)  क्या  मध्य  प्रदेश  औद्योगिक  विकास  निगम  ने  राज्य  के  पश्चिमी  क्षेत्र  में  कोयले  पर  वाघा
 रित

 seep  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  औद्योगिक  लाइसेंस  लेने  के  लिये  प्रस्वेदन  पत्र  दिया
 कौर

 यदि  तो  इस  निगम  को  लाइसेंस  देने  के  बारे  में  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 पेट्रोलियम  he  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघु राम या
 )

 प्रस्ताव  अ्रघूरा  था  भर  1968 में  मैसर्स  विकास  निगम  आधिक

 जी०  डी०
 कार

 की  फर्मों  से  वित्तीय  एवं  तकनीकी  सहयोग  के  के  विभिन्न  पहलुओं

 की  जांच  के  पुनरीक्षित  प्रस्ताव  पुनः
 भेजने

 के  लिये  कहा  गया  था
 ।

 तक  कोई
 उत्तर  नहीं

 é  |

 नई  के  निकट  ्  चलने  वालों  के  लिये

 भूमिगत  रास्ता

 [  1336.  महन्त  दिग्विजय नाथ  :  कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इतीन  नई  दिल्‍ली  के  सामने  पैदल  चलने  बालों  के

 लिये  भूमिगत  रास्ते  की  छत  चूने  लगी

 यदि
 तो  क्या  यह  भी

 सच  है  कि  इस  रास्ते  को  इस  वर्ष  तीन  महीने  पहले
 ही  नेशनल  बिल्डिंग  कंस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  नें  बनाया

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  ठेकेदार  तथा  अधिकारियों के  विरुद्ध  कार्यवाही  कर

 रही

 क्या  छत  के  चूने  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिये  एक  जांच  समिति  बनाई  गई
 च्

 तो  समिति  का  प्रतिवेदन  कब  मिलने  at  आशा  है  ?

 स्वास्थ्य
 ,

 परिवार  नियोजन
 तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय

 में
 उपमंत्री  (sit -Bo-Yo. न  ।

 4 :)  बाटर-प्रूफ
 कार्य : के

 पूरा  होते  से  caw  परे  gel  की  क्यारी  में  aft
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 ee

 शाम स्वरूप उसमें  से  कुछ  पानी  चूने  लगा  ।  यह  शीघ्र  ही  ठीक  कर  दिया  गया  ।  हाल  की  वर्षा से

 छत  चूने  की  कोई  शिकायत  नहीं
 |

 ata

 इस  टूट-फूट  कों  ठीक  करने  में
 न

 तो  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  कौर  न  सरकार  को

 कोई  हानि  हुई  है  अतएव  इस  सम्बन्ध  में  करने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 धौर
 इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिये  कोई  समिति  की  आवश्यकता  नहीं  है

 t

 कस्टम  हाउस  शुल्क  कलकत्ता के  कर्मचारी

 1337.  श्री  छु ०  कापड़िया  :  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  कस्टम  कलकत्ता  में  कई  मेहतर  कौर  भिश्ती  दैनिक  मजदूरी  के

 पर  काम  करे  रहे  हैं

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है

 कया  इस  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  व्यक्तियों  से  कई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं

 यदि  तो  वहां  पर  कई  वर्षों  से  काम  करने  वाले  लोगों  को  नियमित  रूप  से

 नियत  करने  के  लिये  यदि  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  तो  क्या
 ?

 उप-प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  झर  कलकत्ता

 सीमा-शतक  गह  में  कोई  मेहतर  तथा  भिश्ती  दैनिक  मजदूरी  के  श्राघार  पर  काम  नहीं  कर  रहे  ।

 तदपि  13  मेहतर  तथा
 4

 भिश्ती  निश्चित  मासिक  मजदूरी  के  श्राघार  पर  नियुक्त  किये  गये  हैं

 ax  se  प्राथमिकता  निधियों  में  से  वेतन  दिया  जाता  है  ।

 (7)  जिन  कर्मचारियों  को  श्राकमिस्कता  निधियों  में  से  वेतन  दिया  जाता  है

 उन्हें  नियमित  संस्थापन  में  लाने  के  लिये  पहले  भी  प्रार्थना-पत्तों  पर  विचार  किया  जा  चुका  है
 |

 चंकी  इससे  नये  पदों  का  निर्माण  करना  पड़ता  आपात  काल  के  कारण  इस  प्रस्ताव  को

 स्थगित  कर  दिया  गया  था  ।  इसके  अतिरिक्त
 विंमान  में  काम  कर  रहे  जिन  मेहतरों  तथा

 भारतीयों को  आकस्मिकता  निधियों  में  से  मजदूरी  दी  जाती  उनमें  से  किसी  को  भी  नियुक्त

 नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  इस  प्रकार  की  नियुक्ति  के  लिये  वे  कुछ  निर्धारित  शर्तों  को  पूरा

 नहीं  करते  ।  अतिरिक्त  पदों  के  निर्माण  तथा  नियुक्ति  की  शर्तों  में  ढील  देने  के  प्रश्न  पर  विचार

 किया जा  रहा  दै  ।

 एक्सप्रेस  हाईवे

 1338.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  एक्सप्रेस  हाईवे  बनाने  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  को  कोई  ऋण  दिया  गया  है

 ore

 यदि  तो
 1967-68

 तथा
 1968-69

 में  कितनी  राशि  नियत  की  गई  है
 ?

 उप-प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  wk  (=)  एक्सप्रेस

 प्रायोजना  उड़ीसा  राज्य  की  प्रायोजना  का  भाग  है  कौर  के  लिये  राज्य  सरकार

 को  प्रत्येक
 वर्ष

 दिये  जाने  एकमुश्त  विविध  विकास  ऋण  द्वारा  वित्त  पोषित  की
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 29  1968  लिखित  उत्तर

 सूची  में  सम्मिलित है  इसलिए  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  किसी  विशेष  वर्ष  में  केवल  इस

 प्रायोजना  के  लिये  कितनी  सहायता  निर्धारित  की  गई  थी  ।  लेकिन  1966-67  राज्य  की

 सम्पूर्ण  श्रायोजना  के  लिये  निर्धारित  सामान्य  विविध  विकास  ऋण  के  राज्य  सरकार  को

 इस  प्रायोजना  के  कार्य  की  गति  तेज  करने  के  लिये  पृथक्‌  रूप  से  निर्धारित
 93

 लाख  रुपये
 की

 अतिरिक्त सहायता  दी  गयी  थी

 भारतीय  तेल  बम्बई  फे  इंजीनियरिंग  मेनेजर के  विरुद्ध  मुकदमा

 1339.
 शो  गनी  दार

 :
 क्या  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  8  1968 के

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  1117  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  तेल  निगम  बम्बई  के  इंजीनियरिंग  मैनेजर  के  विरुद्ध

 मामले  की  सुचना  केन्द्रीय  जांच  विभाग  को  कब  दी  गई  थी  तथा  सूचना  का  आधार  कया

 क्या  यह  मामला  रजिस्टर  कर  लिया  गया  है  तथा  इस  समय  यह  मामला  किस

 स्थिति में

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  केन्द्रीय  जांच  विभाग  के  एक  बहुत  बड़े  अधिकारी

 के
 जो  बम्बई  में  कार्य  कर  रहे  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  कि  उसने  इस  मामले  की

 जांच  के  दौरान  बहुत  बड़ी  घूस  ली  atc

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 :

 5-9-1967 को  केन्द्रीय  जांच  विभाग  को  किसी  साधन  (Source)  से  सुचना  प्राप्त

 हुई  थी
 ।

 सूचना  के  साधन  को  बताना  जन-हित  में  नहीं  है
 ।

 22-12-67  को  दर्जे  किया  गया  था  ग्रोवर  भ्रन्वेषणाधीन है  |

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 अखिल  भारतीय  wafers  परिषद  के  सदस्यों  दवारा  art

 1340.
 श्री  राने

 :
 क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  मद्य  निषेध  परिषद्‌  के  कुछ  सदस्यों  ने  जुलाई  या  1967  में

 संविधान  के  भ्रनुच्छेद
 47  का  पालन  करने  के  लिये  प्रधान  मंत्री  को  एक  ज्ञापन  पेश  किया

 यदि  तो  उनके  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये

 क्या  विधि  मंत्रालय  से  इस  बारे  में  कानूनी  राय  प्राप्त  ली  है  कि  क्या  संविधान

 के  अनुच्छेद  47  की  कार्यान्वित  केन्द्र  की  जिम्मेदारी  है  या  संविधान  के  भ्ंनुच्छेद
 12  36

 को  साथ  पढ़ते  हुए  यहं  विभिन्न  राज्यों  की  जिम्मेदारी  ate

 यदि  तो  विधि  मंत्रालय  ने  कया  राय  दी  है
 ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  फूलरेणु
 :

 हां
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 Written  Answers  July  29,  1968

 तथा  4  1968  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  936  के  उत्तर  तथा

 उस  पर  अनुपूरक  प्रश्नों
 के

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  उत्तर की  ओर  ध्यान

 आकर्षित किया  जाता  जिसमें  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  शब्द  में  संघ  सरकार

 तथा  श  प्रौढ़  साथ  ही  साथ  राज्य  सरकारें  तथा  विधान  मंडल  भी  शामिल  हूं  ।

 संविधान के  wares  47  की  कार्यान्वित  के  लिये  केन्द्रीय  उत्तरदायित्व  के  प्रश्न  पर  समाज

 कल्याण  विभाग  ने  विधि  मंत्रालय  से  सलाह  नहीं  मांगी  है  क्योंकि  भ्रनच्छेद  12  के  पदों  में  तथाਂ

 सप्तम  अनुसूची  की  द्वितीय  सुची  में  टीप  8  के  पदों  में  स्थिति  स्पष्ट  होने  के  कारण  विधि  मंत्रालय

 की  विशेष  राय  मांगे  जानें  की  जरूरत  महसुस  नहीं  हुई  है  |

 बांदा  जिला  में  पीने  के  पानी  को  योजना

 11341.  ष्  जगेश्वर  यादव  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  पा  करेंग  कि

 बांदा  जिला  प्रदेश  )
 में

 पेय  जल  के  लिए  कौन  सी  योजना  आरम्भ  करने  का

 विचार  ग्रोवर

 दादरी  क्षेत्र  में  पेय  जल  की  अत्यधिक
 कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  पानी

 सप्लाई  करने  की  दृष्टि  से  भअ्रनसुइयाजी में  सुनी  नदी  पर  टेंक  बनाने  के  सम्बन्ध में  कितनी

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  सु०  मति

 शर  1964
 में  एक  योजना  स्वीकृत  हुई

 थी
 जिसके  प्रस्तुत  बांदा  जिले

 के  पट्टा  क्षेत्र  के
 91  गांव आते  हूं  ।  इस  योजना  के

 दो
 भाग  हें

 ।
 पहले  भाग  के  att  शिवपुर

 खंड के  27  गांवों के  लिए  20.75  लाख  रुपये  रखे  गये  हं  प्रौढ़  वहां  पाइ सुनी  नदी  पर  बांध का

 निर्माण  करके  जलाशय  बनाकर  पानी  का  भंडार  बनाना है  ।  भाग  दो  के  अंतगर्त  मानिकपुर

 खंड के  64  गांव  ma  हू  जिसके  लिए  72.  46  लाख  रुपये  रखे  गये  ह  प्रौढ़  वहां  कलोधोल  नाले  पर

 बांध  का  निर्माण  करके  जलाशय  बनाना  है  ।  इस  योजना के  भाग  दो  के  अंतगर्त  माफी

 रूकमा  बजने  कौर  रूकमा  गांव  जाते  ह  ।  कुछ  तकनीकी  ale  प्रशासनिक  कारणों  से  दो  बांधों

 का  निर्माण  कार्य  छोडना  पड़ा  ।  ऐसा  बताया  गया  है  कि  राज्य  सरकार  गाना नाले  को  स्रोत

 बना  कर  दूसरी  योजना  बना  रही  है  ।

 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  फर  सलाहकार समिति  को  उप-समिति  को  सिफारिशें

 1342.  श्री  सीताराम  केसरी  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (  )  क्या  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष कर  सलाहकार  समिति
 की

 उपसमिति  ने  आयकर  के  सम्बन्ध में

 ge  सिफारिशें की  ak

 यदि
 तो

 उनका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उनके  बारे  में  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 उप-प्रधान मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  मोरारजी  :  तथा  (@)  आयकर

 विवरणी  फार्मो ंके  सरलीकरण के  लिये
 1967

 में  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष-कर  सलाह का हज़ार र  समिति

 की  जिस  उपसमिति  at  नियुक्ति  हुई  उसने
 are

 की  विवरणियों के  तीन  सरलीकृत  फार्मों
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 लिखित  उत्तर

 1890

 की  सिफारिश  की  ।  उसने  यह  भी  सुझाव  दिया  कि  ग्राय की  विवरणियां  भरने  में  कर-दस्तकारों

 को  जानकारी  देने  के  लिये  एक  पुस्तिका  दी  जानी  चाहिये  ।

 सरकार  ने  उप  समिति  की  ये  सिफारिशें  मान  लीं  तथा  राय  की  दिवरणियां  भरने  के

 संशोधित  फार्मों  को  ग्र घि सुचित  कर  दिया  जिन्हें  1  1968  से  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है  ।

 इस  समय  उपयोग  में  लाये  जा  रहे  तीन  फार्म  इस  प्रकार  हें  :--

 फार्म  नम्बर  कम्पनियों  के  लिये

 फार्म  नम्बर  से  भिन्न  व्यक्तियों  के  तथा

 फार्म  नम्बर  उन  सहकारी  समितियों  तथा  स्थानीय  प्राधिकारों  से

 भिन्न  व्यक्तियों  द्वारा  उपयोग  में  लाये  जायं

 कुल  घोषित  राय  15,000  रुपये  से  म्यूजिक  नहीं

 अथवा  कुल  घोषित  arr  16,000  रुपय ेसे
 अधिक

 है  लेकिन

 अ्रयंवा  व्यवसाय  से  लाभ  तथा  शीष  के  भ्रन्तर्गत  कोई  या  प्राय

 नहीं  att

 यह  फार्म  नम्बर  2  का  विकल्प  है  तथा  इसे  गर-निगमित  करदाताओं  के  योग्य

 वर्गों  हारा  भ्र पनी  स्वेच्छा  से  उपयोग  में  लाया  जा  सकता है

 इस  प्रकार  संशोधित  फार्म  तनाव  3  अब  उन  व्यक्तियों  द्वारा  भी  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  है

 जिनकी  कुल  प्राय  15,000  रुपये  से  अधिक  है  लेकिन  जिन्हें  व्यापार  व्यवसाय  से  कोई  न्याय

 नहीं है  ।  इस  फार्म  के  जरिये  तेवन  पाने  वाले  कर-दाताओं  की  एक  बड़ी  संख्या  की  तथा उन

 व्यक्तियों  की  श्रावश्यकता  की  पूर्ति  होने  की  are  है  जिनको  शेयर  आदि  में

 पूंजी  लगाने  से  प्राय  प्राप्त  होती  है  ।

 निगमित  तथा  गैर-निगमित  निर्धारितियों  की  जानकारी  के  लिये  एक  पुस्तिका  तैयार  करने

 के  बाबत  उप-समिति  की  ser  सिफारिशों  का  पालन  करते  हुए  उप-समिति  की  सलाह  के  भ्रनुसार

 भागंदर्शक  नोट  के  दो  सेट  बनाये  गये  हूँ  ।  ये  झ्रायकर  अधिनियम  तथा  नियमों  के  अधिक

 महत्वपूर्ण  उपबन्धों  का  स्पष्ट  तथा  सरल  भाषा  में  बता  देते  ताकि  कानून  की  बारीकियों में

 उलझे  बिना  ये  जन-साधारण  की  समझ  में  झरा  जायें  ।  ora  की  विवरणियां भरने  तथा  राय  का

 हिसाब  लगाने  के  तरीके  बताने  के  gare  इस  पुस्तिका  संक्षेप  में  राय
 की  उन  मदों के  बारे  में

 भी  बताया  गया  है  जिन  पर  कर  से  छट  दी  गयी है  ।  श्रायकर  कानून  के
 दण्ड-विषयक  महत्वपूर्ण

 उपबंधों  का  सार  भी  इन  नोटों  में  शामिल  किया  गया  है  जिससे  कर
 आय

 की

 विवरणियों  को  देर  सें  प्रस्तुत  करने  तथा  कर  की  अदायगी  में  देरी  करने  के  परिणामों  के  बारे  में

 कर-दाताओं
 को

 प्रागा  किया  जा  सके
 ।  नोट  की  पुस्तिकाएं  ara  की  विवरणियां  कसे  भरें

 '

 शीर्षक  छपवाने  के  लिये
 प्रबन्ध  किये  जा  रहे  हैं  और  ये  शीघ्र  ही  कर-दाताओं  को  उपलब्ध  की

 निगमित  कर-दाताओं  की  जानकारी  के  लिये  अपनी  य  की  विवरणियां  कसे  भरेंਂ
 wl

 ~
 पि

 नामक  पुस्तिका  भी
 देश  के  मुख्य  अंग्रे  जी  तथा  हिन्दी  समाचार  पत्तों  में  प्रकाशित

 की
 गयी

 है

 995



 Written  Answers  Sravana  7,,  1890  (Saka)

 दोहरे  कराधान  से  बचने  के  लिये  geet  से  करार

 1343.
 श्री  मंगलायुमाव म  :

 थी  वि०  ना०  झा स्त्री ।

 थी  रा०  रा०  fag

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  इटली  के  साथ  एक  करार  किया  गया  है  ताकि  दोनों  देशों  के  बीच  वाली

 विमान  कम्पनियों  को  दोहरे  करों  से  बचाया  जा  सके  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  कौर

 अरन्य  देशों  के  नाम  क्या  हूं  जिनके  साथ  भारत  ने  ऐसे  करार  किये  हैं
 ?

 उप-प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  ate  अन्तर्राष्ट्रीय

 यातायात में  हवाई  सेवा  उद्योग  से  होने  वाली  पर  लगने  वाले  दोहरे  कर  से  बचने  के  सम्बन्ध  में

 दोनों  सरकारों  के  बीच  एक  करार
 के

 लिये  भारत  सरकार  के  एक  शिष्ट  मण्डल  ने
 1968  में

 इटली  की  सरकार  से  रोम  में  बातचीत  की  थी  ।  इस  बातचीत सेਂ  प्रस्तावित  करार के  मस्जिदे को

 व्यवस्थित रूप  दिया  जा  जिस  पर  दोनों  शिष्ट  मण्डलों  के  नेताओं  के  प्राद्याक्षर  किये  गये  हैं  ।

 करार  के  मस्जिदे  के  प्रस्तुत  प्रत्येक  संविदाकारी  1960  सें  ही  अन्तर्राष्ट्रीय  यातायात

 में  हवाई  सेवा  उद्योग  से
 दूसरे  संविदाकारी  राज्य  को  होने  वाली  प्राय  पर  यहां के  कर  से

 छट
 दे  देगा  ।  यह  करार  तभी  लागू  होगा  जबकि  इसे  दोनों  देशों की  स्वीकृति  मिल  जायेंगी तथा

 उनकी  प्रो  से  इस
 पर  हस्ताक्षर  हो  जायेंगे  एवं  इसका  प्रवमोदर च्  कर  दिया  जायेंगी

 ।

 दोहरे  कर  से  बचने  के  लियें  भारत  ने  स्वीटी  रैंड  के  साथ  एक  ऐसे  करार
 पर

 हस्ताक्षर

 कर  दिये  हैं  तथा  उसका  भी  कर  दिया  है  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  यातायात  में  हवाई  सवा  सें  होने

 वाली  राय  पर  ही  लागू  होगा  ।  लेबनान  के  साथ  इसी  प्रकार  के  दूसरे  करार  पर  भी  हस्ताक्षर  कर

 दिये  गये  हूं  att  वह  झ्तमोदन  सम्बन्धी  दस्तावेजों  के  श्रमदान  प्रदान  के  बाद  लागू  हो  जायेगा
 |

 इसके  ग्रति रिक्ट  विभिनन  अन्य  देशों  के  बीच  आय  पर  दोहरे  कर  से  बचने  के  लिये  भारत  ने  व्यापक

 करारों  पर  हस्ताक्षर  कर  दिये  $  तथा  उन्हें  अधिसूचित  भी  कर  दिया  है  ।  इन  व्यापक  करारों  के

 भ्रन्तरगंत  पाकिस्तान ,  जर्मनी  का  संघीय

 आस्ट्रिया  तथा  ग्रीस  जैसे  देशों  के  साथ  अन्तर्राष्ट्रीय  यातायात में  प्रचालित हवाई  सेवा  से  होने

 वाली  ara  भी  शामिल  हूं  ।

 Quarters  for  Central  Government  Employees  in  Big  Cities

 1344  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Shri  Balraj  Madhok  :

 Shri  Atal  Behari  Vajpayee  द

 Shri  Jaganath  Rao  Joshi  :

 Shri  Narain  Swarup  Sharma  :
 Shri  M.  L.  Sondhi :

 Shri  Shardanand

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Central  Government  employees  in  Bombay,  Madras  and  Calcutta

 respectively  who  have  not  been  allotted  residential  accommodation  so  far  and  whether  any
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 advice  has  been  given  to  the  State  Government  concerned  to  provide  relief  to  them  in  this

 region:  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Depaty  Minister  in  the  Ministry  of  Works.  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal  Singh)  :

 (a)  and  (b)  The  potential  demand  from  Central  Government  employees  for  Government

 accommodaion  in  Bombay  is  19,574,  in  Madras  7,388  and  in  Calcutta  34,918.

 However,  ali  the  Government  officers  do  not  apply  and,  therefore,  at  present,  the  effective

 Pending  demand  in  the  case  of  Bombay  is  4,828,  Madras  7,346  and  Calcutta  1,612.

 Provision  of  accommodation  to  the  Central  Government  officers  is  thé  responsibility  of

 the  Central  Government  and  therefore  the  State  Governments  are  not  concerned.

 Low  Cost  Housing  Scheme

 1345.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  Shri  Shardanand;;:
 Shri  Atal  Behari  Vajpayee  Shri  Balraj  Madhok  :

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  Shri  Narain  Swarup  Sharma  :

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply  be  pleased  to  51816  :

 (a)  whether  a  Low  Cost  Housing  Scheme  is  under  consideration  of  Government  for

 Past  some  years;

 (b)  प्  50,  the  details  thereof  and  the  decisions  taken  by  Government  thereon;  and

 (Cc)  whether  Government  Propose  to  declare  a  particular  date  by  which  such
 more  houses  would  be  constructed  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal  Singh):
 {a)  to  (c)  There  is  no  such  scheme  under  consideration  of  the  Government.  However,
 a  scheme  known  as  the  Low  Income  Group  Housing  scheme  formulated  by  the  Government
 of  India  is  in  operation  since  november,  1954,  This  is  a  loan  scheme  and  it  is  intended  for  the

 persons  in  the  low  income  group  whose  income  does  not  exceed  Rs.  600/-p.m.

 शी
 महेश  योगी  को  विदेशी  मुद्रा

 1346.  शी  कठ  प्रनिरुद्धन :  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 श्री  उकसाना :  sit  ू  के०  नयनार

 क्या  fra  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि  हाल  में  ही  श्री  महेश  योगी  ने  जापान  तथा  कुछ  अन्य

 विदेशों  का  दौरा  किया  था  }

 यदि  तो  दौरे  के  लिये  उन्हें  कुल  कितनी  राशि  की  विदेशी  मुद्रा  दी  गई  थी  कौर

 उसका क्या  कारण  है  ;  ौर

 विदेशों  में  उनके  निवास  इरादी  पर  व्यय  होने  वाला  धन  कहां  से  भ्राता  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्  मंत्री  मोरारजी  :  a

 कौर  आध्यात्मिक  आन्दोलन  धर्मादा  अर  अन्तर्राष्ट्रीय  ध्य
 न  लोग

 लन्दन  के  निमंत्रण  पर  उन  देशों  के  दौरे  के  लिए  यह  arden  पत्न  किराया  की  बुकिंग के  लिए  दिया
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 गया  था भ्रौर इसके इसके  लिए स्वीकृति दे  दी  गई  थी  ।  कोई  विदेशी  मुद्रा  की  मांग  नहीं  की  गई  ae  न  दी

 गई  ।

 निजी  दान

 श्री  विश्वनाथ 11347.  श्री  फ्री  श्रनिरुद्धन
 *

 att  fo  के ho  a  |
 बन्  व श्री  ई  Fo  गोपालन

 क्या  वित्त  मंत्रो  29  1968  के  अता  रांकित  प्रश्न  संख्या  1  के  उत्तर के  सम्बन्ध सें

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उन  लोगों  के  नाम  इस  बीच  एकत्न  कर  लिये  जिनको  विदेशों  से  एक  लाख

 रुपये से  प्रतीक  राशिਂ  के  दान  प्राप्त  हुए  है

 यदि  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  को  वास्तव  में  कितनी  राशि  प्राप्त  हुई
 ;

 दान  का  प्रयोजन  क्या है है  ;  अर

 यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक है  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हें  ?

 उप-प्रधान  केन्द्र  तथा  वित्त  लख  मे  रामजी  :  st

 29  1968 दिनांक  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  ७ क ॥  में  दिए  गए

 आश्वासन करते  हुए  सामग्री  एकत्रित  की  चकी है  नार  संसद  कार्य  विभाग

 के  पास  सभा  पटल  पर  रखने  के  लिये  भेजी  गई  है  ।  उक्त  सामग्री की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखी गई  है  |

 (7)  प्रशन  नहीं
 उठता  |

 Finance  Minister  ’s  Visi at  ta  Tra
 |  iran

 1348.  Shri  Ram  Avtar  Sharma  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :

 Dr,  Surya  Prakash  Puri  SOTl Qbhri  Shiv  Kumar  Shastri

 Will  the  Minister  of  Fince  be  pleased  to  state

 (a)  whether  he  went  on  a  visit  to  Iran  recently;  and

 (6)  if  so,  the  nature  of  discussion  held  and  the  outcome  thereof  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  Yes,  Sit.

 (b)  This  was  a  goodwill  visit.  Opportunity  was,  however,  taken  to  have  talks  with  the

 Prime  Minister  and  some  other  Ministers  of  Iran  and  also  call  on  His  Imperial  Majesty,  the

 King  of  Iran.  Jt  appeared  that  there  are  good  prospect  of  exchanging  expertise,  training

 facilities  and  of  working  out  some  projects  in  collaboration  among  the  public  and  private

 sectors  of  the  respective  countries.  These  wiil  be  gone  into  according  to  the  mutually  accept-
 able  priorities  and  their  phasing.  It  is  hoped  that  the  bonds  of  friendship  between  the  two

 countries  which  are  already  in  evidence  have  been  strengthened  by  this  visit

 कोरबा उबर  कारस्वाना

 1349.  श्री  एस०  कार  दामानी  कया  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  .

 कोरबा  उर्वरक  पा  योजना  को  नेपाल  पर  श्राधार्ति  करने  की  यानी  पर  श्रबन  तक

 कितना खर्च  किया  गया  है  ;
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 जेसा कि  हाल  ही  में  निर्णय  किया  गया  उक्त  कारखाने  को  कोयले  पर  आधारित

 करने
 के

 लिये  कितना  खच  होने की  सम्भावना है  कौर  इसके  फलस्वरूप  कितनी  हानि  होगी  ?

 पैट्रोलियम  ate  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  :

 ate  कोरबा  परियोजना  स्कीम  को  नैफ्था  पर  आधारित  करने  के  लिए  कोई

 खर्चे  नहीं  किया  गया  है  ।  कोरबा  में  एक  क्ोयला-श्राधारित  उवंरक  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए

 भारतीय उं  रक  निगम  द्वारा  तेयार  की  गई  सम्भाव्य  रिपोर्ट  जिसकी  निगम के  निदेशकों  की  एक

 समिति  जांच  कर  रही  शीघ्र ही  पूर्ण बोझ  के  सामने  विचारार्थ  कराने  की  सम्भावना  है
 ।  निर्देशकों

 के  बोझ  की  सिफारिशों  की  प्राप्ति  पर  सरकार  मामले  पर  विचार  करेगी  ।  इस  बारे  में  किसी

 प्रकार  की  हानि  होने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 दिल्लो के निकट के  निकट  एक  नई  तेल  wears को  स्थापना

 1350.
 श्री  महन्त  दिग्विजय नाथ  :  कया  पैट्रोलियम कौर  रसायन

 मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चौथी  योजना  में  दिल्ली  के  निकट  एक  नई  तेल  शोधनशाला

 स्थापित  करने  का  विचार है  ?

 यदि  तो  क्या  यह  शोधनशाला  स्वतन्त्र  रूप  से  काय॑  करेगी  अथवा
 बरौनी-कानपुर

 पाइप-लाइन  का  एक  विस्तार  मात्र  होगी  ;

 क्या
 यह  भी  सच  है  कि  भारतीय  तेल  निगम  बड़ौदा  से  दिल्‍ली  तक  एक  पाइप  लाइन  के

 लिये  ग्राग्रह कर रहा है कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  शोधनशाला  की  भ्र नुमा नित  क्षमता  कितनी  है  ;  wiz

 यह  उत्तर  भारत  की  कितनी  मांग  को  पुरा  कर  सकेगी  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  के०
 :

 जी  नहीं  ।

 श्र  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 भारतीय  तेल  निगम  में  इस  प्रकार  की  पाइपलाइन  की  संभाव्यता  पर  जांच  की  जा

 रही है  ।

 सरकारों  उपकरण

 1351.
 को  एस०  कार  दामानी  :

 कया  कवित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  ने  भ्र पने  एक  संकल्प  में  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  कियाहै  कि  देश  में

 सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  के  सभी  पहलुश्नों  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  त्रि

 पक्षीय  समिति  नियुक्त  की  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  बारे  में  सरकार  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 att उप-प्रधान  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी

 यह  सुझाव  सरकार  के
 |  विचाराधीन  है  l
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 1352.  श्री  रविराय  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  एक  नई  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  बनाने  की

 नीति  का  अनुमोदन  किया  है  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  कौर  भारतीय  मुद्रा  प्रणाली  पर  उसका  ब्या  प्रभाव

 पड़ेगा ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी
 sci  मुदा  निधि

 का  निधि  के  विशेष  निकासी  अधिकारों  पर  आधारित  एक  सुविधा  देने  का  ताकि  वर्तमान

 अ्रत्तर्राष्ट्रीय  प्रसारित  परिसम्पत्तियों  की  अनुपूर्ति  के  आवश्यकतानुसार  निधियो ंसे
 रकम

 निकाली जा  सकें  |

 इस  योजना  के  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  के  इस  योजना  में  भाग  लेने  वाले

 सदस्यों  निधि  में  उनके  कोटे  के  अनुपात  समान  अधार  विशेष  निकासी  अधिकार  दिये

 जायेंगे  ।  इस  योजना  में  भाग  लेने  वाले  विशेष  निकासी  अधिकारों  का  निधि  द्वारा

 मनोनीत  सदस्यों  से  रूपान्तरण  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  लिए  कर  सकते  हैं  ।

 विशेष  निकासी  अधिकारों  का  ऐसा  इस्तेमाल  शोधन-संतुलन  सम्बन्धी  झ्रावश्यकताओं  को  पूरा

 करने  के  लिये  किया  जा  सकेगा  कौर  इस  योजना  में  भाग  लेने  वाले  किसी  सदस्य  के  पांच  वर्ष  की

 अवधि  में  की  गयी  ates  वास्तविक  कुल  wafer  रकम  के  70  प्रतिशत  तक  सीमित

 विशेष  निकासी  अधिकार  योजना  के  अनुसार  भारत  को  विशेष  निकासी  अधिकारों  के  अन्तर्गत

 आवंटित  कुल  रकम  का  3.75  प्रतिशत  भाग  लेने  का  अधिकार  होगा  कौर  उस  हिस्से  का  70

 प्रतिशत  भाग  बिदेशी  मुद्रा  में  त  ss  किए  जा  सक  '  जिसे  बाद  में  श  धन-संतुलन  सम्बन्धी

 आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  इस्तेमाल  किया  जा  सकेगा  |

 हल्दिया  आ  कारख़ाने  के  लिये  फ्रांस  तथा  पोलैंड की  पैदा

 प् 1353.  श्री  रवि  राय  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बता  रप  न क  r  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हल्दिया  उर्वरक  कारखाने  के  सम्बन्ध  में  फ्रांस-पोलैण्ड  की  पेशकश

 ने  अब  ain  वाणिज्यिक  प्रस्ताव  का  रूप  धारण  कर  लिया  है

 यदि
 तो  क्या  बातचीत  का  अन्तिम  दौर  पूरा  हो  चुका  है  ;  कौर

 उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 लाम  |
 मा

 वेकोलि  श्र  रसायन
 तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Fo  रघु रा मंथा )  :

 ate  अभी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीँ  उठता  ।

 1000



 29  1968  लिखित  उत्तर

 crave  में  गलेकी  में  तेल  का  पाया  जाना

 1354.  श्री  दो०  चे  दार्मा

 श्री  बणी  sine  sat

 क्या  पैट्रोलियम कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  दर्पा  करेंग कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तेल  ate  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने
 हाल  ही  में  श्रीराम  में  गले की

 में  तेल  का  लगाया  है  पर

 क्या  उस  तेल  की  किस्म  तथा  मात्ना  का  कोई  विश्लेषण  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  के०  रघुरासंगा

 गलेकी  क्षेत्र  में  कुएं  में  जिसमें  इस  समय  खुदाई  हो  रही  तेल  पाये  जाने के  लक्षण  पाये

 गये  हूं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 दिल्‍ली में क्षय रोगी में  क्षय  रोगी

 11355.  at  दौ०  फार्मा

 श्री  ब्ेणों  फार्मा  :

 कया  परिवार  नियोजन  तथा  area  विकास स  मंत्नी यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  जिसकी  जनसंख्या लगभग  30  लाख है  66  हजार  ब्यक्ति

 कप  रोगी  हें  ;

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ह  |  अ

 क्या  उनके  उपचार के  लिये  पर्याप्त  सुविधायें  उपलब्ध हैं  ;  ale

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  क्या  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  वीणा

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  सु०

 जी  at

 भारतीय  चिकित्सा  भ्रनूसन्धान  सर्वेक्षण  के  भ्र तु सार  दिल्ली  में  क्षय  रोग  अनुमानत

 जनसंख्या  का 1.6  प्रतिशत से  1.  प्रतिशत  है  जो  कि  सम्पूर्ण  देश  के  लिये  भी  करीब  उतना

 है  |

 झर  (4)  कप  रोग  की  रोकथाम  और  इलाज  के  लिये  निम्नलिखित  सुविधाएं  उपलब्ध

 हूं  श्र  जो  पर्याप्त  ।

 ५  किससे  ts 43  रोगी (1)  क्षय  रोग  चिकित्सालय  NU  शय्या =  |

 2  जिसमें  1463 रोगी  हैं  ।
 (2)  क्षय  रोग  अस्पताल

 (3)  alo  सी ०  जी०  दल  1

 (4)  चलता-फिरता  एक्सरे  निट  3

 दो  क्षय  रोग  चिकित्सालय  ate  पाक  रोगी  शय्या  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  ऋषिकेश

 1356.  श्री  दो०  do

 att To  Fo  सोंधी

 श्री  चक्रपाणी

 श्री  To  गोपालन

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 (¥)  क्या  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  ऋषिकेश  द्वारा  निर्मित  श्रौषघियों

 की  बिक्री  करने  में  लगभग  एक  का  विलम्ब  हो  गया

 तो  इसके  क्या  कारण  और

 बेची  जाने  वाली  औषधियों  के  ना
 7

 क्या  हैं  सनौर  उनके  मूल्य  श्राप  कारखानों  द्वारा

 तयार  की  गयी  मूल्य  की  तुलना  में  कसे  हैं
 ?

 पैट्रोलियम  प्रौढ़  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 शर  ऋषिकेश  पन् यन्त्र  के  उत्पादों
 की

 बिक्री  करने  में  कोई  विलम्ब  नहीं  है  ।  परन्तु  सन्तों

 को  चाल  करने  प्रौढ़  उत्पादों  को  बनाने  में  कुछ  देरी  हुई  है  ।  विदेश से  कुछ  आवश्यक

 उपकरण  के  प्राप्त  होते  में  प्रारंभिक  कठिनाइयों  कौर  प्रक्रिया  को  स्थिर  करने  में  समय  लग  जाने

 के  कारण हमा  टे  ।

 सोडियम  ate  प्रोकेन  पेनिसिलीन  ज़ी  ate  स्ट्रेपतोमाइसिन  की  बिक्री  शीघ्र  शुरू  हो

 जायेंगी  कौर  टैट्रामाइसिन  की  कुछ  देर  बाद  ।  इनके  मूल्य  तुलनात्मक  हैं  कौर  वास्तव  में  हिन्दुस्तान

 एण्टीबायोटिक  fro  पिम्परी  सरकारी क्षेत्र  का  एक  अरन्य  उपक्रम  ज़ो  पिछले  14  वर्षों  से  माकिट

 में  के  बराबर ही  होंगे  ।

 सफदरजंग  नई  दिल्‍ली  में  रोगी  को  सत्य

 क्या  परिवार  नियोजन  qatar  विकास 1357.  श्री  स०  ला०  सोंधी

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  wetted  के  क्मेंचारियों  की  लापरवाही  के  करण  4  1968

 को  सफदरजंग  नई  दिल्‍ली  में  एक  महिला  रोगी  की  मृत्य  हो  गई

 तो  संबंधित  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  सरकार  द्वारा  नया  कार्यवाही  की  गई यदि  हाँ

 ate

 सरकार ने  यह  सुनिश्चित करने  के  लिये
 कि  afro में  ऐसी  घटनायें न  क्या  श्रम्नेंतर

 कार्यवाही  की  है
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  Yo  :

 से
 सफदरजंग  अस्पताल  में  4  1967  की  श्रीमती  मालती

 देवी  की  मृत्यु  के  संबंध  में
 क

 गईं  जाँच  से  यह  पता  चला  है  उनकी  हालत  के  wee  पर्याप्त

 चिकित्सा की  गई  और  इनमें  कोई  लापरवाही  नहीं  बरती  गई  ।
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 लिखित  उत्तर 7
 1890  )

 दै  द  क  दा  ६  ह

 1358.  श्री  स०  सो ०  बनर्जी  क्या  समाज  कल्याण  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 देश
 से  प्रस्पुश्यता  को

 दूर  करने  के
 लिये  कया  उपाय

 किये  गये

 क्या  राज्य
 सरकारों  को  इस  बारे  में  हरिजनों  की  भावनाओं से  प्रवीण  करा  दिया

 गया

 गौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  उनकी  प्रतिक्रिया  कया  है
 ?

 समाज  कल्याण विभाग  में  राज्य  मंत्रो  फूल रेण
 :

 25  1968

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5034  के  उत्तर  की  ध्यान  श्रार्काषित  किया  जाता  है  ।

 तथा  उठाया  गया  प्रश्न  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 Rajasthan  Canal

 *1359.  Shri  Om  prakash  Tyagi  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  pe  pleased
 ‘to  state  :

 (2)  whether  the  attention  of  Government  has  been  invited  to  the  statement  made  by
 the  Irrigation  Minister  of  Rajasthan  recently  to  the  effect  that  the  work  of  Rajasthan  Canal
 is  not  making  any  progress  because  of  the  lack  of  interest  on  the  part  of  the  Central  Governmer  it;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  after  the  lapse  of  canal  water  agreement  with  Pakistan,  India
 Cannot  make  use  the  entire  waters  of  Ravi  and  Beas  rivers  after  1970  if  the  Rajasthan  Canal
 is  not  construeted  in  time  ;  and

 (c)  ्  so,  the  steps  being  taken  by  Government  to  safeguard  against  thearising  of  such
 an  eventualjty  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasag);
 (a)  Attention  of  the  Government  has  been  invited  to  a  recent  statement  made  by  the  Irrigation
 Minister  of  Rajasthan  to  the  effect  that  completion  of  stage  J  of  the  Rajasthan  Canal  has  been
 delayed  due  to  paucity  of  funds.

 (७)  and  (20,  According  to  the  Indus  Water  Treaty,  the  transition  period  on  present  indica-

 tions  will  come  to  an  end  by  31st  March,  1970  when  India  will  be  free  to  utilise  the  entire

 water,  of  Ravi  and  Beas.  These  waters  are  likely  to  be  fully  utilised  by  our  canals  taking
 -Off  at  Madhopur,  Harike  and  Ferozepore  and  the  completed  portion  of  the  Rajasthan  canal
 System  except  during  the  monsoon  months  of  July  to  September  when  surplus  waters  wili
 Continue  to  flow  down  until  storages  are  built  on  these  rivers  eSpecially  on  River  Beas.  A
 dam  of  river  Beas  is  curren!ly  under  construction  and  is  scheduled  (0  be  completeg  by  1977  .

 Rackward  Class  in  U.P

 1360.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  Will  the  Minister  of  Social  Welfare  be  pl  58599  10
 state  |

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  out  of  the  58  backward  Distric  of  India;  22  are  in  Utiar

 Pradaat

 {h)  whether  it  is  also  a  fact  thev®  ६  the  larges,  number  of  backward  classes  in  Uttar  Pradesps

 Aa
 Patieon  LPO  Ule  a fram  mount  earmarked (c)  if  so,  the  reason  for  not  given  funincial  aid  to  Uttar

 aiplifting  the  backward  classes  by  the  Centre  keeping  in  view  the  said  proportion;  and
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 (d)  whether  the  Central  Government  propose  to  allocate  funds  keeping  in  view  thes,  facts?

 Minister  of  State  in  the  Department  of  Socia!  welfare  (Shrimiti  Phulrenu  Guha)  द  (a)

 According  to  the  study  enitled  ‘‘Inter-district  and  Inter-State  Income  carried

 out  by  National  Council  of  Applied  Economic  Resegrchin  1955-56,  among  58  districts  in  the

 country  ranked  by  district  per  capita  income  ,  as  many  aS  22  were  in  Uttar  Pradesh.

 (b)  Uttar  Pradesh  has  the  highest  popualation  of  Scheduled  Castes  in  the  country.

 (c)and  (d)  The  allocations  are  made  taking  into  consideration  the  following  main  factors,  —

 Population  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes; (a)

 (b)  Progress  in  implementation  of  programmes;

 (c)  Capacity  of  the  administration  to  utilise  funds  effectively  ;

 Nature  of  the  programmes  ;

 (e)  State  of  development  of  the  communitjs  concerned  ;  and

 (f)  Resources  position  of  the  State  and  capacity  to  raise  matching

 Inducement  for  Vasectomy  Operation

 1361.  Om  Prakash  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning  and  Urban

 Development  be  pleased  to  state  :

 ind  UCLITIC: nduceme  at  to  men  and (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  are  giving  financial

 women  ह ॥  a  view  to  attract  them  towards  family  planning  ;

 (b)  if  50,  the  financial  assistance  which  1;  given  to  persons  who  undergo  vasectomy  opera~

 tions  ;!

 (c)  the  number  of  persons  and  the  total  amount  paid  to  them  as  fi ques nani al)  cial  assistance

 durjng  1967;  and

 (ad)  whether  the  jnducement  of  financjal  assistance  offered  runs  cnntraty  to  concept  of

 voluntary  basjs  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Heglth,  Family  Planning  nd  Urban  Development

 (Dr.  S,  Chandrasekhar)  :  (2)  and  (b)  No  financial  inducement  is  given  to  persons  with  a  view  to

 attracting  them  towards  adopting  famjly  planning  methods.  A  volunteer  who  offers  himself

 for  sterjjizatjon  operatjon/IUCD  is  paid  some  money  as  part  compensation  for  loss  of  wages,
 for  meeting  incidental  expenses  etc.  Our  system  does  majntajn  the  concept  of  voluntery

 basjs

 (c)  The  Government  of  Indja  has  allowed  a  sum  of  Rs,  30  per  case  of  vascetomy  to  the

 State  Governments.  A  part  of  this  amount  js  pajd  to  the  volunteer  concerned  as  compensatjon

 money  for  loss  of  wages  and  out  of  pocket  expenses  according  to  the  rates  decjded  by  the

 State  Governments.

 (ad)  Yhe  information  ig  bejng  collected.and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha  as  soon
 as  avajiable.
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 29  1968  लिखित  उत्तर

 afer को  सहायता

 1362.  शी  चेंगलराया  नायक

 थो  ध्रम्सचेजियान

 fro  To  भास्कर

 क्या  समाज  कल्याण मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  4  1968  को  दिल्‍ली  में  पेश  की  गई  यूनिस  की  इस

 झा शय
 की

 रिपो  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसेमें  यह  बताया  गया  है  कि  राज्यों  में  अस्थिर

 नैतिक  नदियों  के  कारण  केन्द्र  र  राज्यों  द्वारा  प्रवक्ता  रूप  से  आरम्भ  किये  गये  यूनिस के  कुछ

 कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  में  बाधा  पड़ी  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 :

 att

 व्यक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय बाल  निधि  के  प्रलेख की  सिजमें  भारत  में  चुनाव

 परिणामों  का  राजनैतिक  शामिल  भ्रनौचितता  कार्यकारी  बो  में  भारत  के  प्रतिनिधि

 ने  सयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  ana  निधि  सचिवालय ने  उस  प्रलेख  को  दोबरा  मुद्रित

 किया  जिसमें  से  राजनीतिक  घटनाओं  तथा  संयुक्त  भ्रन्तर्राष्ट्रीय बाल  आपात  निधि  द्वारा

 सहायता पाने  वाले  कार्यक्रमों  की  प्रगति  पर  उ  नके  प्रभाव  संबंधी  निर्देश  निकाल  दिया  गया  था  |

 केन्द्रीय  ऋण

 1363.  चंग लरा या  ्

 दी  धंबुचेजियान

 नि०  भास्कर

 क्या  विस  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  जितना  ऋण  लेन ेने
 का  निश्चय  किया  था  उसकी  पहली

 किस्त  की  सफलता  स ेप्रोत्साहित होकर  व  ऋण  लेने की  जना  बना  रही

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  भारत  के  रिज  बैंक  के  पराग्वे  से  ऋण  की  दूसरी

 किस्त  का  ब्यौरा  तैयार  कर  रही  है

 यदि  तो  भझ्रन्तिम  निर्णय  कब  तक  कर  लिया  जायेगा
 ?

 उप-प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  से
 4  प्रतिदिन

 की

 दर  से  135  करोड़  रुपये  का  ऋण  जिसका  भुगतान  1975  में  किया  जायेगा  एक  सप्त  वर्षीय ऋण

 लेने का  निर्णय 5  जुलाई  1968  को  किया  गया  था  ।  इस  वर्ष  वर्ष  इस  ऋण  की  यह  दूसरी  किश्त  थी  ।

 यह  ऋण  76  1968  को  जारी  किया
 गया

 था  कौर  ऋण  की  पूरी  राशि
 उसी

 दिन
 प्राप्त  हो

 जाने  के  कारण  इको  उसी  दिन  बन्द  कर  दिया  गया
 ।
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 में  चोरी  छिपे  लायीं  गयी  बस्तियों  का  पकड़ा  जाना

 1364.  श्री  चेंगलराया नायडू  :

 श्री  झम्बुचेजियान :

 att  नि०  to  भास्कर

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  ने  मई  a  जून  1968
 के

 पहले  शौर

 अन्तिम  सप्ताह  में  दिल्‍ली  में  1,2  5,000  रुपये  की  मूल्य  की  वस्तुएं  पकड़ी  थीं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ये  वस्तुए  विदेशों  से  चोरी  छिपे  लाई  गई

 यदि  तो  ये  वस्तुएं  किन  किन  देशों चोरी  छिपे  लाई  गई
 थीं

 तथा  इस  बारे  में  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  कौर  .  मई  के  पहले

 सप्ताह  से  लेकर  जुन  1968  के  अन्तिम  सप्ताह  तक  सीमाशुल्क  अधिकारियों  ने  दलली  में  95,300
 द

 रुपये  के  मूल्य  की  ऐसी  वस्तुएं  पकड़ो  जिनके  बारे  में  एसा  सदेह  है  कि  वे  विदेशों  से  चोरी  छिपे  ला  न्र

 गई  थीं  ।  इसके  अतिरिक्त  45,675  रुपये  की  भारतीय  मुद्दा  भी  पकड़ी  गई  जिसके  बारे  में  यह  संदेह

 कि  वह  चोरी  छिपे  लाई  गई  वस्तुयें  की  बिक्री  से  प्राप्त हुई  थी  |

 सोने  ate  ग्र मरी की  डालरों  के  अलावा  चोरी  छिपे  रूप  में  गयी  जो  दूसरी  वस्तुएं

 पकड़ी  उनमें  से  अधिकाँश  जापान  तथा  ब्रिटेन  की  बनी  हुई  थों  ।  इन  मामलों  में  विभागीय

 न्याय  निर्णय  की  कार्यवाही  चल  रही  है  ।

 बिहार  के  ख़ादिम  जातीय
 लोगों

 पर  पुलिस  द्वारा  हमला

 1365.  श्री  चेंगलराया  नायड ू:

 श्री  अम्बचेजियान  :

 श्री  नि०  Yo  भास्कर :

 क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राँची  के  fad  गाँव  के  ख़ादिम  जातीय  लोगों  पर  पुलिस  ने  हमला

 किया  था  तथा  पुलिस  को  गोली  चलानी  पड़ी  थी  सिजसे  प्राचीन  जातीय  लोग  मारे  गये  तथा

 अनेक  अन्य  लोग  घायल  हो  गए

 यदि  तो  हमला  करने  के  क्या  कारण

 क्या  ख़ादिम  जातीय  लोगों  के  पास  विदेशों  में  बने  हथियार

 यदि  तो  ये  हथियार  किस  देश  के  बने  हुए

 =
 (  )  क्या  यह  भी  सन  है  कि  ये

 प्राचीन  जातीय  लोग  विदेशी  जा  बसों  से  नियमित  रूप  से

 प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  म  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 समाज  कल्याण विभाग  में  राज्य  मंत्री  फूल रेणु
 :  से  इस  घटना

 लया  क
 के  मथ्य  तथा  उसके  घटित  होने  की  परिश्रमी  द  Uh  अदालती जाँच  जो  अभी  जारी

 विषय  वस्तु  zl
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 7  1890  लिखित  उत्तर

 चण्डीगढ़  में  अभागों  के  लिये  मकानों  का  निर्माण

 1367.  को  श्नीचन्द  गोयल  :  क्या  तथा  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  चंडीगढ़  संघ  राज्य-क्षेत्र  प्रशासन  की  से  श्रमिकों  के  लिये  मकानों

 के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुमा  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसे  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 निर्माण  आवास  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  स
 :  जी  नहीं

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  |

 रसायन  उद्योग

 1368.  श्री  र०  एस०  att  विश्वनाथ  aaa  :

 श्री  पी०  राममूर्ति :  श्री  के०  रसानी :

 श्री  योगेन्द्र वर्मा  :

 क्या  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रम  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  के  श्रघ्ययव दल  ने  अपने  प्रतिवेदन

 में  कहा  है  कि  इस  बात  की  बहुत  कम  है  कि  देश  में  भारी  रसायन  उद्योग  अपने  निर्धारित  लक्ष्यों

 को  पुरा  कर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sif

 ot  at

 क्योंकि  झध्ययन  दल  की  रिपो  का  श्रम  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  प्रयोग  के

 धीन  मामलों  में  भ्र पने  निष्कर्षों  पर  पहुंचने  में  सहायता  करना  सरकार  आयोग  के  प्रतिवेदन  की

 प्रतीक्षा कर  रही  है  ।

 इंडियन  alae  कारपोरेशन  द्वारा  आयातित  इस्पात  की  चादरें

 1369.  श्री  समर  गह  :
 क्या  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  11  1968 के  ग्र तारांकित

 प्रश्न  संख्या  3550  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डियन  घायल  कारपोरेशन  कभी  अपने  द्वारा  झ्रायातित  18  जी  इस्पात  चादरों

 का  उपयोग  नहीं  कर  सका  था  उन्हें  उसने  बेचा

 यदि  तो  इस  कारपोरेशन द्वारा
 18

 जी  इस्पात  चादरों  का  अपनी  झ्रावश्यकतानुसार

 न  करने  के  क्या  कारण  थे  ताकि  विदेशी  मुद्रा  की  बर्बादी  न  होने

 क्या  सरकार  ने  इण्डियन  घायल  कारपोरेशन  द्वारा  उपयोग  में  लाई  गईं  आयातित

 तारकोल  के  ढोलों  की  चादरों  को  अन्य  तेल  शोधक  तिल
 कम्पनियों  को  बेचने  कौ  पेशकश

 की  थी  कौर  उन  से  इन्हें  स्वीकार  करने
 का  किया
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 मे

 यदि
 el,  तो

 इस  wae  |  sa an  तेल  शोधक  कारखानों  तेल  कम्पनियों  की  क्या

 (=)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  के ०  :

 जी  हां  ।  1965  के  प्रारम्भ  में  भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  चेकोस्लोवाकिया से  आयातित

 2929.08  मीटरी  टन  की  कूल  मात्रा  में  से  लगभग  1040  मीटरी  टन  इस्पात  उसी  वर्ष  में  बे

 at

 यह  इस्पात  बरौनी  शोधनशाला कौर  इण्डियन  घायल  लैडिंग  प्लांट्स  की  अनुमानित

 झावश्यकताओओं  के ग्राधा  पर  आयात  किया  था
 |

 कुछ  तकनीक  कठिनाइयों  के  कारण  अयाज

 का  उत्पादन  लैडिंग  प्रत्याशित  रूप  में  न  हो  सका  कौर  इसलिये  इस  इस्पात  को  इस्तेमाल  में  नहीं  लाया

 जा  सका  |

 are  भारतीय  तेल  निगम  ने  कोचीन  शोधनशाला  तथा  अन्य  गैर  सरकारी  क्षेत्र

 की  शोधनशाला ओं  से  बातचीत  की  थी  ।  कोचीन  रिफाइनरी  लि  ०  कौर  बर्मा-शैल  रिफाइनरी  ने

 जिन  मूल्यों  की  पेशकश  की  वे  भारतीय  तेल  निगम  को  स्वीकार  नहीं  थे  ke  अन्य  शोधनशाला एं

 इस्पात  ख़रीदना  नहीं  चाहती  थीं  ।

 (=)  wet  नहीं  उठता |

 इंडियन  घायल  कारपोरेशन  के  लिये  इस्पात  की  चादरें  बनाने  के  लिये

 लाइसेंस

 1370.  श्री  समर  गुह
 :

 कया  पेट्रोलियम कौर  रसायन  मन्त्री  22  1968  के  अतारांकित

 प्रशन  संख्या  7958  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इण्डियन  arrest  कारपोरेशन  के  चार  लाइसेंस  किस  तारीख  को  24  गेज से  18

 गेज  इस्पात  चादरों  में  बदले  गये  थे  ;

 क्या  इंडियन  घायल  कारपोरेशन  ने  इन  लाइसेंसों  ा के, आधार  पर  इस  बीच  18  गेज

 इस्पात  का  आयात  किया

 यदि  तो  कुल  कितनी  मात्ना  में  आयात  किया  गया  कौर  उसे  निर्माण  में  किस

 तरह  बांटा  गया  कौर  उन  निर्माणकर्ताओं  के  नाम  कया  हैं  झ्र  उन्हें  कितना  कितना  इस्पात  दिया  गया

 सरकार  द्वारा  तेल  कम्पनियों  को  प्रयास  के  पश्चात्‌
 18

 अथवा  24  गेज  इस्पात  को

 निर्माणकर्ताश्रों  में  उनकी  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमताओं  के  भ्रूण  +  में  बांटने  के  निदेश  न  दिये  जाने  के  क्या

 कारण हैं  ?

 पैट्रोलियम श्र  रसायन  तथा  समाज  कल्याण
 मंत्रालय

 में
 राज्य

 मंत्री  :

 2-9-1967  को  लोहा  झर  इस्पात  कलकत्ता  ने  भारतीय  तेल  निगम  को  परामर्श

 दिया  था  कि  तीन  लाइसेंस  24  गेज  इस्पात से  18  गेंद  इस्पात  में  बदले  गये  थे  ।  चौथे  लाइसेन्स  के  बारे

 में  सुचना  का  निश्चय  किया  जा  रहा  है  प्रौढ़  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगी
 |

 ax  18
 गेज़  इस्पात के  कुल

 5700
 सीट रिक  टन  के  आयात  के  लिये  धातु

 व्यापार  निगम  के  साथ  ठेका  किया  गया
 जिसमें

 से
 5171.  598

 मीट्रिक  टन  प्राप्त  हो  चुका  है  |
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 लिखित
 उत्तर _29  1968

 बम्बई  मैसेज  स्टैंडर्ड  ी  एण्ड  द. [॥ च्  for  कम्पनी  ग्रोवर  मैसर्स  स्टील  कन्टेनर  के  झ्राडंरज  में

 निर्दिष्ट  मात्ना  के  भ्रनपात  के  अनसार  उन्हें  इस्पात  दिया  गया  था  ।  कलकत्ता  में  प्राप्त  हुई  इस्पात  की

 मात्रा  मैसेज  हिन्द  गालवेनाइजिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड  को  दी  गई  थी  क्योंकि

 दूसरे ढोल  इण्डस्टियल  कन टे नर्स  के  कारखाने  में  अनिश्चित  समय  के  लिए  ताला-बन्दी

 यह  प्राप्ति  का  विषय  है  जिसमें  प्रतियोगिता  मूल्यों  जैसी  समस्याएं  शामिल  हैं  प्रौढ़

 कार  इसे  तेल  कम्पनियों  के  fo  पर  छोड़ना  चाहती  है  |

 भारतीय  तेल  निगम  की  ढोलों  की  सप्लाई

 1371.
 श्री  समर  गह  :  क्या  पेट्रोलियम झर  रसायन  मन्त्री

 19  1968 के
 राजकीय

 प्रश्न  संख्या  1049  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 भारतीय  तेल  निगम  इस  निष्क  ष॑  पर  कसे  पहुंचा  है  कि  स्टैण्ड  ड्रग  एण्ड  बैरल

 फे क्च रिंग  कम्पनी  ae  हिन्द  गेलवेनाइजिंग  एवं  इंजीनियरिंग  कम्पनी  ने  टेंडर  संख्या  प्रो०
 टन  के  सिलसिले  में  उसे  हंट  कोल्ड  चादरों  से  बने  6588  शर  49266 ढोल  सप्लाई

 किये  किन्तु  उनके  लिये  जो  बिल  भेजे  वे  कोल्ड  र्ल्ड  चादर  से  बने  ढोलों  के  थे

 भारतीय  तेल  निगम  ने  स्टैण्डड  एण्ड  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  द्वारा  हट  कोल्ड  चादरों

 के
 बने  ढोल  सप्लाई  किये  जाने  थे  किन्तु  ड  कोल्ड  चादर  के  ढोलों  के  लिये  बिल

 दिये  जाने  के

 सम्बन्ध  में  उनके  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  थी

 मध्यस्थ  किस  प्रकार  इस  नतीजे  पर  पहुंचे  कि  हिन्द  गेलबैंनाइजिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग

 कम्पनी  के  बिलों  में  से  97,000  रुपये  की  राशि  काट  ली  जाये

 क्या  हिन्द  गेलवेनाइजिंग एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  मध्यस्थ  के  फैसले  को  मानने  के  लिये

 सहमत  हो  गई

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पटो लियम  शर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  |  राज्य  मंत्रो  (  श्री

 निर्माताश्नों
 के  इन् वाय पों  के  आधार  पर  हॉट  कौर  कोल्ड  चादरों  की

 का  निर्धारण किया  गया  था

 ढोलों  को  बनाने  के  लिए  इस्तेमाल  की  गई  चादर  की  किस्म  के  झाड़दार  पर  मैसेज  स्टैण्ड  ड

 ड्रम  एण्ड  मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी  को  अदायगी  की  गई  शौर  उनके  विरुद्ध  किसी  प्रकार

 की  कार्यवाही  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 मध्यस्थ  ने  अपने  पंचाट  में  उस  भ्राता  को  इंगित  किया  है  जिस  पर  वसूल  की  जाने  वाली

 रकम  को
 atta  करना  था

 |
 लगभग  97,000  रुपये  की  रकम  परीक्षित  को  ड  ऐलान  चादर  ौर

 परीक्षित  fetes  wee  के  बीच  अपरीक्षित  कोल्ड  1:  चादर  की  लात  के  कारण

 विभेद  चादर  की  ला  a  में  विभिन्न  मलय  विधियों  के  कारण  विधान  पर  आधारित  थी  ।

 पंचाट  पार्टियों  पर  बाध्यकारी

 (=)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 oe

 उत्तर  प्रदेश  के  ग्रामीण  तथा  नगरीय  क्षेत्रों में  प्रस् पताल

 11373.  थ्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा तथा  नगरीय  विकास  areal

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितने  अस्पताल हैं

 उनमें  से  कितने  were  में  डाक्टर  नहीं  भ्र ौर

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  ऐसे  तथा  नगरीय  क्षेत्रों  के  अस्पतालों पर  वार्षिक

 कितना  व्यय  किया  जाता  है
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 ब०  Yo

 से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 भिक्षावृति  का  उन्मूलन

 1374.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  भिक्षावृत्ति  का  उन्मूलन  करने  के  लिये  wafers पर  राज्य  सरकारों  के

 प्रतिनिधियों  से  विचार  विमर्श  करने  के  लिये  सरकार  का  दिल्‍ली  में  सम्मेलन  आयोजित  करने  का

 विचार है

 यदि  तो  कब

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  से  इस  आशय  के  सुझाव  मांगे  हैं  कि

 समस्या  का  सर्वोत्तम  हल  क्या  तथा  कैसे  निकल  सकता

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  के  कया  सुझाव  हैं
 ?

 समाज  कल्याण  राज्य  मंत्री  डा०  फल रेण  से  समान  रुचि  के  मामलों

 जिनमें  भिक्षावत्त  की  समस्या  भी  शामिल  विचार  विमश  करने  के  लिए  1968 के

 अ्रश्तिम  सप्ताह  में  नई  दिल्‍ली  में  समाज  कल्याण  तथा  अनुसूचित  जातियों  ak  श्रनसूचित  श्रादिम

 जातियों  के  कल्याण  के  कार्यभार  राज्य  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  बलाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  सम्मे

 लन  की  का यं सूची  के  वास्ते  विषयों  का  सुझाव  देने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  से  कहा  गया  है
 ।

 इस

 समस्या  के  सर्वोत्तम  हल  के  बारे  में  सम्मेलन  में  शामिल  होने  वालों  द्वारा  सुझाव  पेश  किए  जा  सकते  हैं  ।

 wa  तक  कोई  सुझाव  मनात  नहीं  है
 ।

 गर्भपात  को  वेब  बनाना

 1375.  श्री  विश्वनाथ  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  राय  विकास  मन्त्री

 19  1968  के  तारांकितਂ प्रश्न  संख्या  127 के  उत्तर के  सम्बन्ध  यहं  बताने  की  कृपा

 कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सरकार  का  विचार  संसद्‌  के  वर्तमान  सत्र  में  देश  में  गर्भपात  को  वैध

 बनाने  वाले  विधेयक  को  पेश  करने  का  शौर

 यदि
 तो  इसे  वैध  बनाने  के  रास्ते  में  कया  बाधाएं  हैं

 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 श्री  चन्द दे खर )

 a  देश  में  गर्भपातਂ  के  वर्तमान  कानून  को
 उदार  बनाने  वाले  विधेयक  के  प्रारूप

 को  प्रति  रूप  दिया  af  रहा  है  ।  संसद्‌ के  अगले  सत्र  में  इस  विधेयक  को  पेश  किया  जायेगा  ।
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 लिखित  उत्तर क
 1890

 खाद्य  के  मूल्यों  में  वृद्ध

 1376.  शी  हेमराज :

 श्री  स्वतंत्र सिह  कोठारी  :

 कया  वित्त  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  खाद्य  पदार्थों  तथा  जीवनोपयोगी  wea  वस्तु झ्र ों  के  दामों  में  ग्राम

 वृद्धि  प  रही  और

 यदि  तो  उसे  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उप-प्रधान
 मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  नहीं

 ।
 इन  रद्

 में

 में
 से

 ज्यादात्तर  वस्तुओं  के  मूल्य  कम  होते  जा
 रहे  हैं

 ।  6  1968 को  समाप्त  सप्ताह के

 थोक-मूल्यों  के  सूचक  से  मालूम  होता  है  कि  महीने  भर  सामान्य  मूल्यों  तथा  खाद्य  स्तूपों  के

 मूल्यों
 में

 1.  7  प्रतिशत तथा  2,  1  प्रतिशत  की  कमी  हुई  (  195  2-53-100)  |  एक  वर्ष

 पहले  के  मूल्यों
 की

 तुलना  सामान्य  मूल्यों  के  सूचक  अंकों  7  3  प्रतिशत
 की  कौर  खाद्य  वस्तु ग्र ों

 के  मूल्यों  के  सूचक  अंक  में  8  .  1  प्रतिशत  की  कमी  हुई
 ।  चुनी  हुई  वस्त्रों  के  मुल्यों  में  हाल  में

 जो  घटबढ़ हुई  है  उसका  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।  |  पुस्तकालय में  रखा

 गया  ।  देखिये

 संख्या  एल  ०  टो  ०
 1498/68]

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।  लेकिन  सरकार  रि  विल  सप्लाई  संगठन  की

 अ्रत्यावश्यक सतुआ  की  उपलब्धि
 प्रौढ़

 उनके  मूल्यों  पर  बराबर  नज़र  रखती  है
 |

 सरकार
 विश्क  वस्तु  1955  के  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  सरकारों  तथा  संघीय

 क्षेत्रों  को  काफी  भ्र धि कार  दे  दिये  हैं  ।

 निषिद्ध  वस्तुभ्नों का  पकड़ा  जाना

 1377.
 श्री  हेमराज

 :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  सीमा-शुष्क

 विभाग
 ने

 15  मई  से  लेकर  15
 1968

 की  अवधि
 के  बीच

 कितनी  मात्रा  में  बयन  कितने

 मूल्य  की  विभिन्न  निषिद्ध  वस्तुप्नों  को  पकड़ा  ?

 उप-प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  15  मई  से  15  जुलाई  1968  की

 अवधि  में  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  पकड़े  गये  भिन्न  भिन्न  प्रकार
 के  माल

 की  तादाद  तथा  मूल्य

 नीचे  दिये  झ्रनुसार हैं

 मात्रा  मूल्य  )

 193  किलो
 16

 लाख  रुपये
 दर

 चांदी  11,88  3  किलो  )  56  लाख  रूपये

 48  लाख  रुपये 48,527  )

 मुद्रा  तथा  विदेशी
 9  लाख  रुपये

 हीरे
 2  लाख  रुपये

 1  लाख  रुपये सोने  तथा  हीरों  से  बनी  वस्तुएं
 114  लाख  रुपये अन्य  विविध  माल
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 Written  Answers  Sravana  7,  1890  (Saka)

 पोंगडेम  पुनर्वास  समिति  का  पुनर्गठन

 1378.
 श्री  हेमराज

 :
 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पोंग डेम  पुनर्वास  समिति  का  पुनर्गठन  करने  का
 और

 यदि  तो  इसके  पुनर्गठन  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ?

 सिचाई  श्र
 विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )

 :  हां  ।

 (@)  यहं  मामला  ब्यास  निर्माण  ais  के  विचाराधीन  है  |

 अस् पद यता  तथा  अनुसूचित  जातियों  के  दैनिक  तथा  afer  विकास

 सम्बन्धी  समिति

 1379.  श्री  यमुना  प्रसाद  मण्डल :

 श्री  जी०  एस०  रेड्डी

 श्री  देवराव  पाटिल  :

 क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अस्पृश्यता  तथा  ग्रनुसुचित  जातियों  के  शैक्षिक  तथा  आर्थिक  विकास
 के

 प्रश्न  की

 जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  समितिਂ  ने  अपना  अन्तिम  प्रतिवेदन  दे  दिया  रोक

 यदि  at,  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  कया  हैं  ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  फन  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 झापातित  अनशो/ धत  तेल  का  मूल्य

 1380.4  इन्द्रजीत  कया  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 पृ  क्या  यह  सच  है  कि  ईरान  से  रायात  किये  गये  ग्र शोधित  तेल  विदेशी  तेल  कम्पनियों

 द्वारा  जो  मूल्य  लिया  जाता  है  वहू  उत्पादन  लागत  की  तुलना  में  बहुत  अधिक

 क्या  सरकार  ने  ईरान  से  भारत  में  area  किये  जाने  वाले  अशोधित  तेल  के  मूल्य  में

 और  अधिक  कमी  करने  की  मांग  की

 यदि  तो  शौर

 इस  बारे  में  विदेशी  तेल  कम्पनियों  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 सरकार  के  पास  ईरान  के  शोधित  तेल  के  उत्पादन-लागत  के  बारे  में  कोई  विश्वसनीय

 नहीं  है  और  इसलिए  कोई  तुलना  सम्भव  नहीं  है
 ।

 ate  जी  किन्तु  सरकार ने  कोई  विशेष  कमी  करने  की  मांग  नहीं  की  है  |

 उन्होंने  जहाज़  पर  इंदराज  दामों  प्रतिਂ  बैरल  में  तीन  जेन्ट्स  की  झोर  कटौती  करने

 की
 पेशकश

 की  है  तथा  टैंकर-भाड़ा के  आधार  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  gens  होते  हुए  भाड़े  के  खर्चे

 में  भी  कमी  की  है  ।
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 इरानी  तेवरों  क्षेत्रों  मे  मिले  तेल  में  भारतीय  प्रा

 1381.
 श्री  इद जीत  गुप्त  :  कया  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 कि

 ईरानी  तटवर्ती  क्षेत्रों में  मिले  में  भारतीय भ्रंश  कितना  तथा  कितने  मूल्य का  है

 ईरानी  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  मिलें  तेल  का  अरपना  अंश  भारत  को  कब  तक  प्राप्त  होने  की

 आशा है  ?

 पेट्रोलियम
 गौर

 रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 ईरानी  तटवर्ती  क्षेत्र  में  फारस  की  खाड़ी  जिला  1  में  fat  तेल  में  भारतीय ae

 भागीदारों
 को

 उपलब्ध  तेल  का  छटा  भाग  इस  वंश  का  इतना  पहले  मूल्यांकन  नहीं  किया जा  सकता

 क्योंकि  यह  उत्पादित  तेल की  मात्नाश्रों  पर  निर्भर  होगा  ।

 1969 के  अन्त  तक  |

 जीवन  बीमा  निगम  ढारा  पंजी  विनियोजन

 1382.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जीवन  बीमा  निगम  ने  सरकारी तौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  ब  तक  कुल

 कित॑नी-कितनी  पूंजी  लगाई  है

 क्या  यह  सच  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  लगाई  गई  अधिकाश

 पूंजी  से
 कुछ  बड़े  उपक्रमों  को  लाभ  gat  है

 यदि  तो  इसके  कारण हैं  ;  ग्र

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  की  पूंजी  विनियोजन  नीति  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  देसाई  31  मार्चे  1967 को  जीवन

 बीमा  निगम  सरकारी  क्षेत्र  32:  56

 करोड़  रपये  लगे
 हे

 हं

 जिसमें से  8  7  '  02  करोड़  रुपये

 मीच े| दिये  गंये  व्यौरों  के  अनुसार  सरकारी क्षेत्र  के  उद्यमों  में  लगे  थे

 रुपये
 )

 (i)  aif  fas  निगमों  के  हिस्से  तथा  वैध-पत्त  22  45

 18  48 (ii)  विद्युत्‌ बोर्डों के बंध-पत्न बोर्डों  के  बंध-पत्र

 (iii)  मद्रास  प्रौद्योगिक  निवेश  निगम  के  बंध-पत्र  1  08

 (iv)  भारत  के  राज्य  बैक  तथा  उसकी  सहायक  संस्थाओं  के  हिस्से
 0  22

 |  ह  14
 (४)  सरकारी  कम्पनियों  के  तरजीही  तथा  सामान्य

 कि  42  32
 (vi)  विद्युत्‌  बोर्डों  को  ऋण

 (vii)  भारत  के  यूनिट  ट्रस्ट  की  साध-पूंजी  में  अंशदान
 0  75

 31  मैच  1967  को
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  जीवन  बीमा  निगम  के  कुल

 18  9°19  करोड़  रुपये

 लगे  हुए  थे
 ।  जिसमें से

 18  4'  53  करोड़  रुपये  कम्पनियों  के  तरजीही  कौर  साधारण

 हिस्सों में  लगे  थे  ale
 4.  66

 करोड़  रुपये  कम्पनियों का  ऊ
 गों  के  रूप  में  दिये  गये  थे  ।
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 तथा  गैर-सरकारी aa
 31  हि  1966

 को
 176°  2  करोड़  रुपये  के

 कुन  निवेश में  से  114  41  करोड़  रुपये  हिस्सों  तथा  ऋण-पत्तों  में  लगे  हुए  थे  जिसमें  एकाधिकार
 जांच

 आयोग  द्वारा  प्रणीत  सुची  में  उल्लिखित  75  व्यापार  समूहों  की  2  कम्पनियों  के  बकाया  ऋण  भी

 शामिल  निगम  द्वारा  पूंजी  लगाने  का  काम  प्रत्येक  निवेश  के  गुण-दोष  के  आधार  पर
 प्लोर  कम्पनियों

 के  श्राकार  समह-सम्बन्ध  का  विचार  नहीं  किया  जाता  है  ।

 नहीं
 ।

 की  बकाया

 1383.  शी  सीबीआई  Ho  पटल  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  क  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 राय-कर  दीवारों  से  राय-कर  विभाग  में  प्राप्त  राय-कर  विवरणों

 के  मूल्यांकन  तथा
 सात्यापन

 के  बारे  में
 1  1968  को

 तथा  इस  तिथि  तक  वास्तविकਂ  बकाया

 राशि  क्या

 प्रति  वर्ष  नये  विवरणों  के  ara  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  बकाया  राशि  वसूल  करने  में

 कितना  समय  लगाने  की  सम्भावना  अर

 इस  राशि  के  वसूल  न  किये  जा  सकने  के  क्या  मुख्य  कारण  हैं  जिससे  सरकारी  कोष  को

 बड़ी  हानि  हो  है
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  (a)  फिलहाल यह  सुचना  1  जून

 1968  को  जेसी  स्थिति  थी  बसी  उपलब्ध है  ।  उस  तारीख  को  आयकर  विभाग  में  कर  निर्धारण  के

 45,  13.0  मामले  तस्दीक  के  लिए  विचाराधीन  थे  |

 तात्कालिक  लक्ष्य  यह  रखा  गया  है  कि  31-3-1968  को  कर  निर्धारण के  बकाया

 मामलों  का  तीसरा  हिस्सा  वित्तीय  वर्ष  1968-69  के  ग्रस्त  तक  निपटा  दिया  आना  चाहिये  |

 नीचे
 दी

 गई  जानकरी  से  जाहिर  है
 कि

 नये  निर्धारितियों  तथा  कर  निर्धारणों  के  मामलों

 की  संख्या  में  वृद्धि  के  अनुपात  से  आयकर  विभाग  में  कार्य  कर  रहे  अधिकारियों  तथा  पूरक  कर्मचारियों

 नशगागाुएण

 की  संख्या  में  वृद्धि  नहीं  हुई  t—
 ee

 अ
 वर्ष  निर्धारितियों  निपटारे के  लिये  ड्यूटी  पर  तैनात

 संख्या  कर-निर्धारण ों  झ्रायकर  अधिकारी

 संख्या

 a

 1963-64  15,59  149  27,09,107  1332

 1964-65  21,26,398  1424 36,26,144

 1965-66  24  31,536  45,58,556  1548

 1966-67  27,01,733  47,65,607  1654

 1967-68  27,08,464  48,86,204  1757

 इतना  बकाया  काम  इकट्ठा  हो  जाने  का  यही  कारण  है  ।

 इसलिये  कार्य  के  बढ़ते  हुये  भार
 को

 निपटाने  के
 इस  प्रकार  के  उपाय  काम

 लाये  जा
 रहे

 हैं  जिनसेਂ  प्रत्येक  आयकर  अधिकारी  द्वारा  निपटाये  काम  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  हो  जाय
 ।  हाल  ही  में

 विभाग  ने  art
 को

 शी घ्रतापुर्वेकਂ  निपटाने के  कुछ  उपाय  किये  हैं  ।  इसके  अलावा  afar  कर्मचारियों

 को  भी  काम  पर  लगाया  जा  रहा  है  |
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 लिखित  उत्तर

 परिवार  नियोजन  के  शारदा  सम्बन्धी  आंकड़े

 11384.  श्री  मणि भाई  जे०  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  ह  कि  सरकार  को  नसबन्दी  प्रा परेशन ों तथा  लप  लगाने के  संबंध  में

 गलत आंकड़े दिये  जाते  हैं

 क्या  सम्बन्धित  अधिकारी  रिकार्डों  में  गलत  प्रविष्टियां करके  इस  प्रयोजन  के  लिये

 आवंटित
 धन  का  दुर विनियोग करते  हैं

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  चला  है

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही की  जा  रही  है
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 सਂ  कार  को  राज्यों  द्वारा  नसबंदी  आपरेशन  लप  लगाये  जाने  के  संबंध  में  दिए

 गए  में  सन्देह  करने  के  कोई  कारण  नहीं  हैं  ।

 कुछ  ante  at  द्वारा  की  गई  शिकायतों  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  पास  जांच

 के  लिए  भेज  दिया  गया  हें  ।  कछ  मामलों  में  जांच  की  गई  ate  शिकायतों को  निराधार  पाया

 गया

 राज्य  सरकारों  से  सुचना  एकत्रित की  जा  रही  कौर  प्राप्त होने  पर  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जायेगी ।

 जो  लोग  सरकारी  निधि  का  दुर विनियोग करने  के  उत्तरदायी पाये  जाते  हैं  उन  पर

 मुकदमा  चलाने के  लिए  पर्याप्त  वैधानिक  व्यव्सथा  है  ।  आंकड़ों  के  पर्यवेक्षण  नमने  के  तौर

 पर  उनकी  जांच  के  लिए  लगातार  ज़ोर  दिया जा  रहा  है  ।

 फरीदाबाद  में  हरियाणा  नगरपालिका  की  भूमि  की  बिक्री

 1385.
 श्री  मणि भाई जे०  पटेल  क्या  ध्रावास  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  5  1968 के  are  इण्डियाਂ  में  प्रकाशित इस

 समाचार  की  दिलाया  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  फरीदाबाद  में  हरियाणा  नगरपालिका

 की  कमी  बेच  दी  है

 क्या
 इस  प्रकार  बची गई  भूमि  से  प्राप्त  हुई  राशि  को  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रेरक  पास  रख

 लिया  ह  प्र  यदि  तो  इस  की  कल  राशि  कितनी  है  ;  ai

 क्या  इस  बारे  में  हरियाणा  के  लोगों  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कौर
 यदि

 ?
 तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है

 निर्मा  ,  आवास  तथा  पूति  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 इकबाल

 :  से

 सरकार  ने  प्रेस  रिपोर्ट  देख  ली  फरीदाबाद  नगर  में  पार्कों  शादी  के

 सभी  बची  हुई  बग़ेर  बिकी  संपत्ति  सरकार  की  हे  तथा  डिसप्लस्ड  पसंद

 एन्ड  कर्म्पनसेशन  1954 के
 करतूत  बने  हुए  पुकार का
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 न  लिट तएल्‍्ंतित। ए थाा

 भाग  ।
 अभी

 तक  नगर
 की

 बिकी  हुई  सम्पत्ति
 से  कुल  3.73  करोड़  शाये  प्राप्त  हुए

 हैं  ।  इस  मामल  में  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन प्राप्त  नहीं  हुमा  हूं  ।  अतएव  प्रेस
 रिपोर्ट

 में

 कोई  तथ्य  नहीं  है
 ।

 सैनिक  समाचार  को  छपाई  का  व्यय

 1386.  श्री  पी०  विश्वम्भर  श्रीवास  तथा  oft
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 सैनिक  समाचार  की  छपाई  के  लिये  वर्ष  1967-68 में  प्रति  मास
 औसतन  कितनी

 राशि  खर्चे  की  गई  ;

 मई  a  1968  के  महीनों में  सैनिक  समाचार  की  छपाई  के
 लिये

 वर्ष  196  7-68  और  1908-69 में  प्रत्येक  भाषा में  सैनिक  समाचार  की  औसतन

 कितनी  प्रतियां  बिकीं  ?

 तथा  पूति  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  इकबाल  से  (77)

 सुचना  एकत्रित की  जा  रही  हू  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 उत्सव  कारखाने  के  लिये  बिड़ला  समह
 को

 लाइसेंस

 1387.  श्री  पी०  विद वस् भरन :  कया  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  बिड़ला  समूह  को  उर्वरक  का  एक  नया  कारखाना  लगाने  के  लिए

 लाइसेंस देने  के  प्रश्न  पर  पूरी  तरह  विचार कर  लिया  ;  ak

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 पैट्रोलियम  शर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क्  :

 शर  प्रश्न  स्पष्ट  नहीं है  ।

 में  उर्वरक  संयंत्र
 की

 स्थापना  के
 लिये  बिला  ग्रुप  के  प्रस्ताव से  जिसके  लिये  प्यार

 पत्न  दिया

 गया  &,  तो  वहू  मामला  अभी  विचार  धीन  है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  बहिरंग  रोगी  विभाग  के  रोगियों  पर  उपकर  लगाना

 11388.  डा०  रानेन  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सरकारी  अस्पतालों के  बहिरंग  रोगी

 विभाग  के  रोगियों  पर  उपकर  लगाने  की  बनाई है  ;

 (a)  यदि
 तो

 क्या  केन्द्रीय  सरकार
 से

 इस  बात  पर  विचार  विमर्श  किया  गया

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?
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 परिवार  नियोजन  तथा  विकास  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 ब०  :

 जीनहीं ।

 श्र  प्रशन ही  नहीं  उठता  ।

 दामोदर  घाटों  fara  के  कर्मचारियों  की  छटनी

 1389.  डा०  रोम  सेन  श्री  भगवान दास

 श्री  रामावतार  शास्त्रो श्री  ज्योतिमंय बसु

 श्री  पी०

 व्या  frase  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 दामोदर

 घाटी  निगम  ने  म्रधिसूचित  किया
 है  कि  निकट

 भविष्य
 में  लगभग

 ,000  फालतू  हो  जायेंगे

 क्या  इस  अधिसूचना  से  कर्मचारियों  में  संतोष  फल  गया  है  उन्होंने  सम्भाव्य

 छंटनी  के  विरुद्ध  श्र  अपनी  प्रिय  मांगों  के  लिये  प्रान्दोलन  आरम्भ कर दिया कर  दिया  है

 यदि  तो  दामोदर घाटी  निगम  में  सभी  कर्मचारियों  को  खपाने तथा  उनकी  झ्न्प

 ?
 मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धपुर  प्रसाद )  लगभग  750

 मीटर रोल  कर्मचारियों  को  बता  दिया गया  है  कि  निर्माण  परियोजना पं

 के  पुरा  होने  पर  वे  फालतू  हो  गए  हैं
 ।

 सम्भाव्य  छटनी  तथा  अन्य  बातों  के  प्रति  भ्रान्दोलन  शुरू  किया  गया  है  |

 दामोदर  घाटी  निगम  ने  विविध  रोजगार  दफ्तरों से  ace  स्थापित  किया है

 शरर  वे  फालतू  घोषित  व्यक्तियों  को  नौकरी  दिलाने  के  लिए  विविध  संस्थाओं  से  भी  लिखा

 पढ़ी  कर  रहे  हैं  ।  कर्मचारियों की  wes  मांगों  पर  दामोदर घाटी  निगम  में  विचार किया  जा

 रहा  है

 भारतीय  तेल  नाम  के  खिलाफ  छोटे  के  रंग-रोगन  उद्योगों  के  निर्माताओं हारा  शिकायत

 1390.
 डा०  रोनेन  सेन  :  क्या  पैट्रोलियम  प्रौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  कलकत्ता  से  छपने  वाले  सके के  31  1968 के

 अंक  में  छपे  इस  arg  के  समाचार  slat  दिलाया  ग्या है  कि  छोटे  पैमाने  के  र॑

 उद्योगों  के  प्रतिनिधियों  ने  भारतीय तेल  निगम  के  कोटे  नियत  करने  की  नीति  के  खिलाफ

 शिकायते की  हैं  ;  ar

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  शिक  मतों  के  बारे  में  जांच  की  है
 यदि

 उसका  क्या  परिणाम  निकला  दै  ?

 aa  लियम  कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  रघरामैया  )  :

 (¥)  site  जहां  ।  देश  में
 तारपीन  तेल  की  मांग  कौर  प्रदाय  स्थिति  पर
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 विचार  विमर्श  करने  के  28  1968  रंग-रोगन  उद्योग  तेल

 कम्पनियों
 के

 प्रतिनिधियों
 की  एक  बेठक  बुलाई  गई  यह  फैसला  हुमा  था  कि  इण्डियन

 पेट  एसोसियेशन ak  स्माल  स्केल  पेट  एलईडी  केमिकल  मेन्यूफक्चरंज  एसोसियेशन

 झपने  संघटक  सदस्यों  की  सूचियां  उनकी  श्रावश्यकताझों  सहित  तेल  कम्पनियों  को  प्रस्तुत  करेगी

 भ्र  संयुक्त  रूप  में  इकट्ठी  होगी  तथा  बर्मा शिल  एवं  veal  के  साथ  पश्चिमी  प्रदेश  और

 काल टैक्स  एवं  इण्डियन  घायल  कारपोरेशन  के  साथ  तथा  उत्तरी  प्रदेशों  में  विचार  विमर्श  करेगी  |

 तदनुसार  इण्डियन  पेट  एसोसियेशन  ने  17  1968 को  भारतीय  तेल  निगम  के

 साथ  विचार-विभूं fear  ।  भारतीय तेल  निगम  ने  तारपीन  तेल  की  उपलब्धि का

 80  प्रतिशत  रंग-रोगन  निर्माताओं  को  देने  का  फैसला किया  है  ;  जिसमें से  10  प्रतिशत

 स्माल  स्केल  पेट  एण्ड  एलाइड  केमिकल  मंन्यूफक्चरंज़  एसोसियेशन  के  लिए  रखा  गया

 gt

 बिल्ल  में  पैट्रोल  पम्पों  के  स्थानों  के  बारे  में  दल्ली  विकास  प्राधिकार  के  facia  का

 बदला  जाना

 11392.  श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  संच  है  कि  दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल  ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  के

 पेट्रोल  पम्पों  की  नीलामी  करने  के  frig  को  बदल  दिया है  att  उसकी  बजाय  aw

 दियेहैं  कि  ये  स्थान  wee किये  जायें  ;

 यदि  होता  दिल्ली
 विकास  प्राधिकार

 के
 निर्णय

 को  बदलने  के  क्या  कारण

 शर
 हैं  क्या  इन  आदेशों  से  दिल्ली

 प्रशासन  की  राय  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा

 इससे  होने  वाली  हानि  को  किस  प्रकार  पुरा  किया  जायेगा
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  सु०
 :

 कौर  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  ह  ak  सभा  पटल  पर  दी

 ।

 भाखड़ा नहर  में  घासपात

 1393.  श्री म  चन्द  वर्मा
 :

 क्या  सिचाई ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भाखड़ा  नहर  में  बड़े  पैमाने  पर  घासपात  उगने  से  चिंताजनक  स्थिति

 नों  होगई  है  ote  उस  के
 परिणामस्वरूप  कृषकों

 को
 पानी

 की  सप्लाई कम  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  इस
 मामले

 पर  कब  से  निचार हो  रहा  है  कौर  क्या  कोई  उपाय

 ढूंढे गये  हैं  तथा  उन्हें  क्रियान्वित  किया  गया
 ;

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ;

 धासपात  को  साफ  करने  पर  कितना  वार्षिक व्यय  होता
 ?
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 सिचाई atc  विद्युत  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री
 सिद्धेश्वर

 :  से

 ace
 सरकार  को  भाखड़ा  नहर  प्रणाली  में  बड़े  पैमाने  पर  घास-पात उगने  से  उत्पन्न  चिन्ताजनक  स्थिति

 का  पता हें  |  यह  घास-पात नहरों  के  तलों  पर  इस  लिये  उग  भराया  है  क्योंकि  भाखड़ा  का

 पानी
 4.0  और  साफ  भ्र ौर  सुर्य  की  किरणें  नहर  के  तल  तक  पहुंच  जाती  इसके

 भ्र ति रिक्त
 वह  घास-पात  जो  कि  पहले  नहरों  के  सूखने  के  कारण  नष्ट  हो  जाया  करता  जब  वह

 नष्ट  नहीं  होता  क्योंकि  वे  नहरें  wea  चलती  रहती  ये  समस्यायें भ्र मृत सर  में  स्थित

 झनुसंधानशाला को  निर्दिष्ट  की  गईं  जिन्होंने  इन  पर  रासायनिक  तथा  भौतिकीय  ढंग  से  तजरबे

 रासायनिक उपाय  सफल  नहीं  gar  है  परन्तु  उन्होंने एक  ऐसा  सारा
 निकाला

 है  जिससे

 पानी  में  घास-पात  काटा जा  सकता  है  ।  राज्य  सरकारों  ने  सम्बद्ध  मण्डलों  को  asa  जारी

 कर  दिये हैं  कि  इस  सारे  को  ग्रा जमाया जाए  ।

 सूचना  राज्य  सरकारों  से  भ्रप्नतिक्षित है  ।

 झावास  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  फके  झन्तगंत  परामदंदाता

 समि  मियां

 1394.
 श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  क्या  तथा  पूति  मन्त्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 उनके  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  विभिन्न  परामशंदाता  समितियों  तथा  wer  ऐसे

 संगठनों के  नाम  उनके  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  शर  उनमें  से  प्रत्येक  को  क्या-क्या  कायें  सौंपा

 गया है

 ऐसी  समितियों  अथवा  जोड़ों  में  से  प्रत्येक  में  कितने  व्यक्ति  सार्वजनिक  कार्यकर्ता  हैं

 कितने  झ्र धि कारी  हैं

 क्या  सदस्यों  का  नाम  निर्देशन  केवल  एक  ही  बार  के  लिए  होता  है  यदि
 तो

 कितनी  बार  किसी  सदस्य  को  पुनः  नाम  निर्देशित किया  जा  सकता  है  एक  बार
 की अवधि

 कितनी कौर

 उन  संगठनों पर  1967-68 में  कुल  कितना  व्यय  हुआ  ?

 तथा  पूर्ति  मंत्रालय में
 उपमंत्री  इकबाल  fag)  से  सूचना

 एकत्रित  की  जा  रही  है  र  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 वित्त  मंत्रालय  में  fara  कर्मचारी

 1395.  श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  में  नियुक्त  कर्मचारियों  के  बारे  में  1967-68 में  कोई  सर्वेक्षण  किया
 गया

 यदि  तो  श्रेणीवार  कितने  फालतू  कमेंट्री  पाये  तथा  क्या  उनकी  छंटनी  करने

 अथवा  उन्हें  कहीं  खपाने  का  विचार

 1  1968 से  30  1968  तक  की  ate  में  उनके  मित्ताल  द्वारा  श्रेणीवार

 कितने  अतिरिक्त  कर्मचारी  नियुक्त  किये  गये  तथा  उपर्युक्त  अवधि  में  राजपत्रित  अघिकारियों  के  कितने

 नये  पद  बनाये
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 राज्य  उप-मन्त्रियों  प्राणी  के  साथ  काम  करने  वाले
 उन  फालतू

 कर्मचारियों  का  व्यौरा  क्या  हैं  जिनके  लिये  पहले  मंजूरी  नहीं  ली  गई  है
 ?

 Vae-watat At aa faa wat मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  से  सुचना  इकट्ठी की

 ना  रही  है  प्रौढ़  यथासम्भव  शीघ्र  ही  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी
 ।

 लक्ष्मी  कर्माशायल  बक

 1396.  श्री  अब्दुल  गनी  दार  :  व्या  fra  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उन्हें  लक्ष्मी  कमर्शियल  बैंक  द्वारा  की  गई  श्रनियमितताश्रों के  बारे  में
 1964-65

 में  कोई  भ्र भ्या वेदन  मिला

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  कया

 क्या  इस  मामले  की  जांच  करने  का  काम  भारत  के  रिजर्व  बैंक  को  सौंप  दिया  गया

 क्या  रिजर्व  बेक  ने  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया
 गौर

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  तथा  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  fret
 मंत्री

 मोरारजी  :  कौर  प्राय-कर  देने  से

 बचने
 के

 उद्देश्य  से  लक्ष्मी  कमर्शियल  बैंक  में  जमा  की  गयी  कुछ  कथित  बेनामी  रकमों  के  बारे  में

 1965  में  एक  पत्र  मिला  था  ।

 हां

 हा

 (=)  यद्यपि  कुछ  लक्षण  ऐसे  थे  जिन  से  कुछ  जमाकर्ताश्रों  की  वास्तविकता के  बारे  में  सन्देह

 पैदा  होता  फिर  इन  जमा  रकमों  को  बेनामी  सिद्ध  करने  के  लिये  कोई  पक्का  प्रमाण  नहीं
 था  ।

 जैसा कि  4  1968  के  झरता  रां कित प्रश्न संख्या  2681  के  स्तर  में  बत  या  गया  आयकर-विभाग

 बैंक  के  पास  की  कुछ  जमा  रकमों  के  मामले  में  जांच-पड़ताल  कर  रहा है  ।  फिर  बैंकों  में  बेनामी  रकमें

 जमा  किये  जाने  की  सम्भावना  को  रोकने  के  लिये  रिजर्व  बैंक  ने  1965 में  एक  परिवहन  जारी

 किया  था  जिसमें  सभी  बैंकों  से  यह  कहा  गया  था  कि  वे  कोई  रकम  जमा  करने  से  पहले  प्रत्येक  जमाकर्ता

 का  पुरा  पुरा  पता  कौर  अन्य  विवरण  प्राप्त  कर  उस  की  शिनाख्त  के  बारे  में  प्रगति  तसल्ली  कर  लें
 ।

 कलकत्ता में  पड़े  हुए  भारतीय तेल  निगम  के  तेल  का  पुराना  भंडार

 1397  श्री  अब्दुल  गनी  दार  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 यह  सच  है  कि  कलकत्ता  तथा  अरन्य  नगरों  में  लम्बे  समय  से  ऐसे  चिकनाई  वाले  पदार्थों

 के  करोड़ों  रुपये  के  पुराने  स्टाक  पड़े  हुए  हैं  कि  जो  प्रौद्योगिक  तथा  अन्य  प्रयोजनों  के  प्रयोग में  जाते

 यदि  तो  इन  स्टारों  पर  श्रब  तक  कितना  ब्याज  दिया  गया

 (7)  कया  सरकार  ने  इंडियन  घायल  कारपोरेशन  के  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही

 कि  :  टीकों के  इकट्ठे  होने  के  जिम्मेदार  कौर

 यदि  तो  उन  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 पेट्रोलियम  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  रघुराज में  या

 1  1968  को  कलकत्ता  में  भारतीय  तेल  निगम  के  पास  मन्द चारी  चिकनाई  वाले  पदार्थों

 (Stow
 moving

 lubricants)  का
 केवल  1841

 ढोलों  का  स्टाक
 |  उक्त  तिथि  को  कलकत्ता  में

 सज्जित  चिकनाई  वाले  पदार्थों  कुल  स्टाक  कलकत्ता  पर  प्रदाय  के  लिए  लगभग

 हद  महीनों  की  आवश्यकताओं को  दर्शाता  वह  अधिक  नहीं  माना  जा  सकता  है  ।

 क्रमानुसार  शोधित  उत्पादों  के  स्टाक  पर  ब्याज  झ्रांकित  नहीं  किया  जाता  है  |

 site  मंद चारी  स्टारों  का  कछ  संग्रह  पैट्रोलियम  पदार्थों  के  विमान  का  एक  सामान्य

 जोखिम है  ।  भारतीय  तेल  निगम  के  किसी  अधिकारी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  प्रश्न  नहीं

 उठता  ।

 सास  ट्रान्सपोर्ट  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  लिमिटेड  कलकत्ता  से

 करों  की  बकाया

 1398.  श्री  वि०  Fo  मोहक

 श्री  भगवान  दास

 श्री  गणेश घोष  :

 बया  वित्त  मंत्री  15  1968  के  अतारांकित प्रशन  संख्या  7156  के  उत्तर  के  बारे  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दया  इस  बीच  गत  पांच  वर्षों  से  आ  द्रास पोट  कारपोरेशन  are  इंडिया

 लिमिटेड  कलकत्ता  की  ओर  राय-कर  तथा  अन्य  करों  की  बकाया  राशि  तथा  उसे  वसूल  करने  के  लिये

 की  गयी  कार्यवाही  के  बारे  में  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई  झर

 यदि  तो  जानकारी  कब  तक  एकत्र  कर  ली  जायेगी  कौर  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  जी  हां  ।  यह  सूचना  प्रश्न  सं  ०

 7156
 के

 उत्तर  में  दिये  गये  आश्वासन  की  पूर्ति  में  संसद  को  दी  जा  चुकी  है
 |

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महानदी  नदी  के  सम्बन्ध  में  घरातल  के
 जल

 संसाधनों
 का  अध्ययन

 1399.  श्री  चिन्तामणि  an  सिचाई  कौर  fara  मिलती  यह  बताने  की  कृपा  रवैये

 कि

 क्या  उड़ीसा  में  महानदी नद  के  सम्बन्ध  में  किए  गए  धरातल  के  जल  संसाधनों  के  लिए
 किए  गए  अध्ययन  के  परिण  मों  को  भझ्रन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है

 भावी  विकास  के  लिए  कितना  जल  अ्रवशष

 राज्य  के  पुरी  जिले  में  दास पत् ला  रायपुर  जेसे  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में

 भी  ऐसा  अध्ययन  करने  का  विचार  है
 ?

 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fader  प्रसाद  )  ।  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 (7)  राज्य  सरकार  से  कोई  ऐसी  प्रार्थना  प्राप्त  नहीं  हुई  दै  |
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 उड़ीसा  में  बालौमेला  बिजली  योजना

 1400.
 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण

 :
 क्या  सिचाई

 सनौर
 विद्युत  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  केन्द्रीय  जांच  समिति  ने  उड़ीसा  के  बालीमेला  बिजली  योजना  का  काम  पूरा  करने

 के  लिए  उड़ीसा  सरकार  के  लिए  5  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  सहायता  देने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामला  में  क्या  निर्णय  किया

 इस  परियोजना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  ae  तक  उड़ीसा  सरकार  को  कितनी  राशि

 दी  ar

 क्या  खरच  सम्बन्धी  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  को  उड़ीसा  तथा  नप  सरकारें  बराबर-बराबर

 वहन  कर  रही  हैं
 ?

 सिचाई  प्रौढ़  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर
 :  भारत

 सरकार  के  भ्र धि कारियों  का  एक  दल  उड़ीसा  गया  था  जिस  ने  यह  aaa  किया  कि  बालीमेला

 योजना  के  लिए  1968-69  में  5  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  व्यय की  आवश्यकता  होगी  ताकि  दस

 का  पहला  यूनिट  1972  में  चालू  हो  सके  ।  परियोजना  पर  कार्य  इस  श्राघार  पर  प्रगति  कर  रहा  है  ।

 1967-68  से  निर्धारित  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  |
 इस  वर्ष  में  उड़ीसा  सरकार  को

 3  करोड़  रुपये  दिए  गए  ॥

 केवल  बालीमेला  बांध  की  लागत  श्राद्ध  प्रदेश  कौर  उड़ीसा  की  सरकारों  में  बराबर

 बराबर  बांटी  जाती  है  किन्तु  प्राप्त  प्रदेश  का  भाग  12  करोड़  रुपये  से  अधिक  नहीं  होगा
 |

 aes
 की

 लागत
 का

 पुनरीक्षित  झ्रनुमान  तक  उड़ीसा  के  अधिकारियों  से  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत्‌  आयोग  में

 प्राप्त नहीं  हुमा  है  ।

 उड़ीसा  में  ग्रामीण  गृह-निर्माण  योजनाएं

 1402.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :
 क्या  श्रीवास  तथा  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने

 की

 करेंगे कि

 क्या  योजना  आयोग  का  कोई  अधिकारी  हाल  ही  में  उड़ीसा  गया  था  तथा  उसने

 वहाँ  उड़ीसा  की  ग्रामीण  गृह-निर्माण  योजना  की  प्रगति  तथा  सफलता  का  अध्ययन  किया

 यदि  तो  उस  की  उप पत्तियाँ  कया

 उड़ीसा  को  ग्रामीण  गह  निर्माण  योजना  के  लिये  कितनी  राशि  दी  गई  तथा  wa  तक

 उसके क्या  परिणाम  निकले  और

 वर्ष  1968-69  के  लिये  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 तथा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (=i  इकबाल
 :  जी  ग्रामीण

 आवासीय  कार्यक्रम  की  कार्य-पद्धति  का
 शी

 फील्ड  लेवल  सैम्पल  सर्वे  करने  के  लिए  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  में ्रावास  के  लिए  afer  ग्रुप  के  द्वारा  अधिकारियों  की  एक  स्टडी  टीम  स्थापित  की  गयी  थी

 जिसमें  एक  अधिकारी  योजना  आयोग  से  शामिल  था
 ।

 टीम  196  8  में  उड़ीसा  गयी  थी  ;

 स्टडी टीम  ने  ag
 परीक्षण

 किया  fe  राज्य  में  ग्रामीण  श्रीवास  परियोजना  स्कीम ने  कोई

 महत्वपूर्ण  प्रगति  मुख्य  रूप  से  इसलिए  नहीं  कि  राज्य  सरकार  ने  इस  योजना  के  लिए  wet  वार्षिक

 1022



 7  1890
 लिखित  उत्तर

 योजनाओं  तथा  बजट  में  समुचित  निधियाँ  नियत  नहीं  की  हैं  ।  मन्द  प्रगति  का  एक  गौर  प्रमुख  कारण है

 कि  ग्रामीण  के  लिए  विभिन्न  केन्द्रीय  मंत्रालयों  से  प्राप्त  श्रमिक  सहायता  के  उचित  समन्वय

 का  अभाव ॥ |

 राज्य  सरकारों  के  द्वारा  अपनी  वार्षिक  योजना  तथा  बजट  में
 की

 गयी  व्यवस्था  तथा

 उनके  द्वारा  किये  गये  खर्चे  पर  भी  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  निर्भर  करती  है  ।  उड़ीसा  में  1959 से  लेकर

 जब  से  कि  यह  योजना  प्रारंभ  1968  को  दत्त  तक  ग्रामीण  परियोजना  स्कीम  के

 हस्तगत  2.  32  लाख  रुपये  की  कुल  केन्द्रीय  सहायता  दी  गयी  ।  स्टैंडी  टीम  की  रिपोर्ट  के  च्  अभी

 तक  1,526  मकानों  के  निर्माण  की  स्वीकृति  दी  गयी  है  जिनमें  से  1,391  मकान  तैयार  हो  चुके  हैं  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  उड़ीसा  सरकार  का  प्रस्ताव  है  कि  है ह गप्रावास  के  श्रंतगंत

 ग्रामीण  श्रीवास  परियोजना  स्कीम  के  लिए  11  लाख  रुपये  की  सीमा  के  स्थान  पर  लगभग  2  लाख

 रुपयों  का  उपयोग  किया  जाये  |

 Shri  Ram  Sewak  Yadar  :  Will  the  Mjnjster  of  Finagcee  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  recejved  complaints  to  the  effect  that  the  lives  of  a  number

 of  old  persons  are  jnsured  jn  Life  Insurance  Corporation  by  showjng  their  age  a3  less  than

 their  actual  age,  and  consequently  as  a  result  of  thejr  early  death  the  Corporation  js

 Sustajajng  huge  loss  ;

 (6)  whether  the  jnsurance  done  jn  1966  with  Policy  No.  3000  1968  was  of  a  similar  type;
 and

 if  90,  the  action  taken  by  Government  jn  thjs  regard  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  anq  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):  (a)  An  esSentjal

 requjrement  for  the  settlement  of  a  claim  15  that  the  age  of  the  life  assured  must  be  proved  to
 to  the  satisfaction  of  the  Corporation.  Where  policies  are  jssued  without  admissjon  of  age
 and  the  age  proof  ‘js  produced  subsequently,  cases  of  overstatement  as  well  as  of  understatement
 come  to  light  and  approprjate  actjon  is  taken.  The  number  of  cases  of  consjderable  under-

 Statement,  however,  j,  not  large.  When  the  matter  comes  to  notjce,  arrears  of  difference  of
 premjums  are  recovered  with  jnterest.  Where  it  is  foundthatthere  js  a  gross  under-
 statement  of  age  with  a  view  to  committing  afrayd  upon  the  Corporation,  the  contract  18

 Tepudiated  depending  upon  the  merits  and  circumstances  of  the  case.

 For  admission  of  age  under  policies  the  Corporation  insists  on  submission  of  standard
 proofs  of  age  ;  such  as  certiged  from  extract  Municipal  or  other  records  made  at  the  time  of
 birth,  certified  extract  from  school  or  college  records  if  age  or  date  of  birthis  stated  therela
 certified  extract  from  sercive  register  {n  case  of  Government  employees  and  employees  of
 quasi-Government  jnstjtutjons  ,  horoscopes,  ete.  Further,  in  a  majority  of  cases  where  a  medical
 report  is  required  to  be  submited  ,  includjng  all  the  cases  where  the  sum  assured  js  large,
 the  age  stated  jn  the  proposal  has  to  be  corroborated  by  the  medjcal  Examjner  concerned.
 The  scope  for  falsification  of  age  1s,  therefore,  very  limited  and  the  question  of  sustalning
 buge  loss  by  the  Corporation  does  not  arise.

 (4)  &  ()  The  information  1s  being  collected  from  the  Corporation  and  will  be  laid  on

 the  Table  of  the  House  as  soon  as  recelved  .
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 फर्टोलाइजर  एण्ड  केमिकल्स  श्रावनकोर  लिमिटेड  के  अधिकारियों का

 यात्रा  भत्ता  तथा  भत्ते

 1404.  शो  Ho

 श्री  go  :

 पेट्रोलियम  और
 रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 1967-68 atc  1968 से  196  8  में  दिल्‍ली  कराने  के  लिये  फर्टीलाइजर

 एण्ड  कैमिकल्स  aaa  लिमिटेड  के  अधिकारियों  ने  यात्रा  भत्ता  तथा  अन्य  भत्तों  के  रूप  में  कितनी

 राशि  प्राप्त

 क्या  सरकार  ने  यह  पता  लगाने  के  लिये  कि  इस  प्रकार  प्राप्त  की  गई  राशि  का  कम् पतो

 के  fea  में  उपयोग  किया  कोई  नियंत्रण-पद्धति  प्रारम्भ  की

 यदि  तो  उस  का  मोटे  रूप  में  ब्यौरा  कया  है  ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के
 ०

 :

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 शौर  कम्पनी  के  हिसाब  किताब  की  कम्पनी  के  लेखा-परीक्षक  शर

 नियन्त्रक  शर  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  होती  झ्राडिट  रिपोर्ट  र  प्र नियमितता ओं  के  ब्यौरे  पर  जो

 कि  जाँच  के  दौरान  पाई  जाती  कम्पनी  का  निदेशक  मंडल  विचार  करता  है  जो  प्रत्येक  मामले में

 marry  कार्यवाही  के  लिये  निर्देश  देता  है  ।

 भारत  सरकार  का  सिक्योरिटी  कौरानी

 1405.  श्री  क०  लक प्पा

 थ्री  ए०

 क्या  तथा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  कोलाट्टम्  स्थित  भारत  सरकार  के  सिक्योरिटी  प्रेस  की  सब  मशीनों  का

 पूर्ण  उपयोग  किया जा  रहा  शर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  मशीनों  का  पूर्ण  उपयोग  कराने
 के

 लिए  सरकार

 कया  कार्यवाही कर  रही  है  ?

 श्रीवास  तथा  पूरी  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  :  समाप्त  प्रश्न  का  aif

 भारत  सरकार  कोलाट्टम्  से  उस  मामल  में  उत्त  र  निम्न  प्रकार  F + ee

 जी  ati

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 तेल  शोषक  कारखानों  की  पुरी  क्षमता  के  अनुसार  काम  न  करना

 1406.  थी  लक प्पा

 न  श्रीधरन

 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 bad

 क्या यड़  सच  है  कि  सरकार  ने  कुछ  शोधक  कारखानों को  पूरी  क्षमता  से  काम  करने

 की  अनुमति  नहीं दी  है  ;
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 गाद  तो  उत  तेल  शोधक  कारखानों  के  नाम  क्या  है  र  वे  किस  क्षमता पर  काम

 कर  रहे हैं  ;  शर

 पूरी  क्षमता का  उपयोग  करने के  लिये  सरकार  को  विचार  क्या  कार्यवाही

 करने  का

 पेट्रोलियम कौर  रसायन  तथा
 समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 जी  यदि  '  पूरी  क्षमताਂ  का  दावाकृत पर  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  क्षमता

 से

 सम्बद्ध  शोध  शालाओं  को  निम्न  पर  चालन के  fad  अ्रधिकृत  कियां

 गया  है

 )  बर्मा शैल  प्रति  aa  3.  7  5  मिलियन  मीटरी  टन

 (2)  जस्सो  प्रति  ag  2.  50  मिलियन  मीटरी  टन

 इस  समय  बम्बई  में  अतिरिक्त  शोधन  क्षमता  की  आवश्यकता  नहीं  है

 तस्करी  के  पकड़े  गये  साल  का  मलय

 1.4  07.  40.0  लक प्पा

 [Vo  श्रीधरन

 क्या  वित्त  मंत्नी  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :--

 सरकार ने  1966-67  1967-68 में  तस्करी  का  कितने  मूल्य  का  माल

 पकड़ा  था

 ऐसे  माल  के  मूल्य  का  कैसे  अनुमान  लगाया  जाता  श्र

 एसा  माल  कैसे  बेचा  जाता  हैतथा  सरकार ने  उपर्युक्त  अवधि  में  एसा  माल  बचकर

 कितना  धन  वसल

 उप
 प्रधान  मंत्री तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  वर्ष  1966-67 तथा

 1967-68 के  दौरान  सीमा  शल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  अधिकारियों  क्रम  7.71

 करोड़  रुपय  तथा  17.06  करोड़  रुपये  के  मलय का  चोरी  छिपे  लाया  गया  माल

 पकड़े
 गये  सोनें का  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  दर  पर  तथा  प्राय  वस्तुओं

 का
 मूल्य

 भारत के  बाज़ार  मुल्य  के  आधारित  आँका  जाता है

 जब्त  शुदा  माल  का  निपटान इस  प्रकार  किया  जाता है  :  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी

 कैन्टीन  भण्डार  विभाग/केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  संस्था  लिमिटेड

 से  fat  राज्य  व्यापार  निगम  को  सम् भरण  तथा  निपटान  की

 मौत  किये  सार्वजनिक ने  लाम  द्वारा  तथा  कीमती  कम-कीमती  पत्थरों  के

 लाइव  धारकों  को  सार्वजनिक  नीलाम  द्वार  ।

 जड्घ॑शुदा  मुद्रा  को  रिज  बैंक  ऑफ  इंडिया  में  तथा  सोने  कौर  चांदी  के  प्रा भूषणों  को

 भारत  सरकार  की  fires  में  जमा  क  दिया  जाना  हूँ  ।
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 सम्बद्ध  अवधि  में
 इस  प्रकार  की  वस्तुश्नों  के  frat  से  सरकार  द्वारा  वसूल  किए  गए

 मूल्य  से  सम्बन्धित  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  प्रौर  वह  सभा
 की

 मेज  पर  रख  दी
 जायगी

 |

 डियन  घायल  कारपोरेशन  के  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल

 1408.  थो क०

 श्री
 ०  Fo  सिंह

 नया  पैट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है
 कि  इंडियन  श्रायल  कारपोरेशन  के  कर्मचारी 1

 1968
 से

 हड़ताल  पर  हैं  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  भर

 हड़ताल  कर  रहे  कर्मचारियों की  माँगे  पूरी  करने के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई

 है  ?

 पैट्रोलियम  अर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 जी  हाँ  ।  इंडियन meer  कॉरपोरशन  की  उत्तरी  शाखा  के  दिल्‍ली  स्थित  मुख्यालय  के

 कर्मचारियों ने
 1  झर  2  1968 को  हड़ताल  करदी थी

 |

 कर्मचारियों  की  योग्यता  एवं  प्रवरा  के  आधार  पर  पदोन्नति  करना  कारपोरेशन

 की  पालिसी  कर्मचारी संघ  ने  माँग  की  थी  कि  पदोन्नति  केवल  प्रवरता के  आधार  पर  की  जानी

 सम्बद्ध  प्रौद्योगिक  अघिकारी  संघ  के  प्रतिनिधियों  से  मिले  और  उन्हें  कारपोरेशन

 की  पदोन्नति  सम्बन्धी  पालिसी के  बारें  में  बताया  कौर उनसे  प्रार्थना  की  कि  वे  इस  बारे  में

 श्ान्दो लत  न  करें  ।  तो  1-  7-68  जब  योग्य-प्रवरता  के  आधार  पर  योग्य  कर्मचारी  कुछ

 पदों में  भर्ती  के  लिये  इण्टरव्यू  के  लिये  बुलाये  कर्मचारियों  ने  नारे  लगाये  पौर  काम  करना

 बन्द कर  दिया  i

 प्रबन्धकों
 ने  संघ  के  प्रतिनिधियों को  कारपोरेशन  की  पदोन्नति  सम्बन्धी  पालिसी

 की  वस्तुत  रूप  से  व्याख्या की  ।  श्रुतायु क्त  के  कहने पर
 कमेंट्री  काम  पर  वापिस चले  गये

 घौर  4-7-1968 से  पहले की  तरह  होने  लगा  |

 गोरखपुर स्थित  उब  रक  कारखाने में  कार्यालय  walters

 1410.  थी  मो लहू  प्रसाद
 :  क्या  ट्रोलियम तथा  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  गोरखपुर  स्थित  उर्वरक  कारखानों  में  कार्यालय  अधीक्षकों के  पदों  की  सख्या  कितनी है  तथा

 श्री  तक  उन  सब  पदों  पर  नियुक्तियाँ  न  की  जाने  केन्या  कारण

 पैट्रोलियम  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 मंजूर शुदा  पदों  की  कुल  संख्या 5  किन्तु  केवल
 2

 पदों  पर  नियुक्तियाँ  की  गई  है  ।  आवश्यकता

 भ्रतुसार  पदों पर  नियुक्तियाँ की  जाती
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 Production  of  Urea  in  Gorakhp|  Fertilizer  Factory

 1411.  Shri  Molahu  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Petroleam  and  Chemicals  be  pleased
 to  state

 (a)  the  quantity  of  urea,  in  tonnes,  produced  per  day  in  Gorakhpur  Fertilizer  Factory
 from  the  3rd  February  to  June,  1968;

 (6)  whether  the  target  that  was  fixed  in  respect  of  the  production  of  Urea  has  since  been:

 achieved;

 (c)  the  number  of  times  and  the  periods  during  which  the  production  came  to  a  stand-
 still  during  the  above  period  and  the  extent  of!  oss  suffered  by  the  said  factory  as  a result
 there  of;

 the  action  taken  against  the  officers  responsible  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petorleum  and  Chemicals  and  Social  welfare  (Shri

 Raghuramaigh)  ;  (a)  The  average  daily  production  of  Urea  from  F  ebruarn  |  1968  to  June

 1968  in  Gorakhpur  Fertilizer  Factory  is  as  follows

 Month  Tornes:

 February,  1968  34,95

 March,  1968  62.20.

 April,  1968 ww  93.16

 May,  1968  128,17

 June,  1968  *  154 ,  92

 (6)  No.  sir

 (c)  Product?  Ul) men  me  toa  standstill  for  the  following  number  of  days

 Month  No.  of  days

 February,  1968  *  a
 =

 March,  1968  e  8

 April,  1968  अ  4

 May,  1968
 2

 June,  1968  a  a  s  .  *  .  *  ty  ty  चक  डे

 due  to These  stoppages  are  not  abnormal  and  are  mostly  ue  कचक  the  teething  troubles  in  the
 initial  months  requiring  stoppage  of  the  factory  for  adjustment o  f  equip SALLY)  ments  and  moditations,
 Voltage  fluctuations  and  power  shutdowns  .

 (d)  The  question  does  not  arise  in  view  of  answer  to  (c)  above.

 Consumption  of  coal  in  Fertilizer  Factory  Gorakhpar

 1412.  Shri  Molahu  Prasad  :  Will  the  ,Minister  of  Pertoleum  and  Chemlcals  be  pleased
 to  state

 (a)  the  consumption  of  coal  in  tonnes  per  day  from  the  3rd  February,  1968  to  the  30th
 June  ,  1968  in  the  Fertilizer  Factory,  Gorakhpur  ;

 (b)  the  names  of  contractors  from  who  m  the  Coal the  coal  as  received  by  the  above  factory  and

 the  expenditure  incurred  thereon  ;
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 (c)  the  names  of  authorities  by  whom  an  enquiry  into  the  quality  of  coal  was  made  and

 whether  Government  have  received  a  complaint  that  payment  for  lower  grade  coal  was  made

 at  rate  prescribed  for  higher  grade  coal  in  collusion  with  the  authorities  and  contractors;
 an

 (d)  if  so,  the  action  taken  by  Government  thereon?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Social  Welfare

 (Shri  Raghuramaiah)  :  (a)  to(d).  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the

 Table  of  the  Sabha  .

 Registration  Revenue  Department  ,  U.P.

 1413.  Shri  Molaha  Prasad  १  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleasesd  to  refer  to  the  reply

 given  to  Unstarred  Question  No.  7940  on  the  22nd  April,  1968  and  state  :

 (a)  whether  the  required  information  regarding  the  corruption  prevalent  tn  the  Regie

 tration  Revenue  Department  of  U.P.  has  since  been  collected  :

 if  50,  the  details  thereof:  and (b)

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  delay  ?

 The  Deputuy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):  (a)  and  (4):

 The  information  required  for  fulfilment  of  the  assurance  arising  out  of  the  reply  given  to

 Unstarred  Question  No.  7940  dated  the  22nd  April,  1968  has  ‘since  been  collected  and  is

 being  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  separately.  The  details,  however,  are  reproduced  below:—

 the  Government  of  Uttar  Pradesh  did During  the  period  from  3-4-67  to  31-12-67,

 receive  Some  complaints  alleging  corruption  in
 their  Registration  Department

 न

 The  number  of  such  complaints,  district  wise  is  Allahabad  1,  Agra  1,  Almora  1,

 Aligarh  2,  Banda  I,  Badaun  1,  Basti  1,  Bijnor  3,  Etah  1,  Ghazipur  1,  Gorakhpur  1,

 Kanpur  5,  Mainpuri  2,,  Moradabad  1,  Rampur  2,  Rae  Bareli  2,  and  Varanasi  2.

 The Of  these  28  complaints  preliminary  enquiries  haye  not  been  completed  in  8  cases.

 enquiry  conducted  in  12  cases  revealed  that  there  was  no  substance  in  the  complaints  .  In

 four  cases,  ‘disciplinary  proceedings  aré  in  progress  and  in  four  other  cases,  disciplinary

 proceedings  have  been  completed  and  punishment  awarded  to  the  concerned  officers  .

 (c)  Does  not  areise

 Industrial  Undertakings  Under  HezIth  Department,  ‘Uttar  Pradesh

 1414.  Shri  Molahu  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning  and  Urbas
 Development  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  7987  on  the  22nd

 April,  1968  and  state  :

 (a)  whether  the  information  regarding  industrial  undertakings  under  the  Health

 Deparment  of  U.P,  has  since  been  collected  ;

 (6)  if  so,  the  details  thereof  ;

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  delay  ?

 The  Deputy  Minister  for  Health,  Family  Planning  and  Urban  Development  (Shri  B.  8.

 Murthy):  (a)  No.

 (6)  Does  not  arise.

 (c)  Government  of  Uttar  Pradesh  have  not  furnished  the  information  so  far  .
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 दिल्‍ली  में  पकड़  गये  जाली  सिक्के

 1415.  श्री  झदिचन :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  काम  कर  रहे  जाली  सिक्कों  निर्माण  करने

 वाले  एक  गिरोह  को  1968  के  पहले  सप्ताह  में  नष्ट  कर
 दिया  गया

 यदि  तो  इस  मामले  में  की  गई  जाँच के  व्यापक  परिणाम  क्या  हैं  घौर इस

 गिरोह  की  कायें  प्रणाली  क्या  थी

 सरकार  की  जानकारी  के  शनिवार  इस  गिरोह  ने  कितने  मूल्य  के  सिवके

 चालित  किये  gate  उससे  कितने  सिक्के  पकड़े  गये  अर

 देश  में  परिचालित  जाली  मुद्रा  की  मात्रा के  बारे  में
 सरकार  का  क्या  प्रतिमान

 उप-प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :

 न्
 मामले की  जाँच  किये  जाने पर  मुरादाबाद  में  एक  दाब-यंत्र

 50  पसे  भ्र ौर  25  पैस ेके  सिक्के  ढालने के  ठप्पे  और  दूसरे  उप-साधन पकड़े  गये  |  इस  सम्बन्ध

 में  चार  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये

 ate  पचास-पचास  पैस ेके  244  सिक्के  शौर  पचीस-पचीस पैसे  के  28

 सिक्के  पकड़े  गये  ।  गिरोह ने  कितने  जाली  सिक्के  चलाये  भ्रमणा  देश  में  कितने  जाली  मुद्रा

 चलन  में
 इसका  ठीक-ठीक  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं है  क्योंकि  उनका पता  तभी

 लगता है  जब  पकड़े  जाते

 सरकारी
 क्षत्र  के  तबरक

 कारखानों
 के

 कार्य
 संचालन  सम्बन्धी जांच  समिति

 सिफारिशों की  क्रियान्विति

 1416.  श्री  भ्र दि चन :  क्या  पेट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 सरकारी  क्षेत्र के  उवेरक  कारखानों के  कार्य  संचालन  की  जाँच  करने  तथा

 उनके  पुनर्गठन  सुधार  के  लिये  सुझाव  देने  के  लिये  सरकार  ने  हाल ही  में  जो  समिति  स्थापित
 को

 उसकी  सिफारिशों  पर  सरकार ने  क्या  निर्णय  किया  श्र

 उस  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 पेट्रोलियम प्रौढ़  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 atc  :  रिपोर्ट  अभी भी  सरकार के  विचाराधीन

 केरल  में  ताप  बिजली  घर

 1417.  श्री  झदिचन  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केरल  में  ताप  बिजली
 घर

 स्थापित  करने  में  श्री  तक  कितनी  प्रगति  हुई
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 इस  पर  श्रब  तक  कितना  धन  खर्च  गया  है  ?

 सिचाई  ote  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  श्रम्बलामेड  में

 सयंत्र  लगाने  के  स्थल  को  चुन  लिया  गया  है  ।  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग में  संशोधित

 परियोजना  रिपोर्ट की  जांच  की  जा  रही है  ।

 शहरी  तक  कोई  रकम  खर्च  नहीं की

 सहकारी  गृह-निर्माण  संस्थाओं  को आवंटित की  गई  भूमि का  विकास

 1418.  श्री  बेद व्रत  बुरा  :  कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  यमुना नदी  के  पार  सरकार  द्वारा  सहकारी  गृह-निर्माण संस्थाओं

 को  झ्रावंटित  जा  रही  भूमि  का  विकास  सरकार  द्वारा  जायेगा  अथवा  सम्बन्धित

 सहकारी  संस्थापकों  द्वारा ;

 क्या  सरकार  को  कोई  ऐसा  सुझाव  प्राप्त  garg कि
 सरकार  उस  भूमि  का

 विकास करे  ;  श्र

 यदि  तो  इसके  बारे में  सरकार की  बया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  Yo
 :

 भूमि  के  निकास की  आशा  सहकारी  समितियों  से  ही  की  जाती है

 हालांकि भूमि  सुधार  सम्बन्धी  समस्याओं  पर
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  तथा

 दिल्‍ली प्रशासन के  अधिकारियों  ने  समितियों के  प्रतिनिधियों से  विचार  विमर्श  किया  है

 waft  लिखित  रूप  में  कोई  सुझाव  प्राप्त  नहीं

 मामला  विचाराधीन हे  ।

 Panpon  Irrigation  Project  Bihar

 1419.  Shri  Ramaviar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased

 to  state :

 (a)  whether  previous  United  Front{  Government  of  Bihar  {have  [submitted  to  the

 Government  of  India,  an  outline  of  the  Panpun  Irrigation  ,  Project;

 (4)  if  so,  the  details  thereof,

 (c)  whether  the  State  Government  have  approached  for  financial  assistance  for  its

 implementation,  and

 (d)  if'so,  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)  :

 (a)  No.  Sir.

 to  (d)  Do  not  arise.

 1030



 __7
 1890  )  लिखित

 उत्तर ———

 Demonstatioa  by  workers  of  Pyrites  Chemicals  Development  Corporation  Ltd.

 1420.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Petrolenm  and  Chemieals  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  workers  of  the  Pyrites  Chemicals  Development  Corporation  at  Amjhore

 in  Shahabad  District  in  Bihar  had  staged  a  demonstration  on  the  1910  June,  1968  under  the

 leadership  of  a  Member  of  Parliament  ;

 (b)  ifso,  the  demands  of  the  workers  ;

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto;

 whether  any  delegation  under  the  leadership  of  a  member  of  Parliament  had  met  the

 Director  of  the  Corporation  and  came  back  without  holding  any  talks  with  him  on  account

 of  his  indecent  behaviour;  and

 (e)  {fso,  whether  any’enquiry  has  been  held  in  the  matter  and  the  action  taken  therein?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleam  and  Chemicals  and  of  Social  welfare

 (Shri  Raguramaiah)  :  (a)  No,  Sir.  There  was  a  demonstration  by  outsiders  led  by  a  member

 of  Parliament,

 (6)  and  (c)  Donot  arise,

 A  delegation  of  the  demonstrators  led  by  the  member  of  Parliament  met  the  Managing

 Director  and  other  top  officials  of  the  Company  but  no  useful  talks  could  We  held  on  account
 of  the  unhelpful  attitude  adopted  by  the  delegates,

 (¢)  The  question  of  holding  an  inquiry  does  not  arise  in  the  circumstances  of  the  case.

 रसायन  उद्योग  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य

 1421.  oft  हिम्मतसिहका  :  बया  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  रसायन  उद्योग के  लिये  कोई  लक्ष्य  अथवा

 meat लक्ष्य  निर्धारित  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  गया  ह

 रसायन  उद्योगों  के  संबंध
 में

 उत्पादन  लक्ष्य  के  gies  क्या

 इस  संबंध में  कुल  कितना  धन  खचरें  करने  का  विचार  है  कौर  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना
 के

 लिये
 रसायन  उद्योग  के  सम्बन्ध में  आंकड़े क्या  हैं  ;

 क्या यह  सच  है  कि  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्यों कीਂ  वास्तविक द

 प्राप्ति  निर्धारित
 लक्ष्यों

 से  कहीं कम  हुई  थी  ;  atk

 इस  बात  के  लिये
 कि

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना में  निर्धारित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति
 फिर

 कहीं  कम  न  कार्यवाही करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 से
 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  न  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी
 ।
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 लिमि

 एप्पल  तथा  बरौनी तेल  शोधक  कारखानों की  उत्पादन  क्षमता

 1422.
 श्री  हिम्मतसिंह का  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री

 यह  बताने को  कृपा

 करेंगे कि

 गोहाटी  तथा  बरौनी  तेल  शोधक  कारखानों की  क्षमता  कितनी  हूं  शर
 उन

 पिछलें

 दो  वर्षों में  चाल  वर्ष  के  पूर्वाद्ध  में  वास्तव  में  कित  ता  उत्पादन  हुमा
 और

 कच्चे  संसाधनों के  पूर्ण  उपयोग के  लिये  इन  तेल  शोधक  कारखानों  के  विस्तार

 कार्यक्रम
 के  सम्बन्ध में  कितनी  प्रगति हुई  है

 ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 धक्

 स्थापित  उत्पादन  क्षमता  निम्न  प्रकार

 गौहाटी  शोधनशाला  0.75  मिलियन मीटरी  टन  प्रतिवर्ष

 बरौनी  शोधनशाला  2.00  मिलियन मीटरी  टन  प्रतिवर्ष

 पिछले  दो  वर्षों  श्र  1968  के |  पर्त के
 4416.0  का  दौरान  के  gins  निम्न

 gc

 टनों

 हा ा

 बरौनी गौहाटी

 डा

 अशोधित  तेल  प्रक्रिया  उत्पादन  अ्रशोधित  तेल  उत्पादन

 प्रक्रिया

 हि

 1966  741,527  667,640  1,050,804  941,920

 1967  792,842  711,728  ]  558,403  1,365,010

 1968  417,209  371,427  820,866  733,702

 से  जून  —

 एक  मिलियन  मीटरी  टन  यूनिट  की  स्थापना  बरौनी  शोधशाला के

 शोधित  ल

 की  प्रक्रिया  का

 3  मिलियन  मीटरी यने  प्रतिवर्ष  तर  का का  विस्तार  कार्यक्रम

 पूरा  होने  वाला  Pd
 @

 गौहाटी  शोधशाला  के  लगभग 1.  1  या 1.  2  मिलियन  मीटरी  टन  प्रतिवर्ष  तक  विस्तार

 करने  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन हे  ।

 कच्चा  तल

 1423.  श्री  हिम्मतसिंह का  :  क्या  पैट्रोलियम ake  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 धुली जन  से  गौहाटी  ate  गौहाटी  से  बरौनी  तक  पाइपलाइनों  से  कच्चे  तेल  की

 कुल  कितनी  मात्रा  प्रतिवर्ष  ले  Se  जाती है
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 इया  afer  area  कारपोरेशन
 at

 के  यह  आवश्यक  fe  गोहाटी  atk

 बरौनी  तेल  शोधक  कारखानों  की  कच्चे  तेल  की  शझवश्यकता  इंडिया  लिमिटेड  से

 प्री  करे  ;

 क्या  aaa  इंडिया  लिमिटेड भ्रपने  eat  से  गौहाटी  कौर  बरौनी  के  दोनों  तेल

 शोधक  कारखानों  की  कच्चे तेल  की  आवश्यकता को  पूरा  करते  में  समय  हैं  ;

 यदि  तो  इन  तेल  शोधक  कारखानों  को  कहां तक  आयातित  कच्चे  तेल  पर

 निर्भर  करना  पड़ता  2?

 झर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 ara  इण्डिया  की  पाइपलाइन  की  वर्तमान
 क्षमता

 निम्न  प्रकार  हू

 (1)  दुलियाजान से  गोहाटी  तक  2.  75  मिलियन  मीटरी  टन  प्रतिवर्ष

 (2)  weet  &  बरौनी  तक  2.00  मिलियन भीतरी  टन  प्रतिवर्ष

 परन्तु  थोड़े
 समय  के  पाईप  लाइन  10

 प्रतिशत  अतिरिक्त  क्षमता  से
 काम  कर

 भारत  सरकार  बर्मा  ट्रायल  इण्डिया  लि०  कौर  श्रीराम  ट्रायल

 कम्पनी के  बीच  हुए  करार के  ae  इण्डिया  fro  अपना  सारा  उत्पादित  कच्चा

 तेल  wae  इण्डिया  लि०  के बतं मान  क्षेत्र  के  बारे  में  झा साम  तेन  के  अधिकार  को  छोड़कर

 भात  सरकार  को  बेचेगा  are  भारत  सरकार  उसे  बनें  कि  बरौनी  गोहाटी

 शोधनशाला  की  2  75  मिलियन  टन  तक  की  संयुक्त  वार्षिक  श्रावश्यकताझ्ों को  पहली  मांग

 होगी  )  पूरा  करने  के  झा साम  तेल  कम्पनी  की  दिगबोड़ी  शोधनशाला  की  दूसरी  मांग  होगी

 अधिकतम  435,  000  टन  तक  )  जो  झासाम
 तेल  कम्पनी

 के  पट्टे पर
 दिये  गये  क्षेत्रों  से

 किफायत रूप  में  पूरा  नहीं  हो  ।

 इस  समय  गोहाटी  कौर  बरौनी  शोधनशालाशओं  प्रतिवर्ष

 केवल  2.  75  सिलियन मीटरी  टन  कच्चा  सप्लाई  कर  सकता

 दोनों  शोधनशाला एं  आयातित  कच्चे नेल  पर  निर्भर  नहीं

 झासाम  में  पेट्रो-केमिकल  उद्योग  समूह

 1424.  ी  हिम्मसिंहका  :  कया  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री
 यह  बताने की  करेंगे

 कि

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  श्रीराम  में  श्रनेफ  तेल
 क्षेत्रों  के  उत्पादों  तथा

 गोहाटी  तेलशोधक  कारखाने  के  उप-उत्पादों  पर  आधारित  एक  पेट्रो-केमिकल  उद्योग  समूह को

 उस  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  कौर

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पैट्रोलियम शरर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघु रामे था  )
 :

 कौर  (a)
 :  पेट्रो-केमिकल्स के  लिए  एक

 आयोजना  दल  इस  समय  श्रासाम
 में

 तेल  क्षेत्रों
 ate

 शालाओं  से  कच्चे  मालों  की  उपलब्धि  का  पुनर्विलोकन  शौर  उन  से  चौथी  योजना  के  दौरान

 1033



 Written  Answers  July  29,  1968

 वेट्ो-्कैमिकल्स  के  बीच  की  उपज  (Intermediates)  के  निर्माण की  संभावना  की  जाँच  कर  रहा

 है  ।

 श्रीराम  में  तेल  गेस  का  जलाया  जाना

 1425.  थ्री  क्या  ट्रेलिया  कौर  रसायन  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि ः

 (#)  शझ्रासाम
 में

 प्रतिदिन  कौर  प्रतिवर्ष  कितनी गैस  बेकार  जलाई  जा  रही  है  प्रौढ़  उसको

 किस  प्रकार  प्रयोग  करने  का  विचार  और

 गोहाटी  तेल  शोधक  कारखाने  की  स्थापना  से  जब  तक  प्रधानता  कुल  कितनी
 गस

 की  हानि  हुई है
 कौर

 इसके  फलस्वरूप  राष्ट्र को  अब  तक  कितनी हानि  हुई है
 ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघरामेया  )

 श्रीराम में  तेल  क्षेत्रों  पौर  गोहाटी  तेल  शोधक  कारख़ाने  में  बेकार  जलने  वाली  कच्चे

 तेल  के  वास्तविक  उत्पादन  प्रक्रिया की  मात्रा  पर  झ्राघारित  1967 में  बेकार  जलने  वाली  गैस

 निम्न  प्रकार  थी  :--

 गोहाटी  तेलशोधक  कारखाने  की  मीटरी  टन  (54  मीटरी  टन

 तेल  क्षेत्रों  की  प्राकृतिक  7.6  मिलियन  घन  मीटर  (  1.3  मिलियन घन  मीटर

 गोहाटी तेल  शोधक  कारखाने  की  बेकार गैस  यथासम्भव  तेल  शोधक  कारखाने में  ईधन  के

 eq  में  काम  में  लाई  जा  रही  इस  गैस का  दौर  उपयोग  करने  केਂ  लिये  तेल  शोधक  कारखाने

 में  एन०  एल०  पी०  जी०  सशस्त्र  लगाने
 का  भी प्रस्ताव है

 तेल क्षेत्र से  प्राप्त  प्राकृतिक
 गस  भारतीय  उर्वरक  निगम  श्रीराम  राज्य  विद्युत  बोर्ड

 गैस  श्रीराम  घायल  कम्पनी  ale  wea  उपभोक्ताओं के  लिए  निर्धारित की

 गई  है
 |

 जनवरी  1962 से  मई  1968 तक  गोहाटी  तेल  शोधक  कारखाने में  कुल  87459

 मीटरी  टन  गैस  बेकार जली  |  गैस  की  कुछ  मात्ना  सुरक्षा  की  आवश्यकता  को ध्यान रखते

 ए  जलानी  पड़ती  बेकार  जलाई  गई  गैस  का  मूल्य  नहीं  लगाया जा  सकता  क्योंकि  इसके  लिए

 कोई  मार्कीट  नहीं

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ate  श्रीराम  सरकार  के  बीच  विवाद

 1426.  श्री  योगेन्र दार्मा : कया धर्मा  :  क्या  पेट्रोलियम site  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  एक
 तेल  शोधक  कारखाना  लगाने

 के
 मामले

 में  तेल  तथा  प्राकृतिक गैस  आयोग

 शौर  झा साम  सरकार  के  बीच  एक  विवाद  उत्पन्न  हो  गया  आर

 यदि  तो
 यह  विवाद  किन  बातों पर  है  कौर  उनका  निपटारा करने  के  लिये

 कार्यवाही  की
 गई  है  ?
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 रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  \

 बरौनी  उदास  कारखाने  भर्ती

 1427.  श्री  atta  धर्मा  :
 क्या  पेट्रोलियम  धर  रसायन  मंत्नी  यह  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे

 कि

 बरौनी  stor  कारखाने  में  विभिन्‍न  वर्गों की
 सेवा

 में  कितने  व्यक्ति  भर्ती
 किये

 जा

 चुके  हं ्

 उनमें  स्थानीय  व्यक्ति  कितने  शर

 उनमे ंसे  जिनकी  भूमि  इस  परियोजना के  लिए  जीत  की  जा  रही  कितने  व्यक्ति

 भर्ती किये  गये  हैं
 ?

 पेट्रोलियम प्रौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  |

 )  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  झर  सभा  पटल  पर
 रख

 दी जायेगी  ।

 विदेशी  सहायता

 1428.  श्री  लोबो  प्रभ  ;  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 शभ्रागामी  वर्ष  में  कु  ल  कितनी  विदेशी  सहायता  मिलने  की  ara है

 (@)  इसमें  से  कितनी  राशि  उन  उद्योगों  जो  स्थापित  किये  जा  चुके  हैं  ate  जिनकी  क्षमता

 बेकार  पड़ी  नये  संयंत्रों  तथा  मशीनरी  के  लिए  शौर

 क्या  संयंत्रों तथा  मशीनरी का  मूल्य  अन्य  देशों  में  खले  बाजार  मूल्यों  से  जोड़ने  प्रौढ़  यह

 सुनिश्चित  करने  का  कोई  प्रयास  किया  गया  है  कि  संयंत्रों  की  लागत  इतनी  अधिक न  हो  कि  हमारे

 उद्योग  द्वारा  निर्यात  बाजार में  प्रतियोगिता  न  की  जा  सके  !

 उप-प्रधान  मंत्री  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  :  जहाँ  तक
 1968-69  का  सम्बन्ध  है  मालूम  होता  है  कि  किये  गये  ऋण  करारों के  gare पर  प्राप्त  होते  वाली

 4328.  4  लाख  डालर  की  रकम  के  परवा  1616.4  लाख  डालर  की  कौर  रकम  भी  मिल  जायेगी  ॥

 जिन  उद्योग-धन्धों  में  उत्पादन  क्षमता  बेकार  पड़ी  है  उनके  संयंत्रों  शरर  मशीनों  के  लिए  इनमें से

 कोई भी  रकम  उपलब्ध  नहीं

 निर्यात  योग्य  माल  तैयार  करने  वाले  उद्योगों  की  इस  उद्देश्य  से  सहायता  करने के  लिये

 कि  वे  माल  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कारखानों  के  विस्तार  आधुनिकीकरण  तथा  विभिन्न

 वस्तुभ्नों  के  उत्पादन  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था
 के  लिए  आवश्यक  पूंजीगत  वस्तुएं  प्राप्त कर

 एक  विशेष  प्रक्रिया  निर्धारित  जो  1968  की  नियमों  तथा  प्रक्रियाओं  सम्बन्धी  आयात

 व्यापार  नियन्त्रण  पुस्तिका  के  पैरा  संख्या  142  में  दी  गयी  है  ।  प्रक्रिया  के  इन

 जनों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  श्रघिमानित  स्रोतों  से  प्राप्त  की  जाती  है  ।  इसके  1968-69  के
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 सम्बन्ध  में  uses  निर्यातकों  के  लिये  निर्धारित  आयात  व्यापार  नियंत्रण  नीति के

 जो  खण्ड  2,  भाग
 1,  पैरा  संख्या  18  में  उल्लिखित  संतुलन  या  आधुनिकीकरण के  लिए

 जरूरी  संयंत्र  पौर  मशीनों  तथा  wats  योग्य  ak  औजारों  की  कुछ  प्रतिशत  भाग  तक

 सूती  करने के  लिए  उनका  श्रायात  किया जा  सकता  इन  प्रक्रियायें  के  द्वारा  निर्यात
 योग्य  माल

 तैयार  करने  वाले  उद्योगों  को  प्रतियोगितात्मक  मूल्यों  पर  उल्लिखित  किस्मों  के  उपकरणों  का  रायात

 करने  की  इजाजत  देने का  प्रयत्न  किया गया  है

 फाइलेरियाई  नियंत्रण  एकक  को  मंगलौर  से  बंगलौर  ले  जाना

 11429.  श्री  लोबो  प्रभू  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  फाई ले रिया  नियन्त्रण  एकक  को  मंगलौर  से  बंगलौर  स्थानांतरित  किये  जाने  के  क्या  कारण

 हैं  जबकि  मंगलौर  में  फाइलेरियाई के  रोगी  बहुत  हैं  कौर  बंगलोर  में  फाइलेरिया  के  रोगी  बिल्कुल

 नहीं  ;

 निरीक्षक  अधिकारी  द्वारा  फाइलेरिया के  नियन्त्रण  के  लिये  अब  क्या  काम  किया  जाता

 अधिकतर  भ्र स्प तालों में  हेट्राडोन  न  होने  के  क्या  कारण

 क्या  हेट्राजोन  को  लोकप्रिय  बनाने के  लिये  निर्देश  जारी  करने  का  सरकार  का  विचार

 ह ै?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  सु  मूर्ति  :

 फाइलेरिया  नियन्त्रण  एकक  मंगलौर  में  कार्य  कर  रहा

 इन  एकक  में  अधिकारी  पर्यवेक्षण  परिणामों  के  मूल्यांकन  के  लिए  ard

 हूँ  ।

 ate  देट्र।ाजोन  एक  औषधि  इसका  प्रयोग  विशेषकर  माइक्रो  फाइलेरियाई  रोगियों

 के  इलाज  में  होता  है  श्र  साधारण  रोगियों  के  मामले में  इसका  प्रयोग  निषिद्ध  है  ।  इन  श्रौषघियों

 की  सप्लाई  राज्य  सरकार  द्वारा  नियमित  होती  है  ;

 Advances  to  States

 1430  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  1

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  State  Government  have  taken  advances  from  the  Cental

 Governmeiit  in  1957-68;  and

 (4)  if  so,  the  amount  there  of  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desaj)  :  (a)  and

 (6):  A  statement  showing  the  arnounts  of  loans  advanced  by  the  Government  of  Indla  to  the
 Wear  qaar

 yarigus  State  Governments  during  the  ytat  1967-68  is  laid  on  the  Table of  the  House:

 [Piaced  in  Library  see  No.  LT--1499/68]
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 बणा

 लिखित  उत्तर

 सरकार  द्वारा  दिल्‍ली  में  अस्पतालों  को  aad  नियंत्रण  में  लेना

 1431.  को  कंवर  लाल  गुप्त
 :

 क्या  परिवार  नियोजन तथा  नगरीय  विकास

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  दिल्‍ली  में  कुछ  अ्रस्पतालों  को  केन्द्र  द्वारा  अपने

 नियन्त्रण  में  लेने  के  प्रस्ताव के  बारे  में  केन्द्रीय सरकार  को  विरोध  पत्न  भेजा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव को  छोड़

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उन  के  मन्त्रालय के  लिए  संसद्‌  की  अनौपचारिक  सलाहकार

 समिति  ने  केन्द्रीय  सरकार से  इन  अस्पतालों  को  aaa  नियन्त्रण  में  लेने  की  सिफारिश की

 भ्र ौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  विपक्षी  दलों  के
 किसा

 सदस्य  ने  इस  बैठक  में  भाग  नहीं  लिया  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  ब०  सु०  :

 ae  मन्त्रालय  की  संसदीय  अ्रनौ:चारिक
 परामशंदातूं  समिति  ने

 श्रपनी  29  1968 की  बैठक में  यह  सिफारिश की  है  कि  दिल्‍ली  के  सभी  शभ्रस्पतालों को  केन्द्रीय

 सरकार  हाथ  में  ले  ले  किन्तु  दिल्‍ली  प्रशासन इस  प्रस्ताव  को  नहीं  मान  रहा है  ।  विशेषज्ञों  ने

 दिल्ली  के  चिकित्सालयों  के  समन्वित  संचालन  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  है  ताकि  लोगों  की  कौर

 भ्रमणी  तरह  से  सेवा  की  जा  सके  ।  यह  मामला  विचाराधीन है  ।

 विरोधी
 दलों  के  दो  सदस्यों  ने  इस  मंत्रालय  की

 अनौपचारिक
 cea  समिति  की

 बैठक में  भाग  लिया  ।

 उबर कों  का  उत्पादन

 1432.  श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  कया  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  जब  कि  उर्वरकों की  आवश्यकता  बढ़ती  जा  उत्पादन में

 हात में  कोई  ots  वृद्धि नहीं  हुई

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उत्पादन  स्थापित  क्षमता  से  बहुत  ही  कम  हो  रहा
 a

 हजाम

 1968 के  महीने  में  तो  यह  कौर भी  कम  हो  गया है  भ्र ौर यदि
 तो  इस  के  क्या  कारण

 यह  सच  है  कि  अधिकांश  विस्तार  कार्यक्रमों  में  कोई  प्रगति  नहीं  हो  रही  है

 sit  1972-73 के  लिए  निश्चित  किये  गये  लक्ष्य  पूरे  नहीं  we

 यदि  तो  पुनरीक्षित  निर्धारित  लक्ष्यों  के  आधार  पर  कितना  कम  उत्पादन होने  की

 सम्भावना है  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  तथा  समाज  कल्याण
 मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  :

 जी  हां  इस  समय  उत्पादन  मांग
 से  कम  है

 ।

 1967-68  में  उत्पादन  क्षमता  से  कम  थी
 ।

 यह  कहना  ठीक  नहीं  होगा  कि
 1968

 मे  उत्पादन  पौर  गिर  गया  है  ।  1968 क  में  सबसे  अधिक था  ।  1967-68 में
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 उत्पादन  में  क्लास  के  कुछ  कारण  बिजली  का  फेल  कच्चे  माल  की  कमी  कौर  यांत्रिक  खराबी

 पी  |

 जी  नहीं  ।  कई  परियोजनायें  पुर्व  निर्धारित  समय  के  भ्रनुसार  प्रगति  कर  रही  हैं
 ।

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  हल्दिया  कौर  गाजियाबाद  परियोजनायें  छोड़नी  पड़ों  क्योंकि  सम्बन्धित  पार्टियों

 ने  अपने  प्रस्ताव  वापिस  ले  लिये  हैं  ।  मंगलौर  गोवा  में  दो  अन्य  परियोजनाओं  की  प्रगति  कुछ  धीमी

 1972-73 के  लिए  निश्चित  किये  गये  लक्ष्य  प्राप्त  करने के  लिए  प्रत्येक  प्रयत्न  किया

 रदा है  ।

 उत्पादन  में  यदि  कोई  कमो  होगी  तो  वह  बहुत  wer  होगी  |

 उर्वरकों की  उत्पादन  लागत

 1433.  श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  क्या  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  उर्वरकों  की  उत्पादन  लागत  अन्तर्राष्ट्रीय
 उत्पादन

 ma  से  अरब  भी  अधिक

 यदि  तो  कितनी  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क  ०  रघु रा मंथा )

 ग्र  :
 भारत

 में
 उत्पादन

 लागत  की  अन्य  देशों  से  तुलना  करना  संभव  नहीं  हो  सका  है

 क्योंकि  अन्य  देशों में  उत्पादन  लागत  के  बारे  में  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय सरफ्रार का घारा घाटा

 1434.  श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया

 at  कवर  लाल  गीत

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  1967-68 में  केन्द्रीय  सरकार  का  घाटा  300  करोड़ रुपये  की

 प्रत्याशित राशि  से  कम  था  :

 क्या  प्रत्याशित  घाटे  में  यह  कमी  अधिक  राजस्व  मिलने  के  कारण  हुई  है  अथवा

 गिनती  की  किसी  गलती  के  कारण  हुई  है  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 1967-68  1968-69  के  घाटे  के  पुनरीक्षित ७  कया  हैं
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  fra  मंत्री  मोरारजी  ;

 ae  1967-68
 के  खाते  at  भ्रान्ति  रूप  से  बन्द  नहीं  किये गये  हैं

 fag गत
 वर्ष

 के  सम्पूर्ण  घाटे
 के

 शिव-ठीक
 श्रांकड़े  इस  समय  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।  फिर  भी

 बेमानी  सुचना  300
 करोड़

 रुपये
 के  प्रत्याशित घाटे  के  मुकाबले  में  215  करोड़  रुपये

 का  घाटा  gar  |
 राजस्व-प्राप्तियां  तो  लगभग  संशोधित  अनुमानों  के

 बराबर  पर  सम्पूर्ण  घाटे

 में  कमी  मुख्यतः  छोटी  बचतों  ज्यादा  रकमें  प्राप्त  पी०  एल  480  के  ज  hire
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 wet  जमा  खनन  की  अधिक  बिक्री  होने  शौर  खासकर  विभिन्‍न
 शिक्षकों

 के

 ay  में  कमी  तथा  कणों  के  लिये  की  गई  व्यवस्था  में  कमी  होने  से  हुई
 ।

 चालू  वर्ष
 होने  वाले  सम्भाव्य  घाटे  का  प्रभी  अनुमान  नहीं

 लगाया
 जा

 सकता
 ।

 सरकारी  उपक्रमों  को  ऋण

 1435.  देवकीनन्दन  पाटोदिया  :  क्या  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  is  वर्षों में  वर्ष-वार सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रौद्योगिक  शौर

 वाणिज्यिक  उपक्रमों  को  ऋण  के  रूप  में  कितनी  राशि  दी  गई  है  ;

 प्रत्येक  उपक्रेम  को  दिये  गये  उसकी  wef  तथा  उस  पर  लिये  गये  ब्याज की

 वर
 कितनी  कितनी  है  ;

 क्या  उपक्रमों  द्वारा  मूल  राशि  ब्याज का  भुगतान  समय  पर  कर  दिया

 बया  था  ;  कौर

 यदि  तो  भुगतान  न  करने  का  ब्यौरा  क्या  है  ae  ऐसा  किन  परिस्थितियों

 मैं  हुमा
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :  से  :  मांगी गयी  सुचना

 इक्ट्ठी  की  जा  रही  है  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी  ।

 दिल्‍ली  में  सरकारी  भवनों  का  त्रुटिपूर्ण  निर्माण

 1436.
 श्री  देवकीनन्दन  पाटोदिया  :

 क्या  तथा  पति  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 मुख्य  तकनी  की

 निरीक्षक
 को

 दिल्ली  में
 कुछ  सरकारी  भवनों  के

 पूर्ण  निर्माण  के  मामलों  की  जांच  करने  के  लिये  कहा  गया  है  ;

 ऐसे  कितने  मामले  जांच  के  लिये  सौंपे  गये  हैं  ;

 किस  किस  प्रकार
 कि

 न्टियों भ्  की  शिकायत  की  गई  है  ;  कौर

 मुख्य  तकनीकी  निरीक्षक  कब  तक  जांच  पूरी  कर  लेंगे
 ?

 श्रीवास  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  ate

 विभिन्न  प्राधिकरणों  के  द्वारा  मुख्य  तकनीकी  परीक्षक  के  पास  सामान्य  मामले  भेजने  के

 इस  मंत्रालय  ने  विशेष  तफतीश  के  लिए  दो  विशेष  मामले  भेजे  हैं  ।  ये  नये  बने*कर्जेन  रोड़  होस्टल  तथा

 पथ  के  सेक्टर  के  बहुमंजिले  फ्लैट  के  संबंध  में  हैं  ।

 1.
 दीवार  से  पलस्तर  का  गिरना  ;

 2.
 दरवाजों  के  फ्रेम  के  चारों  ake  प्लास्टर  में  दरारें  पड़ना  ;  तथा

 3.  दरवाजों  का  श्रुति  रूप  से  लगाया  जाना  ।

 (4)  रामकृष्णपुरम्‌ के  बहुमंजिले  wie  के  संबंध  में  एक  महीने  के  पोता  रिपोर्ट  ars  की

 संभावना  है  ।  जहां तक  कौन  रोड़  होस्टल का  संबंध  है  उसमें  कुछ  समय  लगेगा  क्योंकि  कुछ

 सैम्प्लों

 के  संबंध  में  अलीपुर  टैस्ट  हाउस  से  रिपोर्ट  लेना  आवश्यक  होगा  ।
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 पालम  हवाई  श्रे  पर  सोना  पकड़ते  के  खिलाफ़  ब्रिटिश  street  एयरबेस  कारपोरेशन  दारा  दायर

 की  गई  water

 1437.  श्री  हरदयाल  देवगण
 :

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सोना  ले  जाने  वाले  ब्रिटिश  श्रोवरसीज़  एयरवेज  कारपोरेशन  के  विमान
 को

 पालम

 हवाई  अड्डे  पर  पकड़े  जाने  के  खिलाफ  उस  कारपोरेशन  र  दायर
 की  गई  कपिल  पर  सरकार  मे

 विचार कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  कोई  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  कर  लिया  गया है

 कौर

 यदि  तो  निर्णय  करने  में  देरी  होने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 उप-प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  संत्री  मोरारजी
 :  से  :  समाहर्ता के  आदेश

 के  विरूद्ध  अपील  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  कौर  सीमाशुल्क  बोड़ें  जो  एक  सांविधिक  निकाय  है  की

 जाती  सरकार  को  नहीं  ।  उक्त  बोर्डे  ने  17  शर  18  जून  1968  को  अपील  की  सुनवाई  की  ।

 सुनवाई  स्थगित  की  गयी  क्योंकि  बोर्ड  ने  भ्रमित  कर्ताओं  से  कुछ  दस्तावेज  श्रौर  सूचना  प्राप्त

 करनी  चाही  जिसके  लिये  उन्होंने  समय  मांगा  प्रौर  सीमाशुल्क  विभाग  कुछ  विभागीय  गवाह  पेश  करना

 चाहता  था
 जो

 उस  समय  छुट्टी  पर  थे  उपलब्ध  नहीं  थे
 ।

 सुनवाई  की  अगली  तारीख  अगस्त  में

 रखी  जाने  की  संभावना है  ।

 देश  में  तस्करी

 1438.  श्री  हरदयाल  देवगण  :
 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है
 कि

 बम्बई  और  मद्रास  में  तस्करी  वाले  ऐसे

 sate  गिरोह  है  जिन
 की

 शाखायें  सम्पर्क  देश  भर  में  फैले  हुए  हैं  ;

 (@)  क्या  सरकार  को  यह  भी  मालूम  है  कि  यह  गिरोह  कालेजों  के  लड़कों  ate  लड़कियों को

 माल  लाने  पौर  ले  जाने  के  लिये  नियुक्त  करते  हैं  ;

 यदि
 तो

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 उप-प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (att  मोरारजी  :  हां  ।

 कुछ  मामलों  में  पाया  गया  कि  माल  लाने  लेਂ  जाने  बालेਂ  लड़कियां  तथा  लड़के  थे  ॥

 चोरी  छिपे  किये  जाने  वालेਂ  झायात-निर्यात  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किये  गये

 महत्वपूर्ण  उपायों  में  से  ये  हैं

 सुव्यवस्थित  ढंग  से  सुचना  इक् टूटी  करना  कौर  सुचना  के  पीछे  विशेष  ध्यानपूर्वक  लगे
 विश्वसनीय

 सुचना  देने  वालों  को  नियुक्त  करना  तथा  चोरी  छपे  माल  लाने  ले  जाने

 वालों  के  विभिन्न  गिरोहों  पर  निगरानी  संदिग्ध  जलयानों  तथा  वायुयानों

 की  तलाशी  समुद्री  किनारों  तथा  भूसीमा ग्र ों  के  सुगमता  से  पार  करने  योग्य
 स्थानों की  गश्त  उपयुक्त  मामलों  में  विभागीय  न्याय  निर्णय  की  are

 वाही  के  ग्र लावा  मुकदमे  चलाना  ।
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 लिखित  उत्तर

 सरकारी  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  सिफारिशों

 1439.  श्री  हरदयाल  देवगण  :
 कया  वित्त  मंत्री  ag  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकारी  उपक्रमों  के  संबंध  में  प्रशासनिक  आयोग  की  सिफारिशों  पर  सरकार  ने

 विचार  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  उन  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 sera  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  श्र  सरकारी

 क्षेत्र  के
 उपक्रमोंਂ

 के  संबंध  में  प्रशासनिक सुधार  ग्रा योग  की  रिपोर्ट  में  की  गयी  कुछ  सिफारिशों पर  निर्णय

 किये  गये  10  1968  को  सभा  की  मेज  पर  रख  दिये  गये  थे  ।  बाकी  सिफारिशें

 सरकार  के  विचाराधीन हैं  ।

 बिहार के  wage  मंत्रियों के  मामले  में  जांच

 1440.  श्री  वेणी  जाकर  शर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  का  पता  है  कि  बिहार  के  भूतपूर्व  कुछ  मंत्रियों  के  वित्तीय  मामलों  के

 बारे  में  जांच  करने  के  लिये  एक  जांच  आयोग  बनाया  गया  है  ;

 क्या  उन्हें  इस  बात  का  भी  पता  है  कि  उपयुक्त  झ्रायोग  को  एक  ज्ञापनपत्न  प्रस्तुत  किया

 गया  है  जिसमें  ऐसे  मंत्रियों  द्वारा  हाल  में  हरजीत  किये  गये  धन  का  ब्यौरा  दर्शाया  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उप-प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :

 जी  हां

 समाचार-पत्तों में  ऐसी  खबरें  छपी  हैं  कि  matt  को  इस  प्रकार  का

 ज्ञापन पेश  गया है

 आयोग  की  रिपोर्ट  की  यथा-समय  जांच  की  जाएगी  ,  कौर  नगर  प्रावश्यक पाया  गया

 तो  कर-निर्धारण  पुनर्निर्धारण  की  कार्यवाही  की  जायगी
 ।

 राजस्व  कर्मचारियों  को  गई  वेतन  वृद्धियाँ

 1441.  श्री  वेणी  शंकर  wat  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 वर्ष  1951,  1961  कौर  1967 में  राजस्व  विभाग में  निम्न  श्रेणी
 उच्च

 श्रेणी  रखकर  अधिका  सहायक  शभ्रायूवतों  तथा  श्रायुवतों  के  वेतन-क्रम  क्रमशः

 क्या-क्या  थे  ;  श्र

 क्या  वस्तुओं के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि के  अनुपात में  कोई  वेतन
 वृद्धि

 करना  पर्याप्त  समझा

 जाता है  ?
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 Written  Answers  July  29,  1968

 ्रातावााभा उप-प्रधान  sn  तथा  वित्त  मंत्री
 मोरारजी

 :  अपेक्षित सूचना  नीचे  दिये

 श्रनसार है च्च् है

 1951  1961  1967

 to  Bo  झुठ

 To  Wo~4—  125  4--1655  दर  13  1--4-  15

 S—  130  5-180  द्०  To—4—175—

 180

 उच्च  श्रेणी  लिपिक  ,  तू  स०  30-  5-16 0-  रु०

 द०  रो०  8-2  00---  द्०  रो०

 B~256  द०रो०

 ०--8--280--

 300.

 आयकर  अधिकारी  स०  Fo  to  350~25-500

 Zo  रो०  द०रो०  Fo श्रेणी  —IT

 द०  रो०  30--800  द०रो०  TWo—30—800—

 द०  रो०  —30—

 आयकर  ध्रधिकारी  झ 0०  360--350-  स०  4  00-40  0--  स०

 590-70  द०  रो०  —700—  द०  रो०  —700—

 860  40—1100—50/2~

 1250.

 आयकर  अधिकारी  to

 श्रेणी  |  1

 Bo  100  00-50-  रु०  100-50-  रु०  100-50-  [300 सहायक  आयकर

 1400  6 0-1 600. -

 आयकर  अआयक्तत, चके  ऋ०  fo

 -II  1600.  1800  ह०

 आयकर  सच

 ग्रेड
 —I  2000.  2000.  2260

 केन्द्रीय  aaa
 अ्रायोग

 (1946-47)
 ओर

 केन्द्रीय
 सरकार

 कै
 कर्मचारियों  की

 परि लब्धियों एवं  सेवा-शर्तों  पर  जांच  झ्रायीग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर

 सरकार  द्वारा  वेतन-मान  निर्धारित  किये  गये  थे  ।  जब  गुण-दोषों  के  श्राघार  पर  संशोधन
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 _7
 1890  लिखित  उत्तर

 न्यायोचित  समझे  गये  तो  कुछ  मामलों  में  इन  वेतन-मानों  में  तदनन्तर  भी  संशोधन  किये  गये  ।  निम्न

 श्रेणी  लिपिक  कौर  उच्च  श्रेणी  लिपिक  के  वेतन-मान वे  ही  हैं  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  सचिव  लय

 से  भिन्न  कार्यालयों  में  ऐसे  तमंचा  रियों  के  लिये हं  ।

 प्रत्येक  वर्ग  के  अ्रधिका  रियों  के  काम  जिम्मेदारियों  के  aren  पर  वेतन-मान  निर्धारित

 किये  जाते  जीवन  निर्वाह  मृत्य में  हुई  वृद्धि
 को

 पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकारी  तमंचा  रियों

 को  महंगाई  भत्ता  मंजूर  किया  जाता

 1,000  रु०  प्रति  माह  से  कम  वेतन  पाने  वाले  ग्रधिकारियों  के  लिये  महंगाई भत्ते  की  दरे

 समय  समय  पर  संशोधित  की  गयी  ।

 ब्रिटिश  मशीन  टूल  मेकस  इंडिया  लिमिटेड  कलकत्ता  द्वारा  विदेशी  च्  qt

 नियमों का  उल्लंघन

 1442.  श्री  सरजू  पाण्डेय  :
 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि

 :

 क्या  | है लिमन सोशिउटिड  ब्रिटिश  मशीन  टूल  fed  इंडिया  कलकत्ताਂ  के

 विरुद्ध  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  नियमों  के  उल्लंघन  के  मुकदमे चल  रह  हैं  ;

 यदि  तो  उन  के  विरुद्ध क्या  क्या  as  हैं  ;

 क्या  उन  के  कलकत्ता  तथा  मद्रास  स्थित  कार्यालयों  पर  छापे  मारे  गये  थे  ;

 यदि  तो  क्या  उन  के  विरुद्ध  मुकदमा  दायर  किया  गया  ;

 (=)  बदी  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 उप-प्रधान
 मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  सोराबजी  *  ,  16

 1967  को  प्रवचन  निदेशालय  के  अधिकारियों  द्वारा  मैसेज  एसोसिएटेड  ब्रिटिश  टूल
 ted

 )  लिमिटेड  के  कलकत्ता  तथा  मद्रास  स्थित  स्थानों  की  तलाशी ली  सभी  थी  कौर

 कछ  दस्तावेज  पकड़े गये  थे  तक  की  गयी  छानबीन
 कैटरीना  पर  विदेशी  मुद्रा  विनिमय

 विनियमन  अधिनियम  की  areal  6  (1)  ate  10(1)  के  उल्लंघनों के  लिये  dad

 एसोशिएटेड  ब्रिटिश
 मशीन  cea  tad  कलकत्ता  को  2

 1968
 को  एक  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  गया  है  ।  पकड़े  गये  दस्तावेजों  की  दिमाग

 छानबीन  चल रही  है
 ।

 इस  मामले  में  मुकदमें  की  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  है  ।

 (=)  यह  सवाल  नहीं  उठता  |

 विदेशी  सहायता

 1443.  sit  Jo  Fo  कापड़िया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  विदेशी  सहायता  के  अनिश्चित  वायदों  को  देखते  हुए  देश  में  विदेशी

 मुद्दा कि  स्थिति  पर  कड़ी  निगाह
 रखी  है  ;  ौर

 यदि  तो  देश  में  विदेशी  मुद्रा  की  नवीनतम  स्थिति
 कया

 है
 ;
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 Written  Answers  Sravana  7,  1890  (Saka)

 उप-प्रधान
 मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री

 मोरारजी
 :

 जी

 विदेशी  zat  सम्बन्धी  स्थिति  हाल  में  मिश्रित  प्रवृत्ति  देखने  में  पायी  हैं  ।  चाल

 वित्त  वर्ष  के  पहले  दो  महीनों  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  निर्यात  23  प्रतिशत

 अधिक  जब  कि  अब्बास  का  स्तर  लगभग  समान  रहा  विदेशी  मुद्रा  की  कूल
 जमा  रकम

 1968  को  जबकि 30  1968  को  करीब-करीब  उतनी  ही  थी  जितनी  1

 पिछले  वर्ष  को  इसी  भ्र वधि में  उस में  17  करोड़  रुपये  की  कमी  हो  गयी  थी  ।  1  1968

 से  25  1968  280  7  करोड़  रुपये  के  गैर-प्रायोजना कण  के  करारों  को  अन्तिम

 । ey  दे  दिया गया  है

 खाई  जाने  वाली  गर्भ  निरोधक  गोलियां

 1444.  श्री  सु०  Fo  कापड़िया :  कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाई  जानें  वाली
 ग्

 निरोधक
 गोलियां  तैयार  करने

 में
 कब  तक  कितनी  सफलता

 मिली है  ?

 देश  में  खाई  जाने  वाली  गर्भ  निरोधक  गोलियों  के  किन
 मूल  पदार्थों  का  परीक्षण  किया

 गया  कौर  प्रत्येक  मामले में  कितने  प्रतिशत  सफलता  मिली  ;

 खाई  जाने  वाली  का  नगर  गर्भ  निरोधक  गोलियों  का  कब  तक  उपयोग  होने  लगेगा
 तथा

 इन्हें कब  तकਂ  देश  में  परिवार  नियोजन  केन्द्रों  द्वारा  लोकप्रिय  बनाया  जायेगा  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र दो खर )  ।

 केन्द्रीय सौषधि  श्रनूस्धानਂ  , लखनऊ  ने  खाने  वाले  गर्भ  निरोधकों  के  लिए  कुछ  मिश्रित

 झोपड़ियां  dart  की  हैं  ।  पुत्रों  पर  किये  गए  परीक्षणों  में  ये  ग्रौषधियां  गर्भ  रोकने  में  कारगर

 साबित  हुई  हैं
 ।  ait  भी  परीक्षण  किए  जा  रहे  हैं  ।

 बाहर  से  aim  गये  खाने  वाले  गर्भ  निरोधकों  के  विभिन्न  aif  र  खुराकों  के  उचित

 मिश्रणों  की  भारतीय  चिकित्सा  अनुसन्धान  परिषद्‌  ने  जांच-पड़ताल  की  है
 कौर  उनकी

 सिफारिशों  के  ara  विशेषज्ञों  की  देखरेख  प्रारम्भ  में  लगभग  1,  00,  000.  स्त्रियों  पर

 एक
 परीक्षणात्मक  तथा  प्रदर्शन  परियोजना  की  क्रियान्विति  की  स्वीकृति  दे  दी

 गई  है  ।

 भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  स्वीकृत  खाने  वाले  गर्भनिरोधकों  के

 सम्मिश्रण  att
 देश  के  चुने गये

 परिवार  नियोजन  केन्द्रों
 में

 परीक्षणात्मक  तथा  प्रदर्शन

 योजना
 केਂ

 भ्रन्तगंत  शुरू  किये  गये  खाने  वाले
 गर्भनिरोधकों

 की  सुचना  का  विवरण  सभा-पटल पर

 रखा  जाता  है  में  रखा  गया  ।  देखिये  सख्या  एल०  नौ  1500/68}  |  इस

 परियोजना की  अवधि  दो  वर्ष  तक  है  जिस  में  प्राप्त  परिणामों पर  विश्लेषण  किया  जाएगा  ।

 (7)  झ्राबादी  के  विभिन्न  वर्गों  में  यह  प्रमाणित  हो  जाने के  बाद  ही  कि  अमुक  गर्भनिरोधक

 प्रभावशाली  भी  है  कौर  लोगों  को  स्वीकार  भी  उसको  उपयोग  में  लाने  की  सम्भावना  हो

 सकती  है  ।  परिवार  नियोजन  केन्दों  के  जरिये  इसे  लोकप्रिय  बनाने का  प्रश्न  बाइ  में
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 लिखित  उत्तर 29
 1968

 प्रौद्योगिक  उत्पादों  के  अल्प

 1445.  शी  शु०  क्क्०  कापड़िया  :

 भी  अधीन  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कलकत्ता  में  18  1968  को  अखिल  भारतीय  निर्माता
 संघ  के  पश्चिम

 बंगाल  राज्य  ate  की  बैठक  में  प्रौद्योगिक  उत्पादों
 के  मुल्य  गिराने  के  लिये  मार्गोपाय  निकाले  गये

 थ  ह

 म्यपद्ाता ca  2  |  है {  उस  बठक  में  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  किये  गये  थ  तथा  क्या  सुझाव यदि
 तो

 दिये  गये  थे  ;  az

 उपर्युक्त  बठक
 में

 दिये  गये  सुझावों  को  दृष्टि  में
 रखते हुए

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की

 उप-प्रधान  स्त्री  शौर  विस  मित्रो  मरा रजि  से  अखिल  भारतीय

 निर्माता  संघ  के  पश्चिम  बंगाल  बोड़े की  बैठक  में  किये  गये  विशिष्ट  निर्णयों के  बारे में

 सरकार के  पास  न  तो  कोई  सूचना  है  ate  न  संघ  ने  थे  निर्णय  सरकार  के  पास  भेज  हैं  ।

 गुजरात  में  तेल  की  ठद् लाई

 1446.  द०रा०  परमार  :  क्या  पेट्रोलियम शौर  रसायन  मंत्री यह  बताने  की  कपा

 करेंग कि  :

 क्या  यह  सच है  कि  गुजरात  के  तेल  वाले  क्षेत्नों  से  कूछ  तेल  वहां से  बाहर

 अन्य  तेल  शोधक  कारखानों  को  भेजा  जा  रहा है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ट  ;  ौर

 गत  एक  वर्ष  में  इस  प्रकार  औसतन  कितना तेल  प्रति  मास  बाहर  भेजा  गया  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघु रा मंथा  )

 ate  गुजरात  तेल  शोधक  कारखाने की  जरूरत  के  शेष  तेल  बम्बई  तेल

 शोधक  कारखानों  को  भेजा  जाता  था
 ।

 1968  से  गुजरात  तेल  शोधक  कारखाने
 की

 प्रक्रिया  बढ़  जाने  से  तेल  को  बाहर  भेजना  बन्द  कर  दिया  है  |

 70643  मीटरी टन  ।

 aa  तथा  प्राकृतिक  आयोग  में  विभागीय  कर्मचारियों  की  पदोन्नति

 1447.  श्री  द०  To  परमार  :  नया  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 बया  यह  सच  है
 कि

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  सेवाओं  के  शत  प्रतिशत
 मामलों  में

 विभागीय  कर्मचारियों  को  Tara  किया  जाता  हे  wir
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 दि

 यदि  तो  वर्ष  1962-63  ह  THT  1967-68  तक  की  अवघि  में  वर्गेवार  कूल

 कितनी  पदोन्नतियों  की  गई  झर  इनमें  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ग्रामीण  जातियों  के  कितने

 कर्मचारियों  वर्ग वार  पदोन्नत  किया  गया  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 we  :
 सूचना  एकत्रित

 की
 जा  रही  है  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 राज्यों में  तेल  के  कुएं

 1448.  श्री  द०  रा०  परमार  :
 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री

 यह  बताने  को  क्षा

 करेंगे  कि  :

 देश  में
 राज्यवार

 तेल  वाले  क्षेत्र
 प्रौढ़

 तेल  वाले  सफल  कुए  कितने  हैं  ;

 इन  ०७  से  प्रति  वह  राज्यवार  प्राप्त  होने  वाले  तेल  की  अनुमानित  मात्रा  कितनी  है

 श्र  वास्तव  में  कितना  तेल  प्राप्त  होता  है  ;

 प्रत्येक  राज्य  में  कुएं  की  खुदाई  पर  कितनी  rag  लाग  त॑  आती  है  ;

 राज्यवार  कितने  प्रतिशत  eat  से  तेल  नहीं  निकला  है  ;

 क f=
 )  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  तेल  वाले  कुएं  बेकार  पड़े  उन  पर  रख  रखाव  के

 लिये  कितना  औसतन  माहवारी  खर्चा  होता  है  कौर  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 से  :
 सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  प्रौढ़  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जातियों  का  कल्याण

 1449.  श्री  द०  Wo
 परमार

 :
 क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि
 :

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  के  कल्याण  तथा  सहायता

 कितनी  योजनाएं  ser  ग्रहण  चल  रही  हैं  प्रत्येक  क
 योजना  पर  चालू  वर्ष  में  खर्च  करने

 के
 लिये  राय

 व्यय  में  कितने  धन  की  व्यवस्था  है  ;

 वर्ष  1967-68  के  समाप्त  होने  are  पिछले  वर्षों  में  गुजरात  राज्य  में  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  प्राचीन  जातियों  के  कल्याण  पर  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  ने  प्रति

 वर्ष  कितनी  कितनी  राशि  ae  की  है  ;  रोक

 किस  किस  काम  पर  ये  राशि  खर्च  की  गई  थी  पौर  उसका  परिणाम  कया  निकला
 ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा

 भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण  श्र  राहत  के  लिए  चल  रही  योजनाश्रों  का  व्यौरा  4

 1968 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2603  के  उत्तर  में  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था

 पिछड़ी  जातियों
 के  कल्याण  संबंधित  इन  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  1968-69  के

 बजट
 में  1716.  93  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ;

 तथा  :
 अन्तिम  वर्ष  संबंधित  व्यौरा  राज्य  सरकारों  से  एकत्र  किया  जा  रहा  है

 तथा
 एक  समेकित  लेखा  सभा  पटल  पर  रखा  जाएगा  ।
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 और  तेल  तथा द  दि गुजरात  राज्य  में  कोयली  तेल  शोधक  कारखाने

 आयोग  में  अनुसूचित  जातियों  के  व्यक्ति

 1450.  श्री  द०  Wo  परमार  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि ॥

 क्या  यह  सच  हैं  कि  गुजरात  राज्य  में  कोयाली  तेल  शोधन  कारखाने  रोक  तेल  तथा  प्राप्त

 तिक  गैस  आयोग  की  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियां  तथा  अनुसूचित  दिस  जातियों  के  व्यक्तियों  के

 लिये  स्थान  सुरक्षित  नहीं  रखे  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 गुजरात  राज्य  में  कोयली  तेल  शोध  ।  कारखाने  सनौर  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेंस  आयोग

 की  सेवायों  में  तृतीय  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ग्रो र  उनमें

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  व्यक्तियों  को  श्रेणीवार  संख्या  कितनी  है  ;

 श्र

 यदि  उन्हें  श्रेणीवार  उचित  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  नहीं  तो  ग्र तु सूचित  जातियों  are

 सचित  afar  जातियों  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  तथा  समाज  कन् प्राण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 श्र  अनुसूचित  जातियों  तथा  अ्रतुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिए  स्थान  सुरक्षित  रखने  के

 बारे  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  सरकार  के  आदेशों  का  असर  कता  है  शर  स्थान  सुरक्षित

 की  श्रपेक्षित  प्रतिश  वता  वास्तविक  रूप  में  रखी  गई  है  ।  जहां  तक  कोयली  शोधनशाला

 शोधनशाला  )  का  संबंध  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  arta  जा  क्यों  के  उम्मीदवारों  की

 नियुक्त  के  बारे  यूनिट  की  दक्षता  की  स्रावश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  मुख्य  रूप  में  सरकार

 की  नीति  का  अनुसरण  करना  पड़ता
 है

 इस  लिए  कोई  विशेष  स्थान  सुरक्षित  नहीं  रखे  गये  हैं ग्र ौर  जब

 कभी  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  में  से  योग्यता  प्राप्त  उम्मीदवार  उपलब्ध

 होने  हैं  तब  प्राप्य  रिक्त  स्थानों  के  लिए  नियुक्तियां  की  जाती  हैं  ।

 एक  विवरण  पत्र  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रवा  गया  ।  दिये

 संख्या  Tito  Ao  1501/68]

 प्रश्त  नहीं  उठता  |

 दर भगा  मेडिकल  कालेज  अस्पताल  के  दाल्यपक्तिया  विभाग  का

 दर्जा  बढ़ाया  जाना

 1451.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दरभंगा  मेडिकल  कालेज  के  प्रिंसिपल  ने  कालेज  अस्पताल  के

 क्रिया  विभाग  का  दर्जा  बढ़ाने  के  संबंध  में  एक  प्रस्ताव  बिहार  सरकार  को  भेजा  है  ;

 क्या  यह  दर्जा  केवल  केन्द्रीय  सरकार  की  मंजूरी  से  ही  बढ़ाया  जा  सकता  है
 ;  अर

 यदि
 तो

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 !
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 नाल

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरी  य  विकास  उप-मंत्री  ait  बी०  एस०  :  जी

 a  |

 जब  तक  राज्य  सरकार  स्नातकोत्तर  चिकित्सा  एवं  दन्त  विभागों  के  उन्नयन  स्थापना

 की  केन्द्र  पुरस्कृत  योजना  के  अधीन  ऐसे  उन्नयन  केਂ  लिये  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  मांगती तब  तक

 स्नातकोत्तर  विभाग  के  उन्नयन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  मंजूरी  प्रावश्यक  नहीं  होती  |

 दरभंगा  मैडिकल  कालेज  के  शल्य  चिकित्सा  विभाग  के  उन्नयन  के  बारे  में  राज्य

 अधिकारियों से  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला  है

 गर-सरकारी  बैंकों  में  जमा  धन  तथा  लगायी  गयी  पूंजी

 1452.  श्री  भोगेन्द्र  at:  क्या  वित्त  मंत्री  22  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 7954  के  उत्तर  के  बारे  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 गैर-सरकारी

 बैंकों  द्वारा  लगायी  गयी  धनराशि
 के

 बारे  में  जानकारी  इस  बीच  एकत्र

 कर  ली  गई  है

 यदि  तो  उस  का  व्यारा  क्या  है

 यदि  तो  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ;  कौर

 इस  समय  देश
 के

 गैर-सरकारी  बैंकों  में  जमा
 कुल  कितनी  धनराशि है

 ?

 उप-प्रधान  मंत्री
 तथा

 वित्त  मंत्री  सोराबजी  हां  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 Wao  टी०  1502/  68]

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 गैर-सरकारी
 क्षेत्र  के  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  में

 5  1968  को  2903.  « =

 करोड़ रूपये  जाम  थे  ।

 समय  पुर्व
 के  देशों  को  कम्पनियों  से  तेल  का  grata

 1453.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  कया  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  इंजीनियरी  तथा  अन्य  माल के  बदले में  जिन  का  aaa  मध्य-पूर्व  के  देश

 करते  भारत
 के  लिये  आवश्यक  तेल  का  आयात  उन  देशों  से  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  ;

 यदि at  तो  इस  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम कौर  रसायन  तथा
 समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रघु रामे या  )
 :

 से  यह  प्रस्तावित था  कि  कुबेत.नेशतल  पेट्रोलियम  कम्पनी  से  इस  वर्ष  7  5,000  मीटरी  टन

 मिट्ठी  का
 तेल

 रायात
 किया  जाए

 ;
 जिसके  बदले  कुवैत

 इस
 देश  से  बराबर  मूल्य  का  सीमेंट  wats

 करें
 ;

 किन्तु
 कुवैत  शोधनशाला  पहले

 से
 ही  अपने  मिट्टी  के  तेल  के  विक्रय  के  लिए

 पुर्णतया  बचनब्रद्ध  थी
 |

 प्रस्ताव  का  म्रनुसरण  नहीं  किया  ।
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 लिखित  उत्तर
 29  1968

 लाए

 ester  प्रयोजनों  के  लिये  बिजली  की  समान  दरें

 41454.  शी  भोगेन्द्र

 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  6  1968 के  area प्रश्न  सख्या  9620  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 राज्य  बिजली  ats  किसानों  से  कई  अन्य  राज्यों  की  अ्रपेक्षा  बिजली की  सब  से
 शझ्रधिक्ष  दर

 लिये  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  उत्तर  बिहार  में  ली  जाने  वाली  दर  दक्षिण  बिहार  में  ली  जाने  वाली  दर  से
 शरीक

 a क
 z
 ्

 क्या  सरकार  का  विचार  समूचे  देश  में  बिजली  की  समा  दर  लागू  करने  का  है  कौर  यदि

 तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सिचाई तथा  विद्युत  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री
 सिद्धेश्वर

 :  बिजली  की  दर  विभिन्न

 राज्यों  में  अलग-अलग  हैं  ।  इसका  कारण  बिजली  उत्पन्न  करने  की  लागत  में  भिन्नता  का  होना  है  जो

 इसके  सप्लाई
 के

 साधन  पर  निर्भर  करनी  है  जैसे  तापीय  अथवा  प्रेसण  की  वितरण

 की  सुविधायें  are  भार  की  पहले  उत्तरी  बिहार  में  कृषि  के  लिए  पम्पिंग सेट्स  को  दी  जानी

 वाली  बिजली  की  दर  दक्षिण  बिहार  की  तुलना  में  अधिक  थी
 |

 राज्य  बिजली  बोर्ड  ने
 1  जनवरी  1968

 स
 पूरे  बाहर  में  समान  शुल्क  दर  लागू

 कर
 दिया  है

 ।
 बिहार  राज्य  बिजली बोर्ड  ग्न्य  राज्य

 बिजली

 बोर्डों
 की  भांति

 बिजली
 1948  के  धारा  49  के  अंतगर्त  शुल्क  दर  को

 निर्धारण करने  में  सक्षम  हं  ।  इस  झधघिनियम की  धारा  59  के  भ्रन्तर्गत  यह  बोर्डे  यथावकाश  कार्य

 को  हानि  पर  नहीं  कौर  समय-समय  पर  अपने  व्यय  को  व्यवस्थित  करती  रहेगी  ।  कृषि को

 दी
 जाने  वाली  बिजली  की  सप्लाई  पर  किस  सीमा  तक  संविधान  प्रफुल्ल  निर्धारित किया  जा  सकता  है

 यंह  विभिन्न  राज्यों  में  अलग-प्रलय  है  जो  इस  बात  पर  निरभर  करता  है  कि  बिजली  की  सप्लाई  की  दर

 को  के  दूसरे  श्रेणियों  में  व्यवस्थित  करके  हानि  को  किस  सीमा  तक  उठाया  जा  सकता  हे

 भारत  सरकार  ने  विद्युत  विकास  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  सेवा  व  उद्देश्य  की  प्रत्येक  श्रेणी

 के  लिए  समान  बिजली  दर  का  अपनाना  सैद्धान्तिक  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया

 अवमूल्यन से  पहले  ऋण  को  रानी

 1455.
 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  श्रंघमूल्यन  के  कारण  विभिन्न  देशों  से  होने  वाले  व्यापार  में  रुपये  के  आधार  पर  कुल  कितनी

 रूपये  के  अवमूल्यन से  भारतीय  निर्यात
 व्यापार

 पर
 वर्जित

 होने  वाली  बिदेशी  मुद्रा
 के

 रूप

 में  किला  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 उप-प्रधान
 मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  जून  से  मई  1967  तक

 रु  शौर  सबने aa  प्  11967  से  मई  1  968  तक  की  अवमूल्यन के
 बाद

 की
 दोनों  अवधियों  में  भारत के  कुल

 का  मूल्य (  आयात  दोनों  के  मूल्य
 3214  करोड़  रुपया था

 जबकि  जन  1965 से  मई  1966  तक  कौ  से  पहले  की  अवधि  में
 ए

 विदेशी  व्यापार  का
 मूल्य
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 2251
 करोड़  रुपये

 था  |  1966
 से  मई  1967  तक  की  तथा  जून  1967

 से  मई
 1968

 तक
 की

 दोनों  अवधियों  में  विदेशी  मुद्रा  के  रूप॑  में  भारत  के  कुल  विदेशी  व्यापार  का  मूल्य  42840  लाख

 अमरीकी  डालर  था  जबकि  जन  1965  से  मई  1966  तक  की  प्रवधि  में  हुए  विदेशी  व्यापार  का

 मूल्य  47260  लाख  डालर  था  |

 जून  1966 से  मई
 1967

 तक
 की

 अवधि  में  भारत  ने
 15060

 लाख
 डालर

 के  मूल्य का

 निर्यात जबकि  जून  1965 से  मई  1966  तक  17080 लाख  डालर  के  मूल्य
 के

 सामान  का

 निर्वात किया  गया  था  ।  जून  1967 से  मई  1968  तक  की  अवधि में  16490 लाख  डालर  के  मूल्य का

 निर्यात  gat  अ्रर्धात  जून  1966 से  मई  1967  तक  की  अवधि  के  मुकाबले  निर्यात  में  लगभग

 9
 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 |
 निर्यात  पर  पड़ने  वाले  अवमूल्यन  के  प्रभाव  का  इस  कारण

 ठीक-ठीक  निश्चय

 नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  अवमूल्यन  के  तुरन्त  बाद  की  भ्र वधि  में  निर्यात  पर
 अनेक  बातों

 का

 पड़ा  था  जिनमें  सब  से  महत्वपूर्ण  बात  यह  थी  कि  फसलें  बड़े  पैमाने  पर  नष्ट  हो  गयी  थीं  जिसके

 स्वरूप  का  उत्पादन  कम  हश्र  प्रौढ़  बाहर  भेजी  जामे  वाली  कृषिजन्य  वस्तु ग्र ों  तथा  कृषि पर

 आधारित
 उन

 तलातुम  की  तंगी  हो  गयी  जिनके  निर्यात  से  oa  भी  भारत  को
 ज्यादातर  आमदनी

 होती
 है  ।

 कलकत्ता  में  विदेशियों  की  मूर्तियों  का  हटाया  जाना

 1457.  श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  क्या  श्रीवास  तथा  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  कलकत्ता  मैदान  में  तत्कालीन  विदेशी  शासकों  द्वारा  लगाई  गई  विदेशियों की  मूर्तियों को  हटाने

 के  लिये  सरकार ने  यदि  कोई  कार्यवाही  की  है  प्रिया  कर  रही  तो  वह  क्या  है  ?

 stare  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  :  कलकत्ता  मैदान से
 17

 )  मूर्तियों में  से
 6

 )  मूर्तियां  पहले  ही  हटाई  जा  चुकी  हैं
 ।

 जैसे  ही  मूर्तियों  रखने
 के  लिए

 उपयुक्त  स्थान  मिलेगा  शेष  मूतियां  हटा  दी  जायेंगी  ।

 कलकत्ता  का  सुधार

 1458.  att  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  बिकास  मन्त्री  यह

 कलकत्ता की  परिवहन  स्वच्छता  की  we

 जल  सम्भरण  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  की  क्या  क्या  दीर्घकालीन तथा  अल्पकालीन

 योजनाएं

 कितनी  योजनाओं  की  कार्यरूप  दिया  जा  चुका  कौर

 अन्य  दीर्घकालीन  तथा  अल्पकालीन  योजनाएं  कब  क्रियान्वित  की  जायेंगी
 ?

 परिवार  नियोजन  नगरीय॑  उपमंत्री  (ait  ब०  सु  मलिक
 से

 सरकार  से  सुचना  एकत्र  की
 जां  रही

 है  कौर  प्राप्त
 होने

 पर
 सभा  पटेल

 पर
 रख  दी

 ;
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 तस्कर  व्यापार  में  एयर  इंडिया  के  अघिकारियों  का  हाथ

 1459.  श्री  बाब्राव पटल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कलकत्ता  में  नियत  एयर  इंडिया  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी श्री  कार  पी०

 मिश्र  पौर  कलकत्ता  की  एक  युवा  ब्रिटिश  महिला  श्रीमती  साइमंजस  के  निवास  स्थानों की  10  नवम्बर

 1967  को  तलाशी  लेने  पर  विदेशी  मुद्रा  प्रवर्तन  निदेशालय  को  इन  दोनों  के  बीच  सरकार  को  विदेशी

 मुद्रा  का  धोखा  देने  के  एक  षडयंत्र  का  पता  लगा  AT;

 तो  प्रत्येक  मामले  में  तलाशी  के  क्या  परिणाम  निकल यदि

 क्या  सरकार  को  पता  हैं  कि  श्रीमती  साइंस  जस  का  सोने  के  तस्कर  व्यापार  से  भी  सम्बन्ध

 न्  श्र

 यदि  तो  ऐसी  wae  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 !

 उप-प्रधान  मंत्री
 तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  10  नवम्बर  1967  कों

 प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  कलकत्ता  में  एयर  इंडिया  के  श्री  प्यार  पी०  मिश्र  तथा  श्रीमती  कारोलिन  To

 पाइमन्ड्स  के  स्थानों  की  तलाशी  के  परिणामों  की  जांच  पड़ताल  करने  पर  यह  पता  नहीं  चला  कि  भारत

 सरकार  के  साथ  विदेशी  war  की  धोखा-धड़ी  करने  में  हत  दोनों  व्यक्तियों  का  ama  में  कोई

 षडयन्त्र था

 tate  पी०  fray  के  निवासस्थान से  150  अमरीकी  डालरों  का  एक  चेक  तथा  कुछ

 कागज़ात  पकड़े  गए  |  न्याय-निर्णय  के  बाद  प्रवर्तन  निदेशक  ने  श्री  कार  पी०  मिश्र  को  1947 के

 विदेशी  wat  विनियमन  म्रधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने का  दोषी  पाया  और  पकड़े गए

 जेक  को  जब्त  करने  के  अलावा  उन  पर  1400  रुपये  का  दण्ड  भी  लगाया  गया  |  |

 श्रीमती  साइमंड्स  के  यहां  कुछ  विदेशी  war  ate  कागज़ात पकड़ें  गए  ।  फिर  भी  चंकि

 श्रीमती  साइमंड्स  ने  पकड़ी  गई  बिदेशी  मुद्रा  का  सन्तोषजनक  हिसाब  दे  दिया  उनके  विरुद्ध

 कोई  मामला  दर्जे  नहीं  किया  गया  जब्त  की  गई  विदेशी  मुद्रा  उन्हें  वापस  कर  दी  गई  |

 सोने  के  चोरी  छिपे  लाने  लें  जाने  में  श्रीमती  साइमंड्स  का  हाथ  होने  के  बारे  सरकार

 को  कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 यह  सवाल  नहीं  उठता  |

 फिल्म  कलाकारों  के  लिये  भविष्य  निधि  योजना

 1460.  श्री  राठ  Fo  सिंह  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुमा  है  जिस  में  फिल्म  कलाकारों  के  लिए  भविष्य

 निधि  योजना  लागू  करने  का  सुझाव  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उप-प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  Gis  मोरारजी  देसाई  )  नही ंं  ।  लोक

 विष्य  fafa  1968,  जो  1  जुलाई  1968
 से  लागू  कर

 दी  गयी  फिल्म  कलाकारों सहित

 सभी  के  लिए  है  ।

 यह  सवाल  पेदा  ही  नहीं  होता
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 संयुक्त  राष्ट्र  झुमरा  ० भीट  बाल  ब्यावर ब्य  निधि  से  सहायता

 1461.  श्री  शिवचन्द्र झा  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय वि  हास  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 यह  सच  हैं  कि  भारत  को

 पोषण
 झर

 परिवार
 नियोजन  इत्यादि  से

 सम्बन्धी  परियोजनाओं  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  वाल  आपात  निधि  से  90  लाख

 डालर  की  सहायता  मिलेगी

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा कया

 यदि
 तो  जनवरी  1968  से  तक  भारत  को  स्वास्थ्य  ae  परिवार  नियोजन

 के  लिए  किन  किन  देशों  से  कुल  कितनी  कितनी  विदेशी  सहायता  मिली  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  स<८

 शौर  भारत  में  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  लिए  यूनिसेफ  ने  भ्र पने  कार्यकारी  बोर्ड  की  जुन

 128

 की

 मीडिया

 मैं  जो  शहादत  अमी  दिल  की  है  seer  युक्त  बपएनननननननननटनननण  सौति  टिया

 ए

 ee  ना  —_—

 वायदा  नियतन  1968  में  बो  के

 त्राव सान के

 समय

 द re

 अमरीकी  डालर  अमरीकी  डालर  रिकी  डालर

 ee  eS  Se

 स्वास्थ्य  सेवायें  *  3,462,000  j],462,000  2,000,000

 चिकित्सा  प्र  150,000  150,000

 व्यवहारिक  पोषण  1,215,000  1,91  000  500,000

 शिक्षा  507,000  1,203,000  800,000

 ofr  बाल  कल्याण  +  193,000  काट

 —  <n
 193,000

 दुग्ध
 ्  रक्षण AU  अनी  1.0  लुधियाना  ललन  ——  556,000

 उच्च  प्रोटीन  खाद्य  600,000

 i  ee ee  ee  es  es  es  ee  गਂ  —

 योग  5,527  000  4,923,000  5,456,000

 सूचना  एकल  की  जा  रही  हैं  और  यभातमय  सभा-पटल  पर  रख  दीं

 प्रदाहक  तगा  faq  के  सम्बन्ध  मसें  प्रतिवेदन

 1462.  शी  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  सितारा  कौर  विद्युत  भन्ती  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  शुल्क  तथा  विद्युत
 स

 की  शर्त
 का  एक  समान  बचा  तैयार  करने  फे  लिए

 केन्द्रीय  सिचाई
 शौ  र

 वि  धुत  जो  है  द्वारा  नियुक्त
 की

 मई  उप-समिति  मे  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दयिा
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 लिखित  उतर 29
 1968

 (  ख  )  यदि  तो
 इसकी  मथ्य  सिफारिशें  न्या

 ale

 उन  पर  कया  निर्णय  किये गये

 सिचाई  ale  fear  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धपुर  प्रसाद )  (a)  उप  समिति ने  प्रभी

 अरपन  सुझावों  को  प्रस्तुत  नहीं  किया  है  |
 आशा  है

 कि
 इस  रिपोर्ट  पर  बोर्ड

 की  1968 को  होते

 वाली  सालाना  बैठक  में  विचार  किया  जाएगा  |

 are  प्रश्न  नहीं  उठते
 ।

 मोटर  गाड़ियों  पर  कर  न  बढ़ाया  जाना

 1463.  श्री  ईश्वर  शेट्टी
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसूर  में  हाल  ही  में  हुई  परिवहन  विकास  परिषद्‌ की  सातवीं  बैठक  में  यह  माँग  की

 गई  है  कि  मोटर  गाड़ियों  पर  कर  न  बढ़ाया  ौर

 सर्दी  तो  इसके  बारे  में  सरकार  की  क्या
 प्रतिक्रिया

 है  ?

 उप-प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारजी

 इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रही  है  !

 MAA CTL ATs ATA AAZ प्यारे  लाल  सार्थ  समूह

 1464.  श्री  न्य  लिमये
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  अ्रमीतचन्द प्यारे  लाल  साथ  समूह  के  बारे  में

 10  1966  के  तारांकित प्रशन  संख्या  2  1-1  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सीमा  शुल्क  निकासी  प्रमाण  पत्न  की  अवधि  समाप्त  होने  के  पश्चात  लोहा  तथा

 इस्पात  नियंत्रण  द्वारा  इसमें  संशोधन  करने  की  वैधता  के  सम्बन्ध  में  विधि  मंत्रालय  द्वारा  दी  गई

 सलाह  की  संसद्‌  में  की  गई  प्रा लोच ना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  इस  बीच  महान्यायवादी  हवा

 सालीसिटर  जनरल  की  राय  ली  और

 यदि  तो  उन  की  राय प्राप्त  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 SUTaTa Ral var fae wat
 मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी

 :
 गौर  संसद्‌ में  हुई  चर्चा

 में  पेसा  कोई  संकेत  नहीं  था  कि  महान्यायवादी  अथवा  महा  सालिसिटर  की  राय  प्राप्त की  जानी  थी  ।

 माल  का  आयात  हो  जाने  के  बाद  सीमा  परिशोधन  परमिट  में
 संशोधन  करने  की  वैधता के

 सम्बन्ध  में  विधि  मंत्रालय  की  सलाह  स्पष्ट  ale  निश्चित  थी  at  कोई  अन्य  कानूनी  राय  लेने  की

 शआआवश्यकता  प्रतीत  नहीं  हुई  |

 ब्रिटेन  में  रह  रहे  भारतीय  राष्ट्रों द्वारा  धन-प्रेषण

 1465.  थी  ore  लिमये  :  कया  वित्त  मंत्री  3  1966-  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या

 419 के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि
 :

 क्यां  उन  अनधिकृत  प्रतिपूरक  सौदों  के  बारें  में  इस  बीच  कोई
 जाँच

 की  गई
 जिनके

 रण  ब्रिटेन  में  रहने  बाले  भारतीय  नागरिकों  हारा  मेशी  शाति  वाली
 राशि  कम  होती  जा  रही
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 Written  Answers  July  29,  1963

 अव्यणणले-ल्‍ल्‍ऊउर

 यदि  हाँ  ,  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  कौर

 इन  प्रतिपूरक  किस्म  के  safer  सौदों  को  रोकने  कम  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही की

 गई  हैं
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  देसाई  )  ब्रिटेन में  रहने  वाले

 भारतीय  राष्ट्रिक ों  द्वारा  अवैध  रूप  से  भेजे  गये  रुपयों  से  सम्बन्धित  भ  गानों  के  क

 मामलों का  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  लगाया  जा  रहा  है  ।  इनमें  से  कई  मामलों  में  जाँच-पड़ताल

 की  जा  चकी  है  कौर  जहाँ  विदेशी  मुद्रा  विनिमय  विनियमन  अभियान  का  उल्लंघन  होना  सिद्ध  हो  चक

 वहाँ  पकड़ी  गयी  मुद्रा  की  जब्ती  के  लिए  तथा  निजी  दण्ड  लगाने  के  लिए  अधिनियम  के  सम्बद्ध

 उपबन्धों  के  भ्रन्तगंत  समुचित  कार्यवाही  की  गयी  हैं  ।

 प्रवर्तन  निदेशालय  निरन्तर  सड़क  है  तथा  विदेशी  मुद्रा  विनिययों  के  उल्लंघनों  के  मामलों

 में  उचित  कार्यवाही कर  रहा  है  |  विदेशी  मुद्रा  विनिमय  विनियमन  1947 में  यह  व्यवस्था

 करते  हुए
 1965  में  सशोधन  किया  गया  कि  कोई  भी  व्यक्ति  जो  भारत  में  हो  प्रिया  भारत  का  निवासी

 वह  भारत  के  बाहर  निवासी  किसी  व्यक्ति  के  प्रो  द्वारा  अथवा  उसकी  कोई  भी  भुगतान

 अधिकृत  डीलर  को  छोड़कर  किसी  दूसरे  जरिए  से  प्राप्त  नहीं  करेगा  ।  इस  व्यवस्था  से  प्रवर्तन  निदेशालय

 भगवानों  की  प्रणाली  के  जरिये  भेजी  गयी  रकमों  की  प्राप्तियों  के  काफी  मामलों  का  पता

 लगाने  में  समर्थ  1966  में  रुपये  के  प्रवमूल्यन  का  अन्य  बातों  के
 विदेशी

 की  गैर-सरकारी  तथा  सरकारी  दरों  के  बीच  के  को  दर  करना  था  जिससे  प्रतिकारी

 की  प्रणाली  को  सहारा  लेने  के  प्रोत्साहन  को  कम  किया  जा  सके |

 Cases  Against  Shri  Haridas  Mundhra

 1466.  Shri  Madhu  Limaye  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to  the  reply

 given  to  Unstarred  Question  No.  2791  on  the  Ist  December,  1966  and  state

 (a)  whether  the  investigation  started  against  Shri  Haridas  Mundhra  for  contravention

 of  the  provisions  of  the  Foreign  Exchange  Regulations  Act,  1967  has  since  been  completed

 and

 (0)  if  so,  the  nature  of  action  taken  as  a  result  of  the  findings  of  the  enquiry  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai  :
 (a)  The

 investigations  by  the  Enforcement  Directorate  into  the  contraventions  of  the  provisions  of  the

 Foreign  Exchange  Regulation  Act,  1947  by  Shri  Haridas  Mundhra  are  still  in  progress

 (d)  Does  not  arise

 केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य योजना  को  दवाइयां

 1467.  श्री  ओंकार लाल बरवा लाल  चय  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि  दिल्‍ली में केन्द्रीय

 में
 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना

 '  की  दवाइयां  बड़ी

 सावा  में  प्रौषधालयों  के  माध्यम से
 बाजार  पहुंच  जाती हैं  तथा  पुनः  सरकार  को  बेच  दी

 जाती हैं  ;  और

 यदि  तो
 अरब

 तक  एसे  कितने  मामलों  का  पता  चला  है
 *?
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 लिखित  उत्तर —_——  a  a  a

 परिवार  नियोजन  तथा  arta  बिकास  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  स०  सु०  :

 यद्यपि  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  औषधालयों  से  ग्रौषधियां  चुराये  जाने

 तथा  इन  ग्रौषघालयों  के  स्टोरों  से  खयानत  होने के  मामले  कितनी  ही  बार  पकड़े  गये  हैं  किन्तु

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  औषधालयों  से  चुराई  गई  औषधियों  के  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  को

 ही  बेचे  जाने  का  कोई  मामला  ध्यान  में  नहीं  grat  है  |  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तर्गत

 औषधियां  प्रसिद्ध  निर्मितियों  अथवा  उन  के  एजेण्टों  से  ही  ली  जाती  हैं  ।

 राज्यों  द्वारा  रिज  बेक  से  नियत  रखी  से  अधिक  रानी  निकालना

 1468.  श्री  झ्रोॉकार  लाल  बैरवा

 ik  स०  Ao  नासिर

 नया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यो  यह  सच  है  कि  भारत  के  रिज  बैंक  ने  राज्य  सरकारों  द्वारा  नियत  राशि से

 ग्रीक  राशि  निकालने  पर  प्रतिबन्ध  लगाये  ए  परन्तु  राज्य  उन  प्रतिबन्धों  की  अवहेलन

 करते  रहे  कौर

 यदि  तो  चालू  वित्तीय  बरस  में  जब  तक  राज्यों  द्वारा  नियत  राशि  से  ग्रसित

 राशि  रिजर्व  बक  से  निकालने  सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  बंक  ने  समय

 समय  पर  राज्य-सरकारों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  बक  से  अ्रधिकृत  रकमों से  ज्यादा  रकमें  न

 निकाले  ;

 ज
 ere

 1968  तक  नीचे  लिखे चार  राज्यों  ने  अधिकृत सीमा  से  कल  810 2

 करोड़  रुपये की  एकम  ज्यादा ली  थी  ।

 रुपयों  में

 ]  71

 बिहार  1]  ie

 0  89

 राजस्थान  4  43

 ee as  ey  a  ह  ee

 84

 es  ee  ee अ

 उबर कों  का  उत्पादन

 1469.  श्री  नारायण  रेड्डी  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 पिछले दो  वर्षों  में  देश  में  विभिन्न  प्रकार के  बैरकों  का  कुल  कितना
 उत्पादन

 हुआ  प्रौढ़

 चालू  वर्ष में  कमी  को yee  पुरा  किया  जा  रहा
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 अमन

 क्या  सरकार
 को  इस

 समय
 भ्रान्त  प्रदेश  में  यूरिया  की  भारी  कमी  का  पता  है  ;  झर

 यदि  तो  इसकी  यथाशीघ्र  सप्लाई  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा

 ?
 रही

 है

 टन

 1966-67  1967-68

 307,936  366,815 (1)  नाइट्रोजन  के  रूप  में  )

 (2)  फासफेटिक  144,893  194,014

 cp 2  करो  कि  पना  रूप  में  )

 नाइट्रोजन  शर  पो  2  की  ग्रा वश्य कता  झोर  देशीय  उत्पादन  के  बीच  के  अन्तर  को  आयात
 भ

 11.0  |
 gree  कपि

 जा  रहो  ।
 ्रो

 देश में  कोई  उत्पादन  नहीं  है  ।  कल  शझा वश्य कता

 mare  द्वारा  पूरी
 की  जाती  ह्  |

 ast
 14-68  FT, शौर  are  प्रदेश  के  पिछले  ag  का  यूरिया

 1968  तक का  बकाया  स्टाइल  71,471  मीटरी  टन  था  इसके  पश्चात्‌  15

 केन्द्रीय  उबर  पूल  ने  38,000  मीटरी  टन  यूरिया  को  सप्लाई  अन्ध  प्रदेश को  को  ।

 इस  तरह  are  प्रदेश  में  यूरिया  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कहीं  से  कोई

 ae  >
 शिकायत  प्राप्त  नहीं  द्  |

 Vijay  Ghat

 1470.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply

 ‘be  pleased  to  state

 (a)  the  head  under  which  the  expenditure  being  incurred  on  the  memorial  of  the  late

 Prime  Minister,  Lat  Bahadur  Shastri  is  debited  and  the  amount  of  expenditure  i  he  ur  red  by

 on  this  item  so  far  ;  and

 (b)  the  total  amount  provided  for  the  completion  of  the  memorial  ?

 ‘The  Deputy  Mimnister  in  the  Ministry  of  Werks,  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal  Singh)  :

 an (a)  and  (6).  An  expenditure  of  Rs.  2.39  lakhs  has  been  sactioned  Against  this  ,

 expenditure  of  Rs,  1.90  lakhs  has  been  incurred  so  far.  The  expenditure  is  being  debited  to  the

 ithe  head  Delhi  Capital  Outlay  शक

 दिल्‍ली नगर  पालिका  में  भ्रष्टाचार के  मामले

 1471.  शी स०  ला  सोधी  बया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 घृंत्रीं  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या नई  दिल्ली  नगर  पालिका
 के

 अर  रियों  में  श्रब्टाचार  के  कोई  मामले  सरकार

 के  ध्याम  में  आए  हैं

 1:  है  हैं  6
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 लिखित  उत्तर

 यदि  )  तो  कितने  नर  af  ad  | जांच  की  गई | द  तो  परिणाम

 निकले हैं  ;  ग्रोवर

 (7)  कितने  अ्रधिकारियों के  विरुद्ध
 प्रभी  जांच  की  जा  रही  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरोय  विकास  सोनाली  में  उप-मंत्री  ब०  सु०

 से  (7)  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  यथाशीघ्र सभा
 पटल

 पर  रख  दी  जायेगी

 Banda  Government  Hospital  (U.P.

 1472.  Shri  Jageshwar  Yaday:  Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning  and  Lrbaw

 Development  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  there  is  no  X-!  ‘quipment  tn  the  Banda  Government  Hospita!

 at  present

 )  if  so,  the  reasons  for  not  having  X-ray  equipment  in  this  Hospita

 (c)  whether  Government  propose  to  make  MEU lL  ct arra  ngements  for  an  X-ray  equipment  uu

 this  hospital ;

 (d)  whether  it  is  also  a  fact  that  there  is  only  a  small  hospital  run  by  the  District  Boareé

 in  the  Baberu  Town  area  of  Banda  District  which  is  not  sufficient  to  meet  the  requirements

 such  a  large  population  there  ;  and

 2)  whether  Government  propose  to  expand  this  Hospital  and  take  it  over  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Development

 (Shri  B.S  1.0  Murthy) :  (a)  to  (e)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the
 table  of  the  Sabha.

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग

 1473.  श्री  स०  चे  सामन्त  :  कय  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र के  उद्योगों  तथा  उपायों  पर  उनका  मंत्रालय  अन्य  सम्बन्धित

 मंत्रालय  यदि
 कोई  नियंत्रण रखते  तो  वह  क्या  हैं  और

 नया  सरकारी  क्षेत्र के  उद्योगों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  हितों  की  देख-रेख  करने के  लिये

 कोई  केन्द्रीय  fata  बोर्ड  अथवा  ऐसी  ही  कोई  संस्था  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  सरकारी  उपक्रमों  पर

 मंत्रालयों  के  नियंत्रण  का  स्वरूप  इस  प्रकार  का  है  कि  इन  उपक्रमों  के  श्रान्त  रिक

 प्रशासन  के  विभिन्न  लगों  के  सम्बन्ध  में  ,  जिनमें  स्वीकृत  प्रायोजनाओं  का  संचालन

 पूंजीगत  विशिष्ट  स्तरों  से  नीचे  की  नियुक्तियाँ  शामिल  प्रत्येक

 मसले  में  उपक्रमों  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  उन्हें  पूरे  ग्रन्थकार  दिये  गये  हैं  |  लेकिन  सम्बद्ध

 मंत्रालय  सामान्य  ऊंचे  कार्यकारी  ate  वित्तीय  पदों  पर  की  जाने  चली
 नियुक्तियों

 तथा

 उन  परियोजनाओं  के  बारे में  पूंजीगत  व्यय  के  सम्बन्ध  में  निमंत्रण  पर्यवेक्षण  ग्रोवर  मागं  दर्शन

 करने  arte  का  काम  करते हैं  जिनका  ब्यौरा  सरकार  द्वारा  स्वीकार न  किया.गया  ।
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 ग्रसने  क्षेत्राधिकार  के सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  पर  विभिन्न  मंत्रालयों  द्वारा  की  जाने

 वाली  निगरानी
 के

 अलावा
 वित्त  मंत्रालय

 का  सरकारी  उद्यम  सरकारी  उपक्रमों

 न  सम्बन्ध  सेवा  तथा  मूल्यांकन  अभिकरण  के  तोर  पर  काम  करता  है  ।

 यूनिट  ट्रस्ट  योजना

 1474.  श्री  स०  चे  क्या  fat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 a  ~

 कि
 +

 यूनिट्स  ट्रस्ट-पोसना  को  कितनी  सफलता  मिली  है  ak  इस  से  सरकार  तथा

 यूनिटों  के  मालिकों  को  बया  लाभ  हुआ

 1968
 के  महीने  तथा  इसके  आसपास  यूनिटों  की  दरों  में  किये

 जाने  के  क्या  कारण  झ्र ौर

 (77)  इस  समय  तक  कूल  कितने  यूनिटों  की  बिक्री  हो  चुकी  है
 ?  और  इस  बिक्री

 ? at  राज्यवार  स्थिति  क्या  है

 उप-प्रधान  मन्नी
 कौर

 वित्त  मन्नो  मोरारजी  :  जो

 पिछले  चार  वर्षों
 से

 काम  कर  रहा  बचतों  की  41.  13  करोड़  रुपये  तक  की  रकम
 जुटाने

 बौर

 उत्पाद
 के

 निवेशों
 में

 लगाने
 में  सफल  हुम  है  बहुत  प्रमुख  झर  सुस्थापित

 कम्पनियों
 में  पूंजी  लगाकर  यूनिट धारियों  को  पूंजी  की  सुरक्षा  तथा  एन  से  होने  वाली  नियमित

 आमदनी  की  गारंटी  देता  इसने  प्रथम  वर्ष  में  1  प्रतिशत  कौर  बाद  के  तीन  वर्षों में

 7  प्रतिशत  को  लाभांश  घोषित  किया है
 |  1000  रुपये तक  के  मूल्य  के  यूनिटों की

 आमदनी  पर  कर  नहीं  लगता  ।  यूनिटों  को  शीघ्र  ही  भुनाया जा  सकता  है  ।  यद्यपि

 यूनिट  ट्रस्ट  से  सरकार  को  कोई  प्रत्यक्ष  लाभ  नहीं  होता  फिर  भी  यह  बचत-प्रोत्साहन

 में  पूंजी  लगाने  को  दिशा  में  सरकर  द्वारा  किये  जाने  वाले  प्रयत्नों  में  सरकार  की

 | सहायता  करता  है

 यूनिटों  के
 बिकी  मूल्य में  एक  एसा  तत्व  शामिल  है  जो  ट्रस्ट  के  निवेशों  वर्ष

 के  प्रारम्भ  से  लेकर  बिक्री  मूल्य  निर्धारित  करने  की  तारीख  तक  होने  वाली  श्रामदनी  का  द्योतक  है  |

 जैसे-जसे  लेखा-वर्ष  समाप्त  जाता  वले-वैसे  उनका  निर्धारित  बिक्री  मूल्य  बढ़ता
 ् जाता  दय  जो  यूनिटों  की  बिक्री  के  समय  उन  पर  पहले  से  ही  अजित  लाभांश  को प्रकट  करता

 है  ।  लेखा-वह  saree  में  अर्थात  जुलाई  में  बेचे  जाने  वाले  यूनिटों  के  मूल्य में  लाभांश  का  यह हन्नी

 शामिल  नहीं  होता
 ate  इसलिए  यूनिटों  का  बिक्री  मूल्य कम  होता  है  ।

 1968
 के

 पन्त  कलाम  41'  13  करोड़ रुपये  के  मूल्य के  यूनिट  बेचे

 गये  उपयुक्त  रकम  का  राज्यवार  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  ।

 दिल्‍ली  कौर  नई  दिल्‍ली  का  नगरीय  विकास

 1475,  श्री  स०  ब्र  सामन्त :.  बया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1967-68 में  दिल्ली  तथा  नई  दिल्‍ली  के  wet  के  विकास  पर  कितना खच  किया

 गया  सौर  चालू  वर्ष  के  लिये  क्या  योजनायें
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 —_——-_— लिखित

 उत्तर  _

 इस  aq  का  कितने  प्रतिशत  खर्च  केन्द्रीय  सरकार  वहन  करती  आर

 पिछले  पांच  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  में  किये  गये  खर्चे की  तुलना  में  यह  खर्च  कितना  wise

 है  wt  इसमें  यदि  कोई  वृद्धि  हुई  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श
 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय में

 उप-मंत्री
 ब  ०  सू ०

 *
 ्

 से
 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  196  3-64  से  झ्रागें  विकास  योजनाओं  पर  जो  धन  खर्च

 किया  है  वह  परिशिष्ट  में  दिया  गया  है  ate  उसी  अवधि  में  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने

 जो  घन  खर्च  किया  है  तथा  उसे  केन्द्रीय  सरकार  से  जो  अनुदान  मिले  वे  परिशिष्ट  है  में  दिये

 गये
 हैं

 ।
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1503.68]  ।  इन  वर्षों  में  जो

 घन  खच  हुमा  है  उसके  yest  तुलना  करने  पर  पता  चलता  है  सामान्यतः

 इन  विकास  योजनाश्रों  पर  जो  धन  खर्च  हुमा है  वह  हर  वर्ष  बढ़ता  ही  गया  है  ।  खां  की  इस  वृद्धि

 का  कारण  शहर  की  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  की  झावश्यकताश्रों  को  पूरा  करने  के  लिये  अधिक  निर्माण

 कायों  को  हाथ  में  सड़कों  को  सुधारना  तथा  चौड़ा  सड़कों  की  रोशनी  में  सुधार

 नालियों  को  वाणिज्य  सम्बन्धी  प्रायोजनाओं  को  नगर  को  खूबसूरत  बनाने  की

 योजनायें  ware  तथा  अधिक  नागरिक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  कौर  नये-नये

 निर्माण
 करना  शादी  हें  ।

 पांचवां वित्त  आयोग

 1476.  श्री  शिवचन्द्र  झा :

 श्री  मंगला थमा डोम :

 tt  मणि  भाई  ज़०  पटेल

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पांच  वित्त  आयोग  ने  झपना  काम  area  कर  दिया

 है  ;

 यदि  तो  राज्यों  में  दौर  अरब  तक  उसने  किन-किन  लोगों  सेਂ

 बात-चीत  की

 5 उसका
 प्रतिवेदन  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा

 f

 उप-प्रधान  मंत्री  शौर  वित्त  मंत्री  :

 आयोग अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  तैयार  करने के  उद्देश्य
 26  जुलाई  1968

 तक  नौ  राज्यों  seta  अनघ
 जम्मू  शर

 मं  स  श्र  नागालैंड के  प्रतिनिधियो ंसे  बात-चीत  की

 आयोग
 के  गठन के  सम्बन्ध में  राष्ट्रपति  के  आदेश  के  अनुसार  (  जो

 राज्य-सभा

 की  मेज  29  फरवरी  1968 को  रखा  गया  aT)  आयोग  को  30  1968  तक

 श्रीराम  रिपोर्ट  पेशा  करनी  है  ।
 को

 अपनी  अन्तिम
 रिपोर्ट

 31  1969
 तक

 देनी  है  ।
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 च्भ्ल  का  परिचालन

 1477.  शी  शिवचन्द्र झा  क्या  वित्त  मंत्री  पह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  1968  क  पश्चात  देश  में  मीठा  का  परिचालन  बढ़  गयो ह

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या  है

 क्या  घाट  की  अर्थ  व्यवस्था के  कारण  भी  यह  विधि हुई  ्

 )  यदि  तो  मान  1968  से  लेकर  अब  प्रति  कितनी  राशि  की

 की  व्यवस्था  की  गई

 उप-प्रधान  मंत्री  ग्रोवर  वित्त  मंत्री  मोरारजी  )

 जनता के  पास  मुद्रा  at  उपलब्धि  मारे  1968 के  अन्त  6360  करदे

 रूपये से  बढ़कर  जन  1968 के  अन्त  में  6466  करोड़  रुपया  हो  गयी  अ्र्धात इस  में

 16  करोड़  रुपय  की  वृद्धि  हो  गयी  |

 घाटे  को  अथ  व्यवस्था  way  कि  रिजर्व  बेक  द्वारा  सरकार  को

 दिये  शद्ध  ऋणों  से  जाती  उन  कई  कारणों  में  से  एक  है  जिनका  मुद्रा  उपलब्धि की

 घट-बढ़  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।  1968  में  for  द्वारा  सरकार  को  दिये गये

 शुद्ध  ऋणों  की  रकम  में
 106

 करोड़  रुपये
 1968

 में
 22  करोड़ की  वृद्धि

 हो
 गयी

 जबकि  1968 में  1  करोड़  रुपये की  कमी  हो  गयी  थी  !  कौर  बातों  के  साथ-साथ

 चाटे  रथे  व्यवस्था  के  इन  मासिक  आंकड ़से  इस  बात  का  पता  चलता  हैकि  स्कोरी

 प्राप्तियों  और  व्यय  अलग-ग्रहण  महीनों  में  एक  wal  नहीं  होती  है
 ।  लेकिन इन

 आंकड़ों को  प्रे  वर्ष  में  होने  वाली  घाटे  कुल  र्थे  व्यवस्था  का  सूचक  नहीं  माना  जा

 सकता  |

 मीठापुर  में  तेल  साफ  करने  का  कारखाना

 1478.  श्री  शिवचन्द्र झा  पेट्रोलियम  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेगे  कि

 रन  की  काम क्या  यह
 सच

 है
 कि  गुजरात के  मीठापुर  में  तेल  सा

 बन्ध  को  सौपा  जातें  वाला  है  ?

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण है

 तो  सरकारी  क्षेत्रो ंमें  राज्यवार  तथा  गर-सरकारी क्षेत्र  में  कम्पनी वार

 कितने-कितने  तेल  के  watt  कारखाने  तैयार  हो  चुर्क  अथवा  तैयार  हो  सन् भ्छ्

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण
 मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  (att

 श्र  (@)  मीठापुर में  कोई  तेल
 शोधनशाला  स्थापित  करने

 का  विचार  नहीं  है  ।

 meq  नहीं  उठते
 |

 were  क्षेत्र  में  चार  तल  शोधनशाला गैर-सरकारी  क्षेत्र  में
 चार

 सरकारी  क्षेत्र  में  एक  और  शोधनशाला  निर्माणाधीन  है  ate  एक  aa  ऑ्ायोजनाधीन हैं  ।
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 एक  लब  प्लान्ट  भी  निर्माणधीन  जिसमें  सरकार  sic  एक  तेल  कम्पनी  का  बराबर

 mat  60:  50  का  स्वामित्व  है  ।

 कमला  बिहार  में  बाढ़

 1479.  श्री  शिवचन्द्र  झा  :
 क्या  सिचाई

 श्र  विद्युत  मंत्री  यह
 बताने  की

 कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कमला  चालान  बिहार  में  बाढ़  बढ़  रही  है  ौर  उससे

 तै
 बिहार  में  qa  के  निकट  पुश्तों को  खतरा  पैदा  हो  गया  cf

 द  ५,  n
 यदि  i  [  बढ़ती  बाढ  "1  समन  करने

 के
 लिये  क्या  पूर्वोपाय  किये  गय

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय में
 उपमंत्री

 सिद्धेश्वर
 :  ध् श्रार  इस

 वह
 झझरपर में  कमला

 बालान  नदी  का  स्तर
 14  जुलाई  166.  37

 तक  पौर
 16

 जुलाई  को  166  तक  प्प्ट न्त्रृ  गया  झर  यह  दोनों  अवसर  पर  उसी  सांय  नीचे  झा  !

 ये स्तर  इस  जगहपर  तटबंधो ंके  उपरी  भाग में  लगभग  7
 से

 8  फट  नीचे थे  ।
 राज्य

 इस  पर  लगाता  र  निगरानी  रख  रही है  और झ्रर्भ  तक  तट बन्ध  बचे  हुए  है  ।

 Eastern  and  Western  Kosi  Embankments

 +1480.  Shri  Gunanand  Thakur  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased

 to  State  १

 (a)  the  expenditure  incurred  yearly  on  the  repairs  of  the  western  and  Eastern  Kosi
 and  embankments  ;

 (b)  the  expenditure  incurred  on  the  construction  of  pucca  embankment  from  Bhardah

 to  Kunauli in  the  area  situated  in  Nepal  on  the  western  embankment  ;

 (c)  whether  local  authorities  and  people  have  also  demanded  that  all  the  rest  the

 embankments  from  Kunauli  to  Nirmali  may  also  be  turned  into  pucca  embankments  ;  and

 (d)  if  so,  the  time  by  which  the  said  embankments  would  be  turned  into  pucca

 embankments  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad  )  :

 epairs  an  d  River Mt  INDY  NE  conservancy  measures  for  the  last  five (a)  Expenditure  incurred  on  special  1
 years  is  given  below

 Rs.  88.74  lakhs

 196465  Rs.125.54  lakhs

 95.76  lakhs

 Rs.61.10  lakhs

 Rs.  50.00  lakhs

 making  the  top  surface  of  the  embankment
 (b)  Approximately  Rs.  8  lakhs  were  spent  for

 pucca,

 (c)  Yes.

 (d)  The  construction  of  Pucca  service  road  will  be  taken  up  when  adequate  funds  are

 available
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 ore

 अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनसुचित  झा दिस  जातियों  के  लिये  गुजरात

 अनास  योजना

 1481.  श्री  बिरेन्द्र  कुमार  श्ञाह  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  गुजरात  सरकार  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  क्रियान्वित  के
 लिए

 भ्रनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  arf  जातियों  के  लिए  एक  राज  सहायता  प्राप्त  श्रीवास  योजना  मंजूरी

 के  लिए  भेजी  at

 यदि  तो  उसका  carer  क्या  है  शौर  उस  पर  कितन  खर्चे  आने
 का  अनुमान

 5
 ;

 art

 दस स  सम्बन्ध  में  सरकार  का  निर्णय  क्या नला क्या  है  ite  उसके  लिये  कितनी  राशि  नियत  की
 गई

 ्

 जी  नहीं समाज  कल्याण  मंत्रालय  सें  राज्यਂ  मंत्री  फूनरेण

 (@)  श्र
 नहीं  उठते  |

 Production  In  Trombay  Fertilizer  Factory

 1482,  Shri  Mrityunjay  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemical

 be  Pleased  to  state

 (a)  whether  an  enquiry  has  been  held  in  regard  to  the  shortage  f  3508  torines  of  Urea

 and  5,632  tonnes  of  Nitro-phosphate  in  the  Fertilizer  Factory,  Trombay  as  stated  in  the

 Report  of  Fertilizer  Corporation  of  India  Ltd.  for  the  year  1967-68;

 (b)  if  so,  the  result  thereof

 It  is  a  fact  that (c)  whether  thete  was  much  less  production  in  the  Trombay

 Factory  as  compared  to  its  capacity  during  that  fyear;  and

 (6)  if  so,  Whether  the  production  is  on  the  increase  now  and  if  so,  of  whic  co  nnodi-

 ties  and  their  percentage  to  the  production  capacity  ?

 The  Minister  of  State  in  The  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  of  Social  Welfare

 (Shri  K.  Raghuramaiah):  (a)  and  (b)  The  alleged  shortage  pertains  to  the  year  and

 not  to
 1967-68.  A  appointed  by  the  Board  of  Directors  of  the  Company  enquired

 .nto  matter  and  came  to  the  conclusion  that  there  were  no  real  shortages  and  that  the  discre-

 were  due  to  over  assessment  of  production  figures  based  not  on  actual  weighment  but

 on  certain’calculations  On  the  recommendation  of  the  Committee  cross  checking  of  produc-

 tion  figures  by  actual  weighment  at  the  Bagging  Plant  has  since  been  introduced  at  Trombay

 (c)  Trombay  factory  is  designed  for  the  production  of  90,000  tonnes  of  Nitrogen  and

 45,000  tonnes  of  0,;,  the  end  products  being  Urea  and  Nitrophosphate  During

 the  factory  produced  57436  tonnes  of  Urea,  22355  tonnes  of  Nitrophosphate  (16:13:0)  and

 70220  tonnes  of  Nitrophosphate  (20:20:0)  making  a  total  of  about  44,000  tonnes  in  terms

 nitrogen  and  17,000  tonnes  in  terms  of  P,  O,  which  works  out  to  about  49°%and  37.8°%

 respectively  of  the  installed  capacity

 (d)  The  factory  produced.  during  April-June  1968,  17212  tonnes  of  Urea  and  19305

 donnes  of  Nitrophosphate  (20:20:0)  making  a  total  of  11778  tonnes  of  Nitrogen  and  3861

 tonnes  of  P,  O,  The  production  of  Nitrogen  is_about  52%  and  O,  about  34.3%  of the
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 installed  capacity  The  production  of  P,O,  during  April-. -June  1968  was  low  on  account

 of  the  yearly  maintenance  work  undertaken  during  the  period.  rhus  t  1as  been  a  marginal

 increase  Nitrogen  production  and  a  marginal  decrease  in  O,  production

 Fertilizer  Factory,  Namrup

 1455  Shri  Mrityunjay  Prasad:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  the  Fertilizer  Factory,  Namrup  (Assam)  has  started  production

 (b)  if  so,  since  when  and  the  percentage  of  production  to  the  production  capacity;

 (c)  whether  Government  have  formulated  any  scheme  to  expand  this  factory;

 (d)  ifso,  when  the  expansion  scheme  was  formulated  and  since  when  work  is  being

 e<arried  out  according  to  this  Scheme

 (e)  the  saving  in  expenditure  in  case  a  scheme  for  more  capacity  had  been  originally  for-

 mulated  and  the  expansion  not  taken  in  hand  at  later  stage;  and

 (f)  the  persons  responsible  for  modifying  the  original  scheme  to  this  great  extent  so  soon  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  of  Social  Welfare

 <(ShritK.  Raghuramaiah);  (a)  and  (b)  No,  Sir.  Equipment  is  being  tested  and  is  under  trial  runs

 (c)  Yes,  sir

 (d)  The  feasibility.  study.  for  the  Expansion  Project  was  submitted  by  the  Fertilizer  Cor-

 poration  in  October,  1966.  Work  on  the  project  has  started  from  March,  1968

 (e)  Itis  not  possible  to  make  a  meaningful  comparison  and  calculate  the  saving  as  the  pre-
 sent  expansion  is  based  on  new  technology  which  was  not  in  vogue  at  the  time  of  the  formula-

 tion  of  the  original  project  The  new  technology  1s  expected  to  reduce  costs  appreciably

 (f)  The  original  scheme  has  not  been  modified

 उड़ीसा  के  गांवों  का
 विद्युतीकरण

 1484. श्री  श्र०  दीपा  :  क्या  सिचाई  wie  विद्युत  मंत्री  यह बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 1968-69  में  उड़ीसा  राज्य  के  फूलबनी  जिले  में  कितने  गांवों  तथा  कस्बों के  विद्युतीकरण

 की  संभावना है  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  कितने  गांवों  तथा  कस्बों  का  विद्यतीकरण किया  गया  झर  उन  का

 ब्योरा क्या  है

 क्या
 1968-69  में  फूलबनी  जिले  में  कोई  परियोजना  बनाई  जाने  की  संभावना  है  ;

 क्या  वाघनदी  सलूक  मेहरानी  नदी  तेला  नदी  ख़फ़गी नदी  झर  महानदी
 को  भी

 विद्युतीकरण  के  लिए  किसी  परियोजना  के  लिए  चुने  जाने  की  संभावना  है  ;  att

 यदि  तो  इस  के  क्यां  कारण  हैं
 ?

 सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धपुर  प्रसाद  1966-67  के

 श्राम  विद्युतीकरण  के  काम  में  सिंचाई  पम्पों  को  जीत  करने  पर  बल  दिया  गया  है  ।  उड़ीसा  राज्य  के

 श्कूलबनी  जिलें
 में  1968-69 के  दौरान  किसी  गांव  या  शहर  के  विद्युतीकरण की  संभावना  नहीं  है  ।
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 1965-66  के  दौरान  फूलबनी  जिले  के  एक  गांव  में  बिजली  लगाई  गई  थी  ।

 फूलबनी  जिले  में  सिल्की  मध्यम  सिचाई  परियोजना  ate  छः  उठान  सिंचाई  परियोजना

 की  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।  उठान  सिंचाई  परियोजनाएं  डीजिल  प्रचालित  है  ।  1968-69 के

 दौरान  कोई  बृहत  मध्यम  व  उठान  सिंचाई  परियोजना  प्रस्तावित  नहीं  है  ।  फूलबनी  जिले  में  11  लाख

 की  भ्रमित  लागत  पर  प्राय  विद्युतीकरण  स्कीमें  कार्यान्वित  के  लिए  तैयार  हैं  परन्तु  उन  की

 अन्विति  धन  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करती  है  ।

 कौर  बाधनदी
 रोल  अपर  सोलंकी  से  सम्बन्ध  तीन  मध्यम  सिचाई

 बोजनाग्रों  की  चौथी  योजना  के  दौरान  कार्यान्वित  के  लिए  जांच  की  जा  रही  ८  ।  इन  की  कार्यान्विति

 धन  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  है  ।  महानदी  पर  13  बाघनदी पर  3  कौर  तेला  नदी  पर  3

 उठान  सिंचाई  परियोजनाओं को  भी  चौथी  योजना  के  दौरान  आरम्भ  किया  जा  सकता है  यदि  धन

 उपलब्ध हो  जाए  |  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  प्रतिभा  श्री  तक  चौथी  योजना  के
 दौरान

 अन्विति के  लिए  महरानी  नदी  ate  सारे  नदी  पर  किसी  बृहत  मध्यम व  उठान  सिंचाई

 का  प्रस्ताव नहीं  किया  गया  है  ।

 सरकारी  अधिका  रियों  की  fata  यात्रायें

 1485.  श्री  alate  लाल बं  रवा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  जनवरी
 से

 1  1968 तक  की  अवधि  में  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  के

 कारियों  को  छोड़  कर  अन्य  कितने  सरकारी  भ्रमणकारी  भारत  से  विदेश  यात्ना  पर  गये  ;

 उनके  नाम  तथा  पदनाम  क्या  हैं  ;

 उन्हें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  दी  गई  ;  कौर

 उनकी  यात्राओं  के  उद्देश्य  क्या  थे
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  1  जनवरी  से  30

 1968  की  प्रवर्ध  के  दौ  वन  भारत  से  बाहर  जाने  वालेਂ  अधिकारियों  की  संख्या  355 है  |

 से  सूचना  अनुबन्ध  में  दी  गई  है
 ।  |  पुस्तकालय  में  रखा  गया

 |
 देखिये  संख्या  एल

 २

 ao  1504/68]

 भारतीय  नगरों  का  सालाना  विकास

 1486.  श्री  रघुबीर  सिंह  क्या
 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  भारत  के  नगरों  के  गैर  योजनाबद्ध  तथा  मनमाने  विकास  से  उत्पन्न  सदस्यों

 पर  विचार कर  रही  है

 अधिकतर  नगरवासियों  फो  स्कूल  ग्राही  के  अभाव  से  उत्तरोत्तर

 रही  कठिनाईयों को  दूर  करने  के
 लिए

 सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  या  करने  का  विचार है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  उप-मंत्री  बी०  एस०  :

 जी
 हों
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 कुछ  चुनीदा  नगरों  की  विकास  योजनायें  तैयार  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों को

 प्रतिशत  aire  सहायता  देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  योजना  तीसरी

 वर्षीय  योजना  में  चलाई  थी
 ।

 ये  योजनाएं इन  नगरों  के  भावी  विकास  को
 विनियमित

 करने

 में  सहायक  होने  के  साथ  साथ  इन  तारों  में  भ्र व्यवस्थित  तथा  अनियमित  विकास  के  कारण  नगर

 के
 स्वरूप  में  उत्पन्न  असन्तुलन  को  रे  धीरे  कम  करने  में  भी  सहायक  होंगी  |  बड़े  तथा  महत्वपूर्ण  शहरों

 के  लिये  विकास  योजनाएं  तेयार  करने  तथा  इन  योजनायें  के  क्रियान्विति  के  लिये  ऋण  के  रूप  में

 सहायता  देने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 Crude  Oil  Requirements

 1487.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be

 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  large  portion  of  the  requirements  of  crude  oil  at  present  is
 met  from  imports  ;

 (b)  if  so,  the  amount  of  foreign  exchange  spent  thereon  annually;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government  to  make  the  country  self-sufficient  in  this  regard  ?

 Minister  of  State  in  The  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  of  Social  Welfare

 {Shri  Raghuramaiah):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  About  Rs.  80  crores  in  1967.

 (c)  Both  ONGC  &  OIL  are  stepping  up  the  pace  of  exploration  and  exploitation  of  dis-

 covered  oil  resources.

 Power  Failures  ia  Delhi

 1488.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state;

 (a)  whether  attention  has  been  drawn  to  the  increasing  number  of  electric

 in  Delhi:

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad):
 (4)  The  attention  of  the  Government  of  India  has  been  drawn  to  several  recent  cases  of  power
 break-downs  in  Delhi.

 (b)  Such  power  failures  are  mainly  due  to  break-downs  in  the  distribution  system  which
 is  served  partly  by  overhead  lines  and  partly  by  underground  cables.  In  a  recent  case  on  26th

 May,  1968,  there  was  a  power  break-down  in  the  Indraprastha  Station  Extension  owing  to
 a  birdage  fault.  In  Dethi  (excluding  New  Delhi)  the  transmission  and  distribution  system  is

 predominently  overhead  and,  therefore,  more  prone  to  faults  than  the  underground  system.

 (c)  Measures  are  in  progress  for  augmenting  and  improving  the  system.  The  main

 features  are  as  follows:—

 ry)  Overhead  feeders  are  being  replaced  as  far  as  possible  by  underground  cables.

 (12  Duplicate  sources  of  powers  pply  are  being  arranged  for  all  important  areas  to  the

 extent  possible.
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 Git)  A  joint  control  room  has  been  set  up  so  that,  in  the  event  of  break-downs,  proper

 co-ordination  can  be  effected  for  restoring  power  supply  in  the  areas  covered  by

 DESU  and  the  New  Delhi  Miinicipal  Committee

 Iv)  To  scare  away  birds  from  the  switchyard,  explosives  are  being  fired  regularly  in  the

 switchyard.  Dumping  of  garbage/malba  which  had  attracted  birds  has  now  been

 stopped  within  a  radius  of  one  mile  of  the  Power,  Station  Definite  operating  us-

 tructions  are  being  worked  out  with  a  training  programme  so  that  operators  are

 ully  trained  in  the  use  of  emergent  procedures

 Visit  to  U.S.A.  and  Canada  by  Government  Officers  for  Fertilizer  Market

 1490.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  team  of  Government  Officers  recently  visited  U.S.A.  and:

 Canada  witha  view  to  Study  the  fertilizer  market

 (b)  if  so,  the  main  features  of  the  report  of  the  said  team;  and

 (c)  Government’s  reaction  thereto?

 The
 Deputy  Minister

 of
 Works,  Housing

 and
 Supply  (s  wi  Iqbal  Singh):  (a)  Yes,  Sir.

 das

 (0)  A  statement,  indicating  the  major  recommendations  made  by  the  Team,  is  laid  on  the:

 Table  of  the 1 House.

 (c)  The  Report  is  under  consideration

 Statement

 1.  Market  Intelligence:  A  continuous  contact  with  production,  consumption  and  exports

 etc  should  be  maintained.  For  this  purpose  I.8.M.  Washington/London  and  our  Embassies

 in  Ottawa  and  Tokyo  be  asked  to  furnish  reports  on  a  regular  basis

 2.  Timing  and  Suitable  Lots  fer  Floating  Tenders:  The  tenders  may  normally  be  floated

 or  delivery  periods  not  exceeding  2  to  3  months  Shipment  should  be  restricted  to  the  mini-

 mum  quantity  during  the  domestic  seasons  in  USA/Canada  and  a  minimum  3  months’  lead

 should  be  given  for  the  commencement  of  delivery

 3  Terms  and  Conditions:  Terms  and  conditions  of  Tender  should  not  be  subject  to  fre-

 quent  changes  and  specifications  for  different  types  of  fertilizers  too,  should  be  approved  on

 long  term  basis

 Efforts  should  be  made  to  evolve  ways  and  means  for  obtaining  Urea  in  bulk,  as  the  bag-

 ging  costs  are  considerably  high  Till  then  bagging  specifications  should  be  standardised

 as‘changing  of  specifications  frequently  leads  to  increase  in  the  price

 4.  Freight  Rates  and  Loading;Unloading  Facilities:  The  question  of  mechanisauion  of

 discharge  at  the  Indian  Ports  be  persued  at  a  high  levei  with  a  view  to  increasing  the  discharge

 rate,  so  that  valuable  Foreign  Exchange  is  saved  in  terms  of  bagging  cost  and  freight

 Quotations  direct  from  Manufacturers:  Although  a  number  of  major  producers  of

 fertilisers  have  realised  that  it  would  be  to  they  anvan-2ge  to  quote  directly  instead  of  through
 brokers,  freedom  to  quote  through  brokers  may  not  be  eliminated  altogether,  uz  that  would  be
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 cutting  out  a  number  of  smaller  producers  of  fertilizers  who  might  be  नए विल  a  greater

 element  of  competition  in  the  tenders.

 6.  Long  Term  Contracts  The  possibile  ities  of  entering  into  long-term  contracts  for

 the  purchase  of  fertilizers  should  be  further/examined  in  consultation  with  US  AID

 सचदेवा  निवास  सरकारी  क्यारियों  के  किराये  के  दिल

 1491.  श्री  निहाल  fag  :  क्या  आवास  तथा  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  ५० ५

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मंत्रालयों  में  कार्य  कर  रहे  ऐसे  कर्मचारियों  के  बारे  में  जिन्होंने  सरकारी

 क्वाटर  खाली  कर  दिये  हैं  अथवा  जिनकी  मृत्यु  हो  गई  है  array  सेवा  निवृत  हो  गये  हैं
 ;  किराये की

 वसूली  करने  के  लिये  बिल  सम्पदा  निदेशालय  से  सम्बन्धित  मंत्रालय  को  भेजें भेजे  जाते  हैं

 उन  कर्मचारियों के  सम्बन्ध  में  जिन्होंने ब्  क्वाटर  खाली  कर  दिये  थे  जिनके

 नाम  पर  किराये  की  वसूली  के  लिये  बिल  पिछले  तीन  वर्षो  में  भेज  गये  थे  जिन्हें  सम्बन्धित  मंत्रालय

 ने  वापिस कर  दिया  था  मंत्रालय-वार तथा  वर्ग-वार  ब्योरा  क्या  ४  ;

 ऐसे ऐसे  बि
 /

 सम्बन्धित  न्» 1 ल्ञलालय  को  भेजने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 sata  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  श्र

 पूरक  नियमावली  के  उपबन्धों  के  aq  कुछ  परिस्थितियों  में  जसे  कि  बर

 स्थानान्तरण  शादी  में  सरकारी  वास  को  प्रप ने  पास  बनाए  '  खने  की

 में  कुछ  रिया  दी  जाती  एसे  सभी  मामलों  में  वास  को  पास  बनाए  रखने  की  ऐसी  रियायती

 अवधि  के  लिए  अ्रन्तिमं वेतन  देय  अथवा  अ्रधघिकारी  के  ey  देयों  wear  उसके  मत्य  सेवानिवृति  उपदान

 लाभों में  वसूल  करने  के  लिए  किराये  के  face  सम्बन्धित  विभागों  को  भेजे  जाते  हैं  यद्यपि  आपकी

 चाहे  हो  गयी हो  सेवानिवृति  हो  गया  हो  स्थानान्तरण  हो  गया  हो  अथवा  रियायती

 sate  के  भीतर  या  वह  समाप्त  हो  गयी  हो  ।  ऐसे  मामलों  में  जिनमें  संबंधित  कर्मचारियों  के  अन्तिम

 देयों  में  से  संबधित  विभागों  के  द्वारा  किराया  वसल  करना  संभव  नहीं  होता  तो  बगैर  वसूल  की  गयी

 शेष  राशि  या  तो  उनसे  अथवा  उनके  वैधानिक  उत्तराधिकारी  श्रथवा  यदि  कोई  जमानती  )

 है  तो  उससे  वसूल  किये  जाते  हैं  ।

 ऐसे  कोई  संख्यात्मक wins  नहीं  रखे  जाते  तथा  अरब  उनके  एकत्रित  करने  में

 ग्र  श्रम  लगेगा  उसके  नख्प भ्ठ  फल  प्राप्त  नहीं  होगा  ।

 Circulation  of  Bogus  Currency  Notes  by  Pakistan

 1492.  Shri  Nihal  Singh:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Pakistan  is  printing  bogus  currency  notes  and  circulating

 them  in  the  border  areas  of  24-Pargana  District;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  and  the  value  of  the  currency

 notes  confiscated  during  the  last  six  months

 (a)  and  (b) The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):

 There  has  so  far  been  no  conclusive  evidence  to  show  that  counterfeit  currency  notes  are  being

 printed  or  circulated  by  Pakistan  in  the  border  areas  of  24-Parganas  District.

 However,  duting  the  last  six  months  i.e.  January  1968  to  June  1968,  counterfeit  Indian

 currency  notes  of  the  value  of  Rs.  907/-  were  seized in  the  border  area  of  24-Paraganas  District.
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 Salal  Hydro-Electric  Project

 1493,  Shri  Nihal  Singh:  Will  the  Minister  of  Irrigation and  Power  be  pleased  to  refer

 to  the  reply  given  to  Starred  Question  No.  5852  on  Ist  April,  1968  and  state;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  since  taken  a  decision  to  take  over  the  Salal

 Project  to  be  constructed  on  Chunav  river;

 (b)  if  so,  the  amount  likely  to  be  spent  thereon;  and

 (c)  the  time  by  which  the  said  work  is  likely  to  be  completed  ?

 Dy,  Minister  for  Irrigation  and  Power  (Prof.  Siddheshwar  Prasad):  (a)  No  decision  on

 this  subject  has  been  taken.

 (b)  and  (c)  The  project  proposals  for  the  Salal  project  are  being  finalised.  Itis  only  after

 the  proposals  are  finalised  that  the  details  e.g.  estimate  of  cost,  the  period  of  construction

 would  be  known.

 बम्बई  के  एक  कमीशन  एजेन्ट  से  पकड़े  गये  दस्तावेज

 1494.  श्री  निहाल  fag:  क्या विस  मंत्री  23  1967  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या

 1442  के  उत्तर  के  बारे  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  बम्बई  के  एक  कमीशन  एजेंट  से  पकड़े  गये  दस्तावेजों  की  इस  बीच  जांच  पुरी  हो

 गई  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है  ;  भर

 यदि  तो  इसमें  सनौर  कितना  समय  लगेगा
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  देसाई )  जी  हां  ।

 जो  दस्तावेज पकड़े  गये  उनसे  67  व्यक्तियों के  साथ  लेत  देन  का  पता  चला  है  ।  छः

 मामलों  में  तलाशियां  ली  गयी  ।  जांच  पड़ताल  चलਂ  रही  है  ।  जांच  पड़ताल  के  दौरान  दस्तावेजों  के

 ब्यौरे  प्रकट  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 Civic  Amenities  for  Unauthorised  Colonies  of  Delhi

 1495.  -  Shri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Health  ,  छाए  हैਂ Kamily  बजा अब्ज i  11711  ng  and  Urban  Deve-

 lopment  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  7063  on  the  {5th

 April,  1968  and  state

 (a)  whether  the  information  regarding  civic  amenities  provided  to  unauthorised  colonies

 in  Delhi  has  since  been  collected  ;

 (6)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  For  Health,  Family  Planing  and  Urban  De:elopment  (Shri  B.S.

 Murthy)  :  (a)  The  information  has
 been  partly  collected.

 (6)  The  number  of  unauthorised  colonies  in  Delhi  is  101.  In  unauthorised  colonies

 no  regular  roads  have  been  constructed.  However,  basic  amenities  in  the  form  of  dry  brick

 flooring,  cheap  type  drains,  etc.,  have  been  provided  to  improve  environmental  sanitation.

 A  hst  of  unauthorised  colonies,  where  some  basic  amenities  have  been  provided  is  laid

 on  the  Table  of  the  Sabha,
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 List

 50  Name  of  unauthorised  colony
 No

 Basti  on  the  North  side  of  Gandhi  Nagar.

 of  Jain  Mandir  aot Bast  i  Kailash  Nagar.

 Dry  brick  flooring  in  Kailash  Nagar.

 Circular  Road.

 Gali  Nathu  Nai,  Gandhi  Nagar.

 Opp.  Banarsi  Dass  building,  Gandhi  Nagar.

 Ajit  Nagar.

 Mandir  Wali  Gali,  Gandhi  Nagar.

 Gita  Colony.

 10  Gobind  Pura.

 11  Jhil  Kurenja.

 12  Rehman  building,  Gandhi  Nagar.

 13  Raghurpura.

 14  Ram  Nagar.

 15  Gorakhpark

 16  Sunder  Park.

 17  Baldev  Park.

 18  Shiviii  Park,  Shahdara.

 19  Kundun  Nagar.

 20,  fukesh  Nagar,  Shahdara.

 21,  Jawala  Nagar,  Shahdara.

 22.0  Ram  Nagar,  Shahdara.

 23.  Raghbarpura  No,  2.

 24  Vishvash  Nagar,  Shahdrara

 25  Brijpuri.  Shahdara.

 26  Radhey  Sham  Park.

 27  Chander  Nagar,  Gian  Park,  Shahdara.

 28  Chand  Mohalla,  Gandhi  Nagar.

 29  Arjun  Nagar,  Shahdara.

 30  Park,  Shahdara,

 31  New  Layllpur,  Shahdara.

 32  Anarkali  Shahdara.

 33  East  Gorakhpark,  Shahdara.
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 34.  Sarojin!  Naidu  Park,

 35.  Subhash  Road,  Gandhi  Nagar.

 36.  Braham  Puri.

 (c)  Further  details  are  being  collected.

 Expansion  of  Trombay  Fertilizer  Factory

 1496.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati
 Shri  K.P.  Singh  Deo

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  approved  in  November,  1967  the  scheme  for

 expanding  the  Trombay  Fertilizer  Factory  ;

 (6)  whether  it  is  also  a  fact  that  Naphtha  required  for  its  expansion  programme  have  to
 be  imported  ;

 (c)  whether  U.S.A.  Government  have  sanctioned  a  loan  for  its  expansion  and  if  so,  the

 details  thereof;  and

 (d)  the  estimated  increase  in  the  annual  capacity  after  expansion  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  of  Social  welfare

 (Shri  K.  Raghuramaiah)  :  (a)  The  scheme  for  the  expansiom  of  the  Trombay  Fertilizer  Factory:

 was  approved,  in  principle,  by  the  Government  in  September,  1967.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  The  United  States  Agency  for  International  Development  has  authorised  a  loan  of

 $36.9  million  for  financing  the  foreign  exchange  costs  of  the  expansion  of  the  Trombay  Ferti--

 lizer  Plant.  The  relevant  agreement  for  the  loan  is  yet  to  be  finalised  and  signed.

 The  loan  will  be  repayable  in  dollars  over  40  years  including  a  grace  penod  of  10  years..

 Interest  will  be  charged  at  2%  per  annum  during  the  grace  period  and  2  1/2%  thereafter.

 (d)  The  annual  capacity  after  expansion  will  increase  by  229,000  tonnes  of  Nitrogen:

 and  124,000  tonnes  of  P,  0,  per  year.

 Haldia  Refinery

 1498.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be

 pleased  to  state
 Idia tld  ENNIS  क Refinery

 (a)  the  progress  ao  far  made  in  the  construction  of  Ha

 (0)  whether  it  is  a  fact  that  crude  vil  would  have  to  be  imported  for  this  Refinery  ;  and’

 (c)  the  names  of  other  chemicals  likely  to  be  produced  in  Haldia  from  the  petroleum

 gas  in  addition  to  refining  the  crude  oil  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  of  Social  Welfare

 (Shri  K.  Raghuramaiah)  (a)  The  proceess  design  work  for  the  Refinery  units  is  in  progress

 and  is  likely  to  be  compzeted  by  the  end  of  September,  1968.  A  Plot  Plan  of  the  Retinery  is

 under  preparation.  Arrangements  for  water  and  power  उ  pply  and  rail/road  link  have  been

 ‘ken  up.
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 (b)  Yes,  in  order  to  meet  a  part  of  the  initial  requirements  of  the  Refinery  for  the  first

 5-6  years

 (c)  None

 Diesel  Oil

 Shr  a 1499  an ri  Maharai munneeen  ay  | है|  | eh  Bharti  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be ह

 leased  to  state:

 eo  nt (a)  whether  itis a  fact  that  th  c  present  p production  of  high-speed  dicsel  ofl  in  India  exceeds

 its  demand  and  Government  propose  to  export  it  ;

 di (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  tube  wells  with  QICScl ac:  el  NL ry  ngines igines  are  run  with  power

 diesel  oil  because  of since  farmers  do  not  have  the  capacity  to  purchase  costly  ्य  OF  DCCAUSE  high  imports ;

 and;

 (८)  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  to  supply  dicsel  oll  t  cheaper  rates  to

 farmers  for  running  tractors  and  tube  wells  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Soc ‘ials  Welfare  (Shri

 Raghuramaiah) :  (a)  Yes  Sir

 (0)  and  (c) :  The  farmers  use  power  for  lift  irrigation  for  operational  convenience  and

 economy.  There | is
 no  proposal  to  supply  diesel  oil  to  farmers  at  cheaper  rates  than  to  other

 consumers.

 Mixture
 of  Kerosene  With

 Diesel
 Gil

 1500.  Shri
 Maharaj  Singh  Bharati

 :  Will  the  Miniser  of  Petroleum  and  Chemicals  be

 pleased
 to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  kerosene  mixed  with  10  per  cent  mobil  oil  is  being  Sold
 as  diesel  oil  in  the  country  since  the  import  of  the  diesel  (high  speed)  oil  is  higher  than  that  of
 kerosene  with  the  result  that  machines  run  by  diesel  become  defective  and

 (७)  if  so,  whether  Government  propose  to  reduce  the  taxes  on  high  speed  diesel  oil  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  of  Social.  Welfare  (Shri
 Raghuramaiah)  (a)  Complaints  have  reached  the  Government  regarding  adulteration  of
 Kerosene  and  its  sale,  at  times,  as  High  Speed.  Diesel  Oil.  No  specified  eatails  were,  how-
 ever,  given  and  information  about  the  extent  of  such  adulteration  is  also  not  available.  ‘The
 excise  duty  on  Kerosene  is  lower  than  on  High  Speed  Diesel  Oil  Diesel  Oil  is  not  imported
 into  the  country

 (b)  No,  Sir

 Rural  Housing  Scheme

 1501.  Shri  Deorao  Patil  :  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply  be  pleased
 to  state :

 (a)  whether  the  team  appointed  to  conduct  the  sample  survey  of  the  Rural  Housing

 Scheme  and  to  ascertain  the  progress  made in  housing  has  submitted  its  report  and

 b)  if  so,  the  main  recommendations  made  and  the  action  taken  by  Governn  ient  there-

 बक
 on

 (a)  and  (b)
 The  Deputy  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri  qbal  Singh) :

 ४  for  the  Fourth  Plan  to  mang
 Four  study  Teams  ‘were  set  up  by  the  Working  Group  on  Housir ा चा. अनन न
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 ja  ee

 a  quick  fietd  level  sample  survey  of  the  working  of  rural  housing  programmes  in  eight  selected

 States.  The  reports  of  the  Study  Teams,  which  were  primarily  in  the  nature  of  a  factual  assess-

 ment,  were  discussed  by  the  Working  Group  and  the  conclusions  arrived  at  are  indicated  in

 the  statement  given  below  These  conclusions,  will  be  of  help  in  formulting  a  rural  housing

 programme  for  the  Fourth  Five  Year  Plan.

 STATEMENT

 Conclusions  ;

 (a)  The  Village  Housing  Projects  Scheme  is  an  important  social  housing अ  च  scheme  cover-
 fora  L,

 ing  a  vast  majority  of  needy  population  of  the  country.  It  is,  there  TOre,  20  solutely  essential

 to  contin  e  it  in  the  Fourth  Plan.

 (b)  The  present  Village  Housing  Projects  Schzm:2  should  bz  revised  and  simplified,

 incorporating  in  clear  terms  only  the  basic  requirements  and  essential  conditions.

 (c)  Sufficiently  larger  amount  of  funds  should  be  provided  for  the  Scheme  and  _  suitable

 measures  should  be  devised  to  ensure  that  the  funds  provided  for  the  Scheme  are  not  diverted

 ‘to  other  development  heads.

 (d)  For  the  next  two  years  or  so  efforts  should  be  concentrated  on  the  completion  of

 those  houses  the  construction  of  which  has  already  begun  on  receipt  of  151  instalments  of  loan,

 but  completion  has  suffered  for  want  of  securing  further  instalments  of  loans.  Thereafter,  the

 Scheme  should  be  implemented  in  specific  areas  or  regions,  so  as  to  avoid  dispersal  of  effort.

 These  areas  should  be  located,  as  far  as  possible,  in  places  where  supporting  programmes,  such

 as  the  programme  for  grants  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes,  Harffans  etc.  for  house

 building,  reclamation  of  waste  lands  and  resettlement  of  landless  agricultural  labour,  rural  man-

 power  programme  etc.  are  being  implemented.  Areas  affected  by  natural  calamities  should

 also  be  given  preference  for  implementation  of  the  Scheme.

 fe)  Suitable  provisions  should  be  included  in  the  Scheme  to  secure  proper  coordination

 of  all  the  rural  improvement  programmes  at  the  State  and  Block  levels.  This  is  necessary  to

 facilitate  the  flow  of  assistance  from  different  authorities  to  villagers  in  the  selected  areas  in  an

 ‘integrated  manner.

 देशी  चिकित्सा  प्रणाली  के  लिये  चिकित्सा  परिषद्‌

 1502.  श्री  agate  fag  :  कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देशी  चिकित्सा  प्रणाली  के  लिये  एक  चिकित्सा  परिषद बनाने के विधान बनाने  के  विधान

 को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  ह  ;

 इसके  श्रत्तगंत  कौन-कौन  सी  चिकित्सा  प्रणालियां  जायेंगी  ;  ate

 इसे  कब  ्  में  पुरःस्थापित किया  जायेगा

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  ~ (atT  Ao

 जी  नहीं  |

 भारत  की  चिकित्सा  परिषद्‌
 के  समान

 यूनानी  ate  होमियोपैथी

 लिए  संयुक्त  केन्द्रीय  परिषद  स्थापित  करने  के  लिए  शीघ्र  ही  विधान  पेश  किये  जाने  का  विचार
 क  t
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 लिखित  उत्तर

 तुंगभद्रा  परियोजना  के  जल  का  प्रयोग

 1503.
 श्री  यश्पाल सिंह  :  क्या  सिचाई

 प्रौढ़
 विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  तुंगभद्रा  परियोजना  के  जल  के  उपयोग  की  योजना  के  बारे  में  भ्रान्ति  प्रदेश  तथा

 ....]  की  सरकारों  ने  अपनी  राय  दे  दी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  कया  है  ;  ate

 इस  सम्बन्ध  में प्रौर क्या कार्यवाही क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 सिचाई  और  वियत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्ध कवर  :  केन्द्रीय

 सरकार  ने भ्रान्ध्  प्रदेश  तथा  मैसूर  की  राज्य  सरकारों  को  एक
 उच्चस्तरीय  तकनीकी  समिति

 नियुक्त  करने  का  सुझाव  दिया  जो  कि  सिंचाई  तथा  बिजली  के  विविध  उद्देश्यों के  लिए  तथा  विभिन्न

 प्रकार  के  लाभानुभोगियों  के  लिए  तुंगभद्रा  जलाशय  से  पानी  की  सप्लाई  के
 प्रश्न

 पर
 विचार  करे

 और  नंग भद्रा  जलाशय  में  जल  को  भरते  तथा  इसे  खाली  करते  समय  पानी  नियतन  के  बारे  में  मार्ग

 दर्शाए  |
 जबकि  प्राचीन  प्रदेश  सरकार  ने  इस  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  मैसुर  सरकार भ्र भी  तक

 इस  के  लिये  सहमत  नहीं  हुई  है  ।

 इस  विषय  पर  सिंचाई
 व

 बिजली  मंत्री  मैसूर  के  मुख्य  मंत्री से
 बातचीत  करने  का  विचार

 रखते हैं  ।

 गह-निर्माण  कार्यक्रमों  के  लिपे  लाटरियां  शरू  करना

 1504.  श्री  यदा पाल  सिंह
 :  क्या  तथा  पूर्ति  मंत्री  यह  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  गृह-निर्माण  कार्यक्रमों  को  बढ़ावा  देने  के
 लिये  सरकार

 का
 विचार  लाटरियां

 तथा  रेफल  शुरू  करने  का  ग्रोवर

 यदि
 तो

 इस  योजना  के  ग्रा धार भूत
 सिद्धान्त  कया हैं  ?

 तथा  मंत्रालय  मे  so-HAT  इकबाल  far):  श्र  .

 आवास
 के

 लिये  स्रोतों
 की

 वृद्धि  के  लिये  विभिन्न  विचार  अभिव्यक्त  किये  गये  हैं  ।
 योजनाओं

 को
 वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये  उनमें  से  एक  विचार  लाटरियां  तथा  रैफल  शुरू  करने  का  है

 किन्तु  सरकार  ने  भ्र भी  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहीं  बनाया  है  ।

 व्यास-सतलुज  सम्पर्क  योजना

 1505.
 श्री  यश्पाल  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  8  1968  के

 रांकित
 प्रश्न  संख्या  6653  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  व्यास-सतलुज सम्पर्क  के  लिये  कुछ  अ्रधिक  राशि  मिली  शौर

 यदि  तो  कितनी ?

 सिचाई  site  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  सिद्धेश्वर
 संसाधनों  की  तंगी

 के  कारण  इस  वर्ष  व्यास-सतलुज  लिंक  के  लिये  अतिरिक्त
 धन

 ढूंढना  सम्भव  नहीं  हुआ  है
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 Beds  for  T.B.  P:  nts  in  Government  Hospitals  of  Delhi

 1508.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning  and

 Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  number  of  beds  for  tuberculosis  patients  in  Government

 Hospitals  in  Delhi  is  much  too  inadequate

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  provide  more  beds  in  these  hospitals  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Development

 (Shri  S.  Murthy) :  (a)  The  number  of  T.B.  beds in  Delhi  15  more  than  in  any  other  area  of  the

 country  in  proportion  to  the  population

 There  are  2  1.8.  Hospitals  in  Delhi  with  a  bed  strength  of  1463  and  43  beds  are  attached

 to  two  T.B.  clinics.

 (b)  More  beds  are  proposed  to  be  added  at  three  T.B.  Clinics  during  the  current  year,
 subject  to  the  availability  of  funds.

 (c)  It  has  been  proved  that  domiciliary  treatment  with  modern  anti  T.B.  drugs  is  as

 effective  as  treatment  In-a  sanatorium  with  the  same  drugs  The  stress  is,  therefore,  on  doml-

 ciliary  treatment  and  for  this  purpose  anti  T.B.  Drugs  are  being  supplied  free  to  all  the  T.B

 Clinics  whether  run  by  Government,  Municipal  Bodies  or  by  voluntary  organisations

 Financial  Assistance  to  Families  of  Deceased  Linemen  of  D.E.S.U

 1509.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased

 to  State

 (a)  whether  any  financial  assistance  has  been  given  to  the  families  of  the  Linemen  of  the

 and Dethi  Electricity  Supply  Undertaking  who  were  electrocuted  while  on  duty

 if  so,  the  amount  given  to  each  family

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)

 (a)  and  (b)  :  The  following  financial  assistance  was  given  to  the  families  of  the  two  deceased  line-

 men  of  the  Delhi  Electric  Supply  Undertaking  who  died  while  on  duty  on  5th  June,  1968,  and

 14th  June,  1968,  respectively

 In  the  first  case  an  amount  of  Rs.  1544/-  was  paid  comprising  Rs.  500  sanctioned  by  the

 Prime  Minister  from  the  Prime  Minister's  Relief  Fund  and  Rs.  1044/-  as  assistance  given  out

 of  the  compassionate  fund  of  DESU  on  the  basis  of  pay  drawn  by  the  deceased  lineman  in

 the  second  case  an  amount  of  Rs.  1692/-  was  paid  comprising  Rs.  500/-  sanctioned  by  the

 Prime  Minister  from  the  Prime  Minister’s  Relief  Fund,  Rs.  1092/-  as  assistance  given  out  of  the

 compassionate  fund  of  DESU  on  the  basis  of  pay  drawn  by  the  deceased  lineman  and  Rs.
 100

 as  assistance  required  by  the  family  of  the  deceased  towards  funeral  expenses.

 हिमाचल  प्रदेश  को  हे
 निकट  सेघाओं के लिये

 के
 लिये  सहायता

 1511.  श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  राजधानी  भर  मैदानी  इलाके  के  विभिन्न  नगरों  के

 बीच  हेलिकॉप्टर  सेवा  प्रारम्भ  करने  के  लिये  केन्द्र  से  सहायता  मांगी  है
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 लाय  1890  ee  अश  नित
 उतर

 पिय
 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 इस  योजना  के  लिये  कितनी  वित्तीय  सहायता  की  आवश्यकता  होगी
 ?

 उप-प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  से  हिमाचल  प्रदेश

 सरकार
 से

 ऐसा  कोई  निवेदन  प्राप्त  नहीं  gat  है  ।  तदपि  सर्दी  के  महीनों  में  बर्फ  के  कारण  पहाड़ी

 रास्ते  बन्द  हो  जाने  पर  लाहौल  तथा  स्पिति  को  हेलिकॉप्टर  द्वारा  डाक  लाने  ले  जाने
 के

 सम्बन्ध  में

 एक  सुझाव  प्राप्त  ga  है  और  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 दिल्‍ली  में  प्रतिनियुक्ति  पर  कर्मचारियों  के  लिये  वास  स्थान

 1512.  श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  क्या  न्ञावास  तथा  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  सरकार  को  दिल्‍ली  में  मकान  मिलने  के  बारे  में  सरकारी  कर्मचारियों  को  होने

 वाली  भारी  कठिनाई  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  बिचार  स्थायी  कार्यों  q  र  काम
 कर  रहे  तथा

 नियुक्ति
 पर

 कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों  के  लिये  स्थान  सुरक्षित  करने  का  विचार

 (7)  क्या  ग्र विवाहित  कर्मचारियों  लिये  qua  होस्टलों का  निर्माण  करने  का  सरकार

 का  विचार  कौर

 यदि
 तो

 मकानों
 की

 कमी  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  का  कुछ  सम्बद्ध  तथा
 अधीनस्थ  कार्यालयों  को  दिल्‍ली  से  बाहर  भेजने  का  विचार  हैं  ?

 sata  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  इकबाल  :  जी

 विभिन्न  टाईप  के  वास  के  अधिकारी  कर्मचारियों  की  प्राथमिकता  की  तारीख  के

 अनुसार  सामान्य  पुल  वास  का  आवंटन  किया  जाता  है  |  aha भारतीय सेवा  के  भ्र धि कारियों

 का  राज्य  से  केन्द्र  को  स्थानांतरण  होता  है  तथा  उन्हें  भी  भ्र पनी  प्राथमिकता  की  तारीख  के

 अनुसार  अपनी  बारी  की  प्रतीक्षा  करनी  होती  है  ।  प्राधमिकता-तारीख  की  गणना  के  लिये  राज्य  में

 की  गयी  सेवा  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  शझ्रावधिक

 कारियों  को  आवंटन
 के  लिये  कर्जन  रोड  के  नये  होस्टल  में  63  डबल  रूम  सुरक्षित  कर  दि

 जायें

 जी  नहीं  ।

 सरकार
 की

 यह  नीति  रही  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  ऐसे  कार्यालयों  को  दिल्‍ली
 से

 बाहर  “  ज  दिया  जाये  जो  कि  ae
 स्थानों  से  अपनी  प्रशासनिक  कुशलता  में  कमी  लाये  बगैर

 कार्य  कर
 |  1962-63  में  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  के

 20

 कार्यालयों  को  दिल्‍ली  से  बाहर  aa  दिया  जाये  |  20  कार्यालयों में  से  10  या  तो

 पूर्ण  रूप  से  अथवा  wifes  रूप  से  बाहर  चले  6  कार्यालयों  के  मामले  में  यह  निर्णय  किया

 गया  हैं
 कि

 वें  फिलहाल  दिल्‍ली  में  रह  सकते  हैं  तथा  शेष  कार्यालयों  के  सम्बन्ध  में  संबंधित  मंत्रालयों

 विभागों  के  साथ  इस  मामले  में  सम्पर्क  बना  हुआ  है  ।  फिलहाल  किसी  भी  विशेष

 अधीनस्थ  कार्यालय  को  दिल्‍ली  से  बाहर  भेजने  का  नया  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  |
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 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  श्रीवास  क्षेत्र  से  जल  का  दिया  जाना

 1513.
 श्री  नीति राज fag  चौधरी  :  क्या  सिंचाई कौर  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 मध्य  प्रदेश  से  होकर  बहने  वाली  सभी  नदियों  में  राज्य  के  अपवाह  क्षेत्र  से  कितना

 पानी  बह  कर  जाता

 इसमें  से  कितना  पानी  इस  समय  सिंचाई  के  लिये  राज्य  में  प्रयोग  किया  जा  रहा  है

 are  कितना  अन्य  राज्यों  द्वारा  प्रयोग  किया  जा  रहा

 शेव
 पानी

 की  कितनी  मात्रा  भविष्य में  सिचाई  के  लिये  मध्य  प्रदेश  को  देने  का

 विचार  झर

 उक्त  पानी
 से

 मध्य  प्रदेश
 तथा  वन्य

 राज्यों
 राज्य-वार  कितनी

 बिजली  तैयार

 की  जाती

 प्रत्येक  राज्य  द्वारा  मध्य  प्रदेश  को  कितनी  बिजली  बेची
 जाती

 है
 कौर  उसको

 उत्पादन

 लागत  कितनी  है  तथा  वह  किस  दर  पर  मध्य  प्रदेश  को  बेची  जाती  है  ?

 सिंचाई  पौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धपुर  9.0  सीमाओं

 पर  बहने  वाले  पानी  की  सही  मात्ना  का  सही  ऋ  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  मध्य  प्रदेश  की  अन्य

 राज्यों  से  मिलने  वाली  सीमाओं  पर  पानी  की  मात्रा  को  मापा  नहीं  जाता  |

 विविध  नदी  बेसिनों  के  पानी  का  विभाजन  सम्बद्ध  भागीदार
 राज्यों  द्वारा

 समझौते  के  पर  दिया  जाना  होता  है  |

 और  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 चम्बल  नदी  पर  बनी  कौर  कार्य  कर  रही  निम्नलिखित  पन-बिजली  परियोजनाओं  पर  मध्य

 प्रदेश  कौर  राजस्थान  राज्य  का  बराबर-बराबर  हक  है

 (1)  समय  प्रदेश  में  चम्बल  नदी  पर  गांधी  सागर  पन-बिजली  केन्द्र

 कुल  प्रतिष्ठापित उत्पादन  क्षमता
 115  मैगावाट है  किन्तु

 60  प्रतिशत भार  अनुपात  पर

 कुल
 उपलब्ध  वास्तविक  बिजली  72  मैगावाट  है  जो  कि  प्रति  वर्ष  उत्पन्न  33680  लाख  के

 बराबर है  ।  प्राप्त  सूचनानुसार  1966-67  के  दौरान  वास्तविक  रूप  से  कुल
 985

 लाख  यूनिट

 बिजली  उत्पन्न  हुई  ।

 (2)  राजस्थान  में  चम्बल  नदी  पर  राणा  प्रताप  सागर  पन-बिजली  केन्द्र

 इस  समय  कुल  प्रतिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता 86  मैगावाट  है  ।  निर्माणाधीन दो  कौर

 सेटों  के  प्रतिष्ठापित  होने  पर  कुल  प्रतिष्ठापित
 उत्पादन  क्षमता  बढ़  कर

 172  मैगावाट हो

 जायेगी  |  60  प्रतिशत  भार  ग्रनुपात पर कुल ्य पर  कुल
 90

 मैगावाट  वास्तविक  बिजली  उपलब्ध  होगी

 जो  कि  प्रति  वर्ष  उत्पन्न  4730 लाख  यूनिट  के  बराबर  है
 ।  ।

 इसमें  से  मध्य  प्रदेश  2365

 लाख  यू  का  हकदार है  ।  1966-67 के
 दौरान  राणा  प्रताप

 सागर बांध  बिजली

 में  कोई  बिजली  उत्पन्न  नहीं  हुई
 ।
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 S$  लिखित  उत्तर

 मध्य  प्रदेश  अन्य  राज्यों  में  निम्नलिखित  पन-विजयी  केन्द्रों  में  उत्पन्न  बिजली  खरीदने  का

 भी  हकदार है

 (1)  उत्तर  प्रदेश  में  free  नदी  पर  free  पन-बिजली  केन्द्र

 कुल  प्रतिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता 300  मैगावाट  है  ।  60  प्रतिशत भार  अनुपात  पर

 170  मैगावाट  वास्तविक  बिजली  उपलब्ध  है  जो  कि  प्रति  वर्ष  उत्पन्न  8940  लाख  यूनिट के

 बराबर है  ।  मध्य  प्रदेश  रिहाई  से  हर  साल  उपलब्ध  ऊर्जा  के  आधार  पर  इस  बिजली  का

 15  प्रतिशत  भाग  उत्तर  प्रदेश  से  खरीदने  का  हकदार  है  ।  प्राप्त  सूचनानुसार  1966-67 के

 दौरान  रिहाई  पर  कुल  8920  लाख  यूनिट  वास्तविक  बिजली  उपन्  हुई
 ।

 (2)  उसर  प्रदेश  में  बेतवा  नदी  पर  मातापिता  पन-बिजली  केन्द्र

 कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता  30  मैंगावाट है
 ।

 60  प्रतिशत  भार  प्रतिशत  पर  कुल
 22  मेगावाट

 वास्तविक बिजली  उत्पन्न  होती  है  जो  कि  प्रति  वर्ष  उत्पन्न  1156  लाख  यूनिट के  बराबर  हे  ।

 मध्य  प्रदेश  मातातिला  पर  हर  साल  उपलब्ध  ऊर्जा  के  भास्कर  पर  इस  बिजली  के  तीसरे  हिस्से  का

 उत्तर  प्रदेश  से  खरीदने  का  हकदार  है
 ।

 प्राप्त  सूचनानुसार
 1966-67

 के
 दौरान

 मातातिला  में

 वास्तविक
 रूप  से

 831
 लाख  यूनिट  बिजली  उत्पन्न  हुई

 ।

 (3)  उड़ीसा  महानदी  पर  हीराकुण्ड  पन-बिजली  केन्द्र

 कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता  270  मैगावाट है  |  100  प्रतिशत  भार  अनुपात  पर  कुल  120

 मेगावाट  वास्तविक  बिजली  उपलब्ध  है  जो  कि  10510  यूनिट के  बराबर  है  ।  उड़ीसा  सरकार

 ने  यह  मान  लिया  है  कि  वह  मध्य  प्रदेश  को  हीरा कुण्ड  से  उत्पन्न  बिजली  में  से  5  मैगावाट  बिजली

 लागत
 पर  दे  देगी  ।  प्राप्त  सूचनानुसार  1966-67 के  दौरान  कुल  6460  लाख  यूनिट  बिजली

 वास्तविक रूप  से  उत्पन्न  हुई  ।

 1966-67  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  द्वारा  ली  गई  बिजली  का  ब्यौरा  निम्नलिखित है

 (1)  गाँधी  सागर  पनबिजली  केन्द्र  बेचने  योग्य  बिजली  का  50  प्रतिशत  भाग  अर्थात्‌

 लगभग  488
 लाख  यूनिट

 |

 कुछ  नहीं

 (3)  रिहाई  पन-बिजली  केन्द्र
 कुछ  नहीं

 लगभग  2.  5  से  5  मेगावाट  तक  जो  कि (4)  मातातिला  पन-बिजली  केन्द्र

 172.5  लाख 4  a  यूनिट  वार्षिक  बिजली  के

 बराबर है  ।

 (5)  हीरा कुण्ड  पन-बिजली  केन्द्र
 कुछ  नहीं

 विभिन्न  केन्द्रों  पर  बिजली  के  उत्पादन  पर  ars  लागत  उपलब्ध  नहीं  ।

 मध्य  प्रदेश  को  बेची  गई  बिजली  की  दर

 (1)  चम्बल  पन-बिजली  गांधी  सागर  कौर  राणा  प्रताप
 सागर  पन-बिजली  केन्द्र

 चम्बल  नियंत्रण बोर्ड  द्वारा  स्थापित  टैरिफ  उप-समिति
 इस

 विषय  पर  विचार  कर  रही
 है

 इसने  प्र् भी  अरपना  कार्य  पुरा  नहीं  किया  है
 ।
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 ननामा

 (2)  fare  पन-बिजली

 सचदेव  समिति  ने  मध्य  प्रदेश  को  बिजली  के  विद्यार्थी  रिहाई  बिजली  घर  के  132  Fo  ato

 महा संवाहक  पर  दी  जाने  वालीं  बिजली  के  लिये  3.  5  पैसे  प्रति  यूनिट  की  दर  का  सुझाव  दिया

 था  ।  ag  दर  बिजली की  लागत  5  प्रतिशत  पर  प्रसारित  थी  ।  मध्य  प्रदेश  इस  बिजली  का

 उपयोग  नहों  कर  रहा  क्योंकि  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बोर्ड  ने  कहा  है  कि  दर  में  2.  प्रतिशत  वृद्धि

 की  जाये  और  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोझ  को  यह  स्वीकार  नहीं  ।

 (3)  सा ता तिला  पन-बिजली  केन्द्र

 सचदेव  समिति  ने  मातातिला  बिजली  घर  की  66  के ०  वी ०  बहि गामी  महा संवाहक  तार  पर

 मुख्य  बिजली  के  लिये  ४.  5  पैसे  प्रति  यूनिट  की  दर  तथा  मुख्य  और  गौण  बिजली  दोनों  के  लिये

 |  5  पैसे  प्रति  यूनिट
 की  औसत दर  का  सुझाव  दिया  था  ।  यह  लागत  5  प्रतिशत  पर  प्रसारित

 थी |

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  विविध  स्थलों  पर  पहुंचाई  गई  बिजली  पर  ज़ो  वास्तविक  दर  लगा
 woe  we

 रही  वह  यह  5  पैसे  प्रति  यूनिट  मातापिता  से  म  oy  देश  मे  सप्लाई  स्थलों  तक

 पारेषण की  लागत  |

 (4)  होरा कुण्ड  पन-बिजली  केन्द्र

 हीरा कुण्ड  से  मध्य  प्रदेश  को  सप्लाई  की  जाने  वाली  बिजली  की  दर  पर  सम्बद्ध  भ्रमणकारी

 आपस  में  कभी  भी  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 गोरा  के  निकट  नर्मदा पर  बांध  का  निर्माण

 1514.
 श्री  नीति राज सिंह  चौधरी  :  क्या  सिचाई ate  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 क्या  नमदा  नदी  पर  सभी  सम्भव  स्थानों  के  भूतत्वीय  तथा  धरातल  सम्बन्धी  सर्वेक्षण

 के  बाद  केन्द्रीय जल  तथा  विद्युत  grata  ने  गुजरात  के  कुल  133  लाख  एकड़  क्षेत्र  में  से
 10.97

 लाख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  करने  के  लिये  एक  बाँध  के  निर्माण  के  लिये  गोरा  के  निकट  एक  स्थान

 की  पहले  सिफारिश  की

 क्या  उस  बाँध
 की

 नींव
 भी  नेहरू  ज़ी  ने  रखी  थी

 ;

 गोरा  के  निकट  प्रस्तावित  बाँध  की  ऊंचाई  कितनी

 कपा  उसके  बाद  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  प्रयोग  के  एक  सदस्य  ने  1957  में  उस

 स्थान  का  निरीक्षण  किया  था  झर  उसने  बाँध  नदी  के  ऊपर  की  ग्रोवर  एक  स्थान  पर  बनाने  का

 प्रस्ताव  रखा  था  कौर  तब  पहली  बार  एक  उच्च  सतह  की  नहर  क  प्रस्ताव  रखा  गौर

 यदि  नये  स्थित  पर  बाँध  की  कितनी  ऊंचाई  रखने  का  परामर्श  दिया  गया  था  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (st  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :
 (a)  भरपूर  बम्बई

 राज्य  के  बड़ोच  ate  बड़ोदा  जिलों  में  13.  3  लाख  एकड़  के  कुल  कमान  क्षेत्र  की  सिचाई  के  लिये
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 7  1890  लिखित  उत्तर

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्या  आयोग  ने  जिन  स्थलों  रक  1
 भ्र तु संधान  शर  विचार  किया  गोरा  स्थल

 उनमें से  है  ।

 अर  भ्र तु संधान  करने  के  परिणामस्वरूप  नव गाँ वर  स्थल  को  चुन  लिया  गया  ate

 नेहरू जी  ने  1961  में  इस  स्थान  पर  निर्माण  कार्य  का  उद्घाटन  किया  ।

 विचाराधीन  गोरा  बाँध  के  चिनाई  भाग  की  अधिकतम  ऊंचाई  140  फुट  थी  |

 हाँ
 ।

 केन्द्रीय  जल  तथा  frag  आयोग  के  एक  सदस्य  ने  1957  में  इस  स्थल

 का  निरीक्षण किया  था  ।  निरीक्षण  के  दौरान  उसे  पता  चला  कि  नदी  तल  में  1000 फुट  की

 लम्बाई  में  चट्टानी  स्तर  के  सम्बन्ध  में  कोई  अनुसंधान  नहीं  किया  गया  था  जिसके  बिना  अभिकल्प

 नहीं  बनाये  जा  सकते  थे  ।  इसलिये  उसने  सुझाव  दिया  कि  इस  स्थल  का  तथा  नवागांव स्थल  FT

 जहाँ  तल  पर चट्टान बाहर
 निकली  दिखाई

 देती  अनुसंधान  किया  जाये  ।  उस  समय

 उच्चस्तरीय  नहर  बनाने  का  कोई  विचार  नहीं  था  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 नमंदा  जल

 1515.  श्री  नीतिराज fag  चौधरी
 :  क्या  सिंचाई ate  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  1967  में  महाराष्ट्र  सरकार
 को  लिखित  रूप  में

 सूचित  किया  था  कि  santa में  बिजली  उत्पादन  के  कारण  3  एम०  To  नर्मदा  जल  समुद्र  में

 और

 यदि  तो  इससे  गुजरात  के  उस  क्षेत्र  में  सिचाई  नहीं  हो  पायेगी  जितने  क्षेत्र  में

 सिचाई  करने  का  विचार  किया  था  ?

 सिंचाई  att  विद्युत  dara  में  उपमंत्री  (2  सिद्धांत

 4.0  गुप्त  पत्र  भेजा  गया  जिसमें  नर्मदा  सम्बन्धी  प्रश्न
 के  समाधान सेਂ  संबंधित  कई  वैकल्पिक  सुझावों

 विचार  किया  tar  था  ।  क्योंकि ये  वैकल्पिक  सुझाव  अस्थायी  प्रकार  के  हैं  गुजरात  के  प्रभावित

 होने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 |  जल  सप्लाई पर  व्यय

 1516.
 श्री  नौ ति राज सिह  चौधरी  :  क्या  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा

 करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  एक  लाख  एकड़  भूमि
 की

 सिंचाई  करने  के  लिये  निंदा
 से

 पानी  सेने

 हैत  बनाई  जानें
 नहर  कुल  कितनी  लम्बी  होगी  ate  उसके  लिये  कितने  धन

 की
 आवश्यकता

 प

 क्या  माही  नदी  पर  बाँध  बना  कर  इस  एक  लाख  एकड़  भूमि  की
 तथा  कराना  नहर

 द्वारा
 राजस्थान  की सात

 लाख  एकड़  भूमि  की  सिचाई  की  जा  सकती  शौर

 इस  बारे  में  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 ह

 सिचाई  site  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ~  राजस्थान में  एक

 लाख  एकड़  कमी  की  सिचाई  करने  के  लिये  नर्मदा  से  एक  अलग  नहर  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव नहीं

 नवागांव  से  निकलने  वाली  दायीं  नहर  जो  कि  गुजरात  में  उस  राज्य  की  सीमाओं तक  के

 क्षेत्र  की  सिचाई  करने  के  लिये  बनाई  गई  राजस्थान  में  एक  लाख  एकड़  कमी  की  सिचाई  करने

 के  लिये  राजस्थान  तक  बढ़ा  दी  जायेगी  ।  राजस्थान  क्षेत्र  में  इस  नहर  के  agra  जाने  के  लिये

 कोई  अलग  से  प्रनुमाः ष्  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 ate  माही  नदी  का  पानी  इस  एक  लाख  एकड़  की  भी  सिंचाई  करने  लिये

 काफी  नहीं  है  |

 फिराक  बांध  परियोजना का  निर्माण

 517.  डा०  रानेन सेन  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  फराका  बाँध  परियोजना
 के

 नियंत्रण  बोर्डे  ने  गंगा  नदी  के  दाये

 तथा  बायें  किनारों  पर  परियोजना  का  सारा  निर्माण  कार्य  30  1968  के  पश्चात  हिन्दुस्तान

 कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  को  देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 इसके  परिणामस्वरूप  नेशनल  प्रकट  कंस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  के  कितने

 काम  से  हटा  दिये  पौर

 उन्हें  काम  पर  लगाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेडदबर  प्रसाद  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 कलकत्ता नगर  क्षेत्र  के  लिए  नगर  विकास  योजनाएं

 1518.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  क्या  परिवार
 नियोजन,तथा

 नगरीय  विकास

 मत्ती  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  शिकायत  की  are  दिलाया  गया  है  कि  कलकत्ता  नगर

 क्षेत्र  में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार के  विकास  विभाग  की  रीजेंट  एस्टेट  विकास  योजना  जसी  कई

 बासित  योजनाओं  से  उन  योजनायें  में  रिहायशी  प्लाट  तथा  रिहायशी  मकानों  वालें  लोगों  को

 भारी  सुविधा  हो  रही  है

 क्या  इन  विकास  योजनाओं  में  सम्मिलित  क्षेत्र  कलकत्ता  निगम  को  नहीं  दिये  गये  हैं

 ताकि  उन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  सभी  आधुनिक  सुविधायें  प्राप्त  हो

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  द्वारा  शुरू
 की

 गई  कलकत्ता  नगर  क्षेत्र  में  ऐसी  विकास

 योजनाए  हैं  जिन्हें  नगर  क्षेत्र  ने  अपने  हाथ  में  नहीं  लिया  है
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास
 मंत्रालय

 में
 उप-मंत्री  ब०  सु०  :

 से
 सूचना  एकत्र

 की
 जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  |
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 घटप्रभा

 1519.  श्री  भु०  उठ  नासिर  :
 क्या  चाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मैसूर  में  घट प्रभा  परियोजना  पर  कितनी  लागत  weet  ale  इससे  कितनी  भूमि  में

 सिंचाई  हो

 इस  पर  aa  तक  कितनी  राशि  खर्च  हुई  ह

 चालू  वर्ष  में  कितनी  राशि की  व्यवस्था की  गई  है  तथा  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में

 कितनी  राशि  की  व्यवस्था  करने  का  विचार  stk

 इस  परियोजना  को  शीघ्र  पुरा  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हैं
 ?

 तिहाई  alt  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धपुर  प्रसाद )  घटप्रभा  परियोजना

 को  दो  चरणों  में  पूरा  होना है  ।  प्रथम  चरण  की  अनुमित  लागत  5.  8  करोड़  रुपय ेहै

 दूसरे  चरण  की  पुनरीक्षित  झ्रनुमित  लागत  35  करोड़  रुपये  |  ग्रस्त  में  दोनों  चरणों  से  3  लाख

 करोड़  एकड़  भूमि  को  सिचाई  के  लाभ  होंगे  ।

 परियोजना  का  प्रथम  चरण
 लगभग  पुरा  हो  चुका है

 ।  1968  के  अन्त  तक

 दूसरे चरण  पर  लगभग  10  करोड़  रुपये  खर्चे  हो  चुके  हैं  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  परियोजना  के  दूसरे  चरण  के  लिये  मैसूर  सरकार  को

 निर्धारित  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  के  रूप  में  2  करोड़  रुपये  का  get  प्रबन्ध  गया  है  ।

 चतुर्थ पं  वर्षीय  योजना  को  at  अन्तिम  रूप  दिया  जाता  है  |

 इस  परियोजना  को  बीघा  पूरा  करने  के  लिये  मंसुर  सरकार को  1967-68 से

 निर्धारित  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 मेसर  में  कबिनी  परियोजना

 1520.  श्री ८६५.  wo  नासिर :  क्या  सिचाई
 श्र

 विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 मैसुर में  कबिनी  परियोजना की  कब  मंजूरी  दी  गयी

 इस  पर  कितनी  लागत  आयेगी  ;

 इस  के  द्वारा  कितनी  भूमि  में  सिंचाई  हो  कौर

 इस  परियोजना  की  शीघ्र  पूरी  के  लिये  कितनी  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 सिंचाई  श्र  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  सिद्धपुर  :  से  कबीना

 को  अल  1958  में  2.  5  करोड़  रुपये  की
 अनुमति  लागत  पर  30,000  एड़  भूमि

 की  सिंचाई करने  के  लिए  स्वीकार किया  गया  था

 1968  तक  इस  परियोजना पर  कुल  3  5  करोड़  रुपए  व्यय हुए  ।
 राज्य  सरकार

 इस  ay  इस  पर  70  लाख  रुपए  व्यय  कने  का  विचार  रखती  हूं  ।

 Smuggling  of  Mica  to  China

 1521.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  published  in  the

 daily  Nav  Bharat  Times  on  the  9th  May,  1968  to  the  effect
 that  mica is  smuggled  to  China;  and
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 (0)  if  so,  the  action  taken  by  Government  (10  prevent  this  smuggling  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):  (a)  The

 Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  under  reference.

 (b)  There  is  no  restriction  on  the  export  of  mica  from  India  to  Nepal.  The  situation  is,

 however,  being  kept  under  watch.

 Foreign  Loan  to  Set  up  a  Satellite  Centre

 1522..  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Canada  has  offered  interest-free  loan  to  India  for  the
 setting

 up  of  a  Satellite  Centre  in  India;!

 (b)  if  so,  the  place  where  the  Satellite  Centre  would  be  set  up  with  that  loan;  and

 (c)  the  total  amount  of  loan  in  Dollars  and  the  number  of  instalments  in  which  that  would

 be  repaid  to  the  Government  of  Canada?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai);  (a)  to  (0),  The

 Government  of  Canada  has  agreed  to  an  allocation  of  C$4  million  from  the  Canadian  non-

 project  non-commodity  loan  of  C.  $  21-14  million  dated  the  8th  February,  1968  for  the  Satel-

 lite  Communication  Earth  Centre  proposed  to  be  constructed  at  Arviin  the  State  of  Maharash-

 tra,  The  21:14  million  loan  is  interest  free  and  is  repayable  over  a  period  of  50  years

 (inclusive  of  a  grace  period  of  10  years)  in  80  semi-annual  instalments  commencing  from  31st

 March,  1977.

 Installation  of  Statues  of  Foreigners  near  Coronation  Memorial,  Delhi,

 1523.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  any  scheme  for  reinstallation  of  statues  of  some  foreigners

 near  Coronation  Memorial,  Delhi  is  under  consideration  of  Government;

 (b)  whether it  is  also  a  fact  that  the  Delhi  Municipal  Corporation  has  opposed  the  ins-

 tallation  of  such  statues  and  adopted  a  resolution  to  that  effect;  and

 (c)  whether  Government  have  finally  decided  to  install  statues  of  foreigners  and  if  so,

 the  number  of  statues  and  names  of  foreigners  whose  statues  would be  installed  near  the

 Coronation  Memorial  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  works,  Housing.and  Supply  (Sardar  fqbal  Sin  gh):

 (a)  Yes.

 (b)  and  (c),  Yes.  The  matter  is  under  consideration.

 Income  Tax  Assessment  of  Dalmia  Group  of  Cement  Factories

 1524,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer

 to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  1171  on  the  19th  February,  1968  and  state:

 (a)  the  amount  of  income  tax  asses  sed  by  Government  during  the  financial  years  1965-66,

 1966-67  and  1967-68  on  the'Cement  Factories  setup  by  Dalmia  Group  of  Industries  is

 Haryana,  Orissa  and  Madras;

 (0)  the  amount  of  income
 tax  realised  by  Government  during  the  above  period;  and

 (c)  the  amount  of  income  tax  to  be  realised  by  Government  ?
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 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarfi  Desai):  (a)  to  (c):  The

 Information is  given  in  the  statement  laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Library.  See

 No.  LT-1505/68]

 नसबन्दी  कार्यक्रम

 1525.  श्री  को०  सूर्य नारायण  :  कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विनीत

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  एक  निदेश  दिया  हं  जिस में  दो  अथवा

 तीन  बच्चों  वाले  दम्पत्तियों  के  मामले  में  नसबन्दी  के  लाभ  तथा  1968-69  में  नसबन्दी  कार्यक्रम

 की  गति  को  दुगना  करने  की  आवश्यकता पर  जोर  दिया  गया
 ध
 a

 यदि  तो  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  क्या  प्रतिक्रिया  £

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 ०
 :

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  निदेश  दिया  गया हूं

 ह
 |

 जिन  से  अरब  तक  उत्तर  प्राप्त  हुए  वे  नसबंदी  कार्यक्रम की  गति
 को

 करनेके पक्ष  में  हैं  ।

 इंडियन  ड्रग्ज  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड

 1526.  विनती  क्या  पढ़ो लियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (#)  व्या  सरकार का  ध्यान  8  के  हेरल्डਂ  में  रम  स्तम्भਂ

 के अ्रन्तगंत  प्रकाशित  हुई  नई  दिल्‍ली  की  श्रीमती  अरोड़ा  के  एक  पत्न  की  झोर  दिलाया  गया

 जिस  में  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड के  केन्द्रीय  कार्यालय  एक  वैज्ञानिक  की

 बर्खास्तगी  का  उल्लेख किया  गया  म्यार

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 पेट्रोलियम  प्रौढ़  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री

 हां

 सरकार ने  कम्पनी  से  तथ्य  मलूम  लिए  क्योंकि  मामला  कम्पनी के  साथ  म॑  है

 कौर  डा
 ०

 की  बर्खास्तगी  का  निर्णय  कम्पनी  में  ध्यानपूर्वक  सोच  विचार  के  पश्चात्‌  उच्च  स्तर  पर

 हुं ग्रा है  सरकार  का  कोई  करने  का  विचार  नहीं  है  |

 मेडिकल  कालेजों  में  सीटें

 1527.  श्री  जो०  ना०  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  वर्ष  देश  में  सभी  मैडिकल  कालेजों  में  प्रथम  वर्ष  की  कक्षा  में  कुल  कितनी  सीटें  उपलब्ध
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 इन  में  से  कितनी सीटें  योग्यता  के  ग्रा धार  पर  भरी  जा  रही  हेट्रो  यदि  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  कुछ  सीटें  प्रारक्षित  की  जाती  ह  तो  वे  कितनी  हैं  ;

 क्या  आरक्षित  कोटे  को  पुरा  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  निर्देशन  की  प्रणाली  को

 समाप्त कर  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैँ
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय
 में  उपमंत्री

 ब०  :

 (*)
 और  चालू  शिक्षा  वर्ष  में  देश  के  मैडिकल  कालेजों  के  प्रथम  वर्ष  की  कक्षा  की  कुल  सीटों

 की

 संख्या
 तथा  योग्यता  के  पर  भरी  गई  सीटों  की  संख्या  के  बारे  में  सूचना  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं

 1967  में  मेडिकल  कालेजों की  कुल  प्रवेश  क्षमता  11,170 थी  ?

 राज्य  सरकारें  राजकीय  मैडिकल  कालेजों  में  अनुसूचित  जातियों/जन
 तथा  पिछड़

 at  के  लोगों  के  लिये  सीटों  का  ब्राह्मण  करती  है  ।  प्राइवेट  मेडिकल  कालेज  अपनी  कार्य  प्रणाली  का

 ही  अ्रनुसरण करते  हैं  ।

 चालू वर्ष  में  निम्नलिखित  वर्गों  के  छात्रों  के  लिए  wa  तक
 299

 सीटें
 ग्रा रक्षित  की  जा

 चुकी हैं

 (1)  उन  संघ  क्षेत्रों  के  छात्रों  के  लिए  जिन  का  aa  कोई  मैडिकल  कालेज  नहीं  है  तथा

 नागालैंड के  छात्रों  के  लिए  ।

 (2)  विदेशों  में  भारतीय  मिशनों  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  तथा  उस  की  विशिष्ट  ऐजेंसियों

 में  काम  करने  वाले  भारतीय  कर्मचारियों के  बच्चों  के  लिए  |

 (3)  सशस्त्र  सेनाओं  के  भूतपूर्व  /  मृत  अथवा  इस  समय  काम  कर  रहे  कमंचारियों के

 बच्चों के  लिए

 (4)  सिक्किम  और  भूटान  के  छात्रों  के  लिए  |

 5)  सांस्कृतिक  विदेशों  में  भारतीय  मूल  के  प्राइवेट  oral  तथा  विदेशी  प्राइवेट

 छात्रों के  लिए  ।

 )  राष्ट्रमंडल के  कम  विकसित  मुल्कों के  छात्रों  के  लिए

 (  7)  कोलम्बो  योजना  के  तकनीकी  सहयोग  के  अन्तर्गत  art  वाले  छात्रों  के  लिए

 wt

 (8)  विशिष्ट  राष्ट्रमण्डल-भ्रफ़ीकी  सहायता  योजना  के  अन्तरगत याने सान  वाले  छात्रों

 के  लिए ॥

 )  ae  संघ  क्षेत्रों  तथा  नागालैंड  के  लिए  आरक्षित  सीटों
 पर  छात्रों का  चयन

 तथा मन  नयनਂ  संघ  क्षेत्र  प्रशासन  कौर  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 सिक्किम  तथा  भूटान  के  छात्रों  तथा  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  दूतावासों wk  संयुक्त  राष्ट्र

 संघ  में  काम  कर  वाले  कर्मचारियों के  सशस्त्र  सेनाओं  के  भूतपूर्व  |  मृत  अथवा इस  समय

 सेवारत  कर्मचारियों  के  बच्चों  का  आरक्षित  सीटों  के  प्रति  चयन  तथा  मनोनयन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 गठित  एक  सेलेक्शन  कमेटी  द्वारा  किया  जाता  है  |

 वोल्वो  योजना  तथा  विशिष्ट  राष्ट्रमण्डल  अ्रफ़ीकी  सहायता  योजना  के  अन्तर्गत  खाने  वाले

 छात्नों  के  अलावा  जहां  तक  विदेशी  छात्रों  का  प्रश्न  है  उनका  चयन  कौर  मनोनयन  एक  समन्वय
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 लिखित  उत्तर

 समिति  द्वारा  किया  जाता  हैं  जिस में  विदेश  शिक्षा  मंत्रालय  तथा  परिवार  नियोजन

 एवं  नगर  विकास  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  होते  हैं  ।  कोलम्बो  योजना  ब्र प्र गैर  विशिष्ट  राष्ट्रमण्डल  सहायता

 योजना  के  छात्रों  का  चयन  विभिन्न  झटकों  में  स्थित  भारतीय  मिशनों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 यदि  कुछ  सीटें  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  बची  रह  जाएं  तो  उन  का  उपयोग  अल्पसंख्यक  वर्ग  के

 उन  को  जो  किसी  राज्य  के  मान्य  निवासी  न  हों  तथा  सुपात्र  छात्रों  को  देकर  किया

 जा  सकता  है  ।

 पैट्रोलियम  उत्पादों  का  मलय  निर्धारित  करने  सम्बन्धी  प्रणाली

 1528.  वीरेंद्रकुमार  शाह  :

 श्री
 क०

 प्र०  सिंह  देव

 श्री  श्रद्धा कर  सूप कार
 :

 पैट्रोलियम  प्रौढ़  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  पैट्रोलियम  उत्पादों
 की

 मूल्य
 प्रणाली

 की
 जांच

 करने  के  लिये  हाल  में
 5

 सदस्यों की  एक  समिति बनाई  है  ;

 यदि  तो  उस  के  निदेश  पद  क्या

 किन  कारणों  से  नई  समिति  की  नियुक्ति  करने  की  झ्रावश्यकता समझी  गई  तथा  किन

 से  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  पुरानी  मूल्य  प्रणाली  दोषमुक्त  पाई  गई  है
 ?

 पेट्रोलियम  प्रौढ़  साथर  लथा
 समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 हों  ॥

 (a)  1968  को  भारत  के  राजपत्र  के  2  में  भारत

 सरकार के  संकल्प  संख्या  101(  22)  /6  8  पी
 ०पी

 ०डी०  दिनांक  14  1968 में  निर्देश पद  हैं

 इस  का  एक  उदाहरण  नीचे  ध्या  जाता  हैं  —

 निम्न  विषयों  पर  जांच  तथा  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करेगी  —

 (1)  उक्त  विषय  पर  सरकार  के  आश्वासनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  शोधनशाला ग्र ों द्वारा

 उत्पादित शोधित  पैट्रोलियम  उत्पादों
 को  शामिल  करते  के

 शोधनशाला पर  मूल्यों  का  प्राया  साम्य  के  आधार  पर  कि  या

 उत्पादन-लागत के  झ्राधार  पर  या  किसी  न्य  समुचित  पद्धति  पर  निर्धारण

 (2)  उपर्युक्त  (  1)  के  हवाले  से  सारे  भारत  में  था  प्रादेशिक  आधार  पर  मूल्यों  को  एकसार

 लागू  करने  की

 (3)  समरूप  पदार्थों  के  का  आयात  किया  उतरने  पर  लागत  का

 (4)  सारी  शोधनशाला यों  शोधनशालाशओं  को  शामिल  करते  को

 मूल्यांकन '  वाइंट  बनाने  की  संभावना
 प्रौढ़  इस  विषय  में  देशीय  कच्चे  तेल  के  मूल्यों

 के  पधार  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसे  उपायों  का  सुझाव  देना  ताकि  इस  सिद्धान्त  को

 अ्रपनाने के  परिणामस्वरूप arcana  शोधनशालाएं  बुरी  तरह  से  प्रभावित न
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 (5)  भारतीय  तेल  निगम  के  अनुभव  को  ध्यान  में  विपणन  )

 तथा  वितरण  प्रभार  sik  विपणन  are
 पर

 लाभ  का  निर्धारण  शौर  इन  का

 उपर्युक्त  (1)  (3)  में  बताये  गये  पदार्थों  के  लिए

 (6)  लुन्नीकेंटिंग  ग्रीजिज  एवं
 स्पेशलिस्ट

 के  बारे  में  अधिकतम विक्रय  मूल्यों  का

 कौर

 (7)  ated  भारतीय  पैट्रोलियम  ट्रेडज  के  महासंघ  के  प्रतिवेदन को  ध्यान  में  रखते

 मोटर  स्पिरिट  कौर  हाई-स्पीड डीजल  घायल पर  व्यापारियों की  कमीशन  की  दरों

 का  निर्घारण

 निम्न  कारणों
 से  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  विक्रय  मूल्यों  का  समय  समय  पर  पुनर्विलोकन

 किया  जाता  है  :--

 (1)
 देश  परवेज  वो  पैट्रोलियम  उत्पादों  के

 शोधन
 ate  विपणन  में  हुई  प्रगति  को

 ?

 (2)  कमी  वाले  उत्पादों  की  मात्ना  एवं  पैटर्न  के  में  परिवर्तनों  का  ध्यान  करने  के

 कौर

 (3)  सरकारी  क्षेत्र  में  इन  मामलों  में  भारतीय  तेल  निगम  के  योग  में  वृद्धि  ।

 इस  के
 भ्र ति रिक्त  वर्तमान  प्रणाली  के  कई  गहरे  पहलुओं  जेसे  आयात-साम्य  के  सिद्धान्त  पर  मूल्य

 का  अन्तर्देशीय  को  मूल्यांकन  बनाने  कौर  अखिल  भारत  या  प्रादेशिक

 आधार  पर  एक  रूप  मूल्यों  को  लागू  करने  के  बारे  में  भी  जांच  करने  की  श्रावश्यकता है

 दिल्‍ली  में  आ्रायकर  अधिकारियों  की  नियुक्ति

 11529.  श्री  स०  Ao  नागपुर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुछ  कनिष्ठ  सहायक  आयकर  झ्रायुक्तों  को  जिन  दिल्‍ली  में
 5

 वर्ष  से  अधिक समय  तक

 काम  करने  के  are  दिल्‍ली  से  तबादला  कर  दिया गया  था  wa  दिल्‍ली  में  विशेष  वेतन  पदों  पर  रखा  जा

 रहा  कौर

 यदि  तो  ऐसे  अधिकारियों  की  संख्या  क्या  झर  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 उपप्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  कौर  में  कई

 क़ारी  साधारण  कार्य  काल  अवधि  के  समाप्त  हो  जाने  पर  भी  प्रतिनियुक्ति  पद  पर  सके  रखे  गए  हैं  ।

 हाल  के  वर्षों  में  केवल  एक  उदाहरण  ऐसा  ga  है  जिस  में  दिल्‍ली  से  बाहर  स्थानान्तरण  किए  हुए

 कारी  को  वापिस दिल्ली  में  विशेष  वेतन  के  पद  पर  बुला  लिया  गया  वित्त  मंत्रालय के  दूसरे

 शालय  ने  इस  भ्रेधिकारी  का  चुनाव  उस  के  विशेष  उपयुक्तता  के  आधार  पर  कर  शिया  है  ।

 उड़ीसा  की  परियोजनाएं

 1530.  श्री स०  कुण्ड :  क्या  सिंचाई  कौर
 विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 at  1967-68  शौर
 1968-69  में  (1)  सालबंदी  सिंचाई  बांध  कौर

 सला foarr  के  लिये
 ब्रह्म नी  बांध  योजना  के  लिये  कितनी  धनराशि  मंजूर (2)  सीलबंदी  जना  को

 गई  है
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 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  सुबरनरेखा-बुरावल लंग  बाढ़  नियंत्रण  तथा  सिचाई  योजनाओं

 का  काम  कर  दिया  है  यदि  तो  इस  समय  वे  किस  भ्र वस् था  में

 कया  सरकार  ने  उड़ीसा  में  सुबरनरेखा  तथा  बुराबलंग  नदियों  सम्बन्धी  बाढ़  नियंत्रण

 योजनाओं  को  हाथ  में  ले  लिया  है
 ?

 सिंचाई  पौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धपुर  प्रसाद  )  उड़ीसा राज्य  के

 1967-68  के  बजट  में  areal  परियोजना  के  लिये  242  लाख  रुपए  किशोर  1968-69 के  बजट

 में  150  लाख  रुपये  का  प्रबन्ध  किया  गया  था  |  ब्रह्म नी  दराज  लिये  कोई  प्रबन्ध  नहीं  किया

 गया  था  |

 परियोजना  रिपोर्ट  राज्य  सरकार  से  प्रतीक्षित  है
 ।

 राज्य  की  तकनीकी  सलाहकार  समिति  में  सुवर्ण  और  बराबल/ग  बेसिन में  निम्न

 लिखित  बाढ़  नियंत्रण  स्कीमें NUT  पास  कर  दी  हैं  १

 सवार  बे  सिन

 लागत

 (  लाख  रुपयों में  )

 1.  भोग राम  पी०  एस ०
 से

 पानी  निकालने के  लिये  तटीय  नहर नहर  11  पर  अतिरिक्त

 द्वार का  प्रबन्ध

 2.  बाली पाल  पी  ०  एस०  अधीन  पंचुराकई-जमकुंडा  खाल  का  पुनन वन  |  0.38

 3.
 भोग रार  पी०  एस०  के  अ्रधीन  नें दूली  गौडमरा  के  रास्ते  खर सुनी  में  क्रम्न्नामूली  0.24

 से  भण्डरिया तक  पोषक  वाली  का  पुनर्लेखन |

 भोग राम  पी०  एस० के  अधीन  तंग राम नि से  भण्डरिया  नाला  तर्क  पोषक  नाली  की  0.42

 खदाई

 5.
 भोगराम  क्षेत्र  में  रह  गई  किस् तानिया  जलदाय  सुवर्ण रखा

 के
 पूर्व  की  कौर  बरामानी  5.  30

 द्वार  से  चंद्रवती तक  एक  तट बन्ध का  निर्माण  |

 ब्रिटलिंग  बे  शित

 1.  पर्रा  एल घाट  के  नीचे  की  ओर  लप  काटना  13.5

 मयूरभंज  जिले  में  खलीपाल  गांव  के  निकट  बराबलांग  नदी  के  बांए  तट  के  साथ  साथ  1.65

 उपान्त  तटबंध  तथा  पत्थरों  के  चार  ठोस  ठोकर  बनाना

 Trade  Representative  of  Mysore  in  London

 1531  Shri  Bibhuti  Misbra

 Shri  Ram  Avatar  Sharma

 Shri  Tenneti  Viswanatham

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 ore  Government
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  a  resident  trade  representative  of  Mys

 in  London;
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 ee
 ण  clo ale  0  a  fact  that  the  present  incumbent  is  about  to  retire  and  the  Mysore (b)  whether  it  i:

 Government  have  sought  permissio  fovernment  for  the  appointment  of  a  new  representa-

 tive;

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto;  and

 (d)  whether  Government  propose  to  grant  permission  to  other  States  also  for  posting

 their  trade  representatives  abroad?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):  (a)  Yes,  Sir.

 b)  and  (c)  A  request  has  been  received  from  the  Mysore  Government  to  send  a  replace-

 yment  from  India  and  this  request  is  under  consideration.

 (d)  Does  not  arise.

 विशाखापत्तनम  में  ने  तथा-श्रंगारित  कारखाना  बनाने  के  लिये  झ्राक्सीडेंटल

 कम्पनी  द्वारा  प्रस्ताव

 1532.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  पेट्रोलियम  तौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहं  सच  है  कि  भ्रमरी का की  Ma s2a WaT Hel > wRaT घायल  कम्पनी  ने  भारत  सरकार से

 विशाखापत्तनम  में  एक  नैफ्था-न्ाधारित  कारखाना  बनाने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 पेट्रोलियम
 प्रौढ़

 रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  :

 जी

 उर्वरक  समूह  की  स्थापना  प्रावस्था  भाजित  तौर  पर  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  पहली  तीन

 प्रास्थापनाओओं में  विशाखापत्तनम  में  140,000  मीटरी टन  नाइट्रोजन  कौर  140,000  टन

 als  निर्मित  करने  के  लिये  सन्यन्त्र।ां  की  स्थापना  करना  है
 ।  उत्तरवर्ती  प्रावस्थाओं में  किसी

 न्य

 स्थान  जिस  का  बाद  में  निर्णय  होना  दूसरा  समूह  स्थापित  करना है  |

 दण्डकारण्य  क्षेत्र  सें  तैनात  कमेंचा  रियों  को  परियोजना  भत्ता

 1533.  श्री स०  कुण्ड
 :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में  को  रापट  जिलें  के  दण्डकारण्य  क्षेत्र  में  डाक  कौर  तार  विभाग

 तथा  आकाशवाणी  के  कर्मचारियों  को  परियोजना  भत्ता  मंजूर  किया  गया  है
 ;

 क्या  उड़ीसा  के  किराया  जिले  में  काम  कर
 रहे  केन्द्रीय  सरकार

 के  अन्य

 जैसे  राष्ट्रीय  बचत  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  area  विभाग  को  भी  वही  सुविधा  दी

 गई  कौर

 (7)  यदि  तो  क्या  सरकार  इन  विभागों  को  परियोजना  भत्ता  देने  के  लिये  कार्यवाही

 कर  रही है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :
 हां  ।

 तथा  (7)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  राष्ट्रीय बचत  संगठन  तथा  आयकर  विभाग
 विचार ह  ५  ध् करा या  जा  रहा है  ।
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 Enquiry  into  affairs  of  former  Income-Tax  Officer  of  Kanpur

 1534.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  received  any  letter  regarding  a  former  Income-Tax  Officer

 of  Kanpur,  who  resigned  his  post  in  a  suspicious  manner  and  mysteriously  joined  as  Income-

 of  years  previously;

 Tax  Adviser  in  a  big  industrial  concern,  whose
 Income-Tax

 he  had  been  assessing  for  a  number

 (b)  whether  Government  are  aware  that  the  said  Income-Tax  Officer  unduly  helped  the

 aforesaid  concern  in  getting  the  benefit  of  lakhs  of  rupees  by  misusing  his  official  position;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  conduct  a  Secret  Inquiry  in  regard  to  the  whole

 property  of  the  aforesaid  Officer  in  consultation  with  the  Home  Ministry?

 Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):  (a)  Governmen

 have  received  such  a  complaint.

 (b)  Whether  or  not  any  undue  favour  was  shown  is  being  examined.

 (c)  Enquiries  made  so  far  do  not  reveal  anything  against  the  officer.  However,  investiga-

 tions  are  still  in  progress  and  action  will  be  taken  if  considered  necessary.

 मणिपुर  की  लाउसी  पेट  के  लिए  सिचाई  योजना

 1535.
 श्री  एम०

 मेघ चन्द्र
 :  क्या

 सिचाई  site
 विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  मनीपुर  सरकार  ते  लाउसी  पैट
 की

 सिंचाई  के  लिये  तथा  6000 एकड़  भूमि  को

 कृषि  योग्य  बनाने  के  लिये  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  क्या  मनीपुर  सरकार  ने  भ्र पनी  योजना  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  मांगी
 शौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 सिचाई  घौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (eit  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :
 से  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  यह  उचित  समय  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 प्री-मेडिकल  एण्ड  एम
 ०  बी ०  बी ०  एस०  में  मनीपुर  के  छात्रों  के  लिए

 स्थानों का  नियतन

 1536.  श्री  एम०  मेघ चन्द्र :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष
 1968  में  मनी प्र  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  छात्रों  के  लिए

 प्री-मेडिकल
 एम  ०

 बी०  बी ०

 एस० में  कितने  स्थानों  का  नियतन  किया  गया  है  तथा  ये  स्थान  किन  कालेजों  में  प्रसारित  किए  गए
 ७

 हैं

 क्या  मनीपुर  सरकार  ने  ee  में  प्री-मेडिकल  पाठ्यक्रम  तथा  एक  मैडिकल  कालेज

 शुरू  करने  के  लिये  सहायता  तथा  मंजूरी  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखा  भर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?
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 परिवार  नियोजन  तथा  नग  rae  किताब रोप  बिक  TUTE
 में  उपमंत्री

 ब०  सु०  :

 1968  में  अब  तक  मनीपुर के  निम्नलिखित  मैडिकल  कालेजों में  9  प्री-मैडिकल तथा
 15

 एम०  बी०  बी०  एस०  की  सीटें  दी  गई  हैं
 i  et  ts

 क्रम  सें०  कालेज का  नाम  पाठ्यक्रम  का  नाम  कुल  सीटों

 प्री-मंडी  कल  बीबी  एस०  की  संख्या

 a ES  A  ey

 1  2  3  4  5

 OE  A  A  LE  SS  ना

 2 ब  7 असम  मैडिकल  डिब्रूगढ़

 2,  मैडिकल  गोहाटी  2

 मैडिकल  मैसुर

 Alto  जी०  कार  मैडिकल  कलकता

 ato  एस०  मेडिकल  पश्चिम  बंगाल

 6  पी०
 डब्ल्यू०  मैडिकल  पटना

 दरभंगा  मेडिकल  लहरिया सराय

 मैडिकल  भोपाल

 मेडिकल
 मध्य  प्रदेश

 10  एस०
 सी०

 बी०  मेडिकल
 कटक

 योग  15  24

 वलन  वा  th

 मौर  गवर्नमेंट साइन्स  मणिपुर में  प्री-मैडिकल  कालेज  की
 कक्षाएं  खोलने

 सम्बन्धी  मणिपुर  प्रशासन के  श्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।  उन्होंने  बतलाया

 है  कि  मणिपुर

 में  क्षेत्नीय  झ्राधार  पर  एक  मैडिकल  कालेज  खोलने  के  लिए  उन्होंने  भारत  सरकार  से  प्रन रो! च्े  करने

 का  निश्चय कर  लिया  है  |

 मनीपुर  में  तेल  के  लिये  जांच  कार्य

 1537.  श्री  एस०  मेघ चन्द्र :  कया  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  मणिपुर  में  तेल  की  खोज  के  लिये  कोई

 पड़ताल की  है  ;

 यदि  तो  उस  का  परिणाम  क्या  है  ;

 यदि  उपरोक्त  भाग  का
 उत्तर  नकारात्मक  है  तो  क्या  मनीपुर  सरकार

 ते  मनीपुर

 में  तेल  की  खोज  के  लिये  विस्तृत  सर्वेक्षण  कौर  जांच  कार्य
 के  लिये

 केन्द्रीय
 सरकार

 कौर  आयोग का

 ध्यान  दिलाया  श्र

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्रतिक्रिया  है  ?
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 लिखित  उत्तर
 is,

 1890

 पेट्रोलियम और  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघु राम या  )  :

 मनीपुर  घाटी  कौर  निकटवर्ती  क्षेत्रों  का  प्रारम्भिक  भूगर्भीय  मानचित्रण  किया  गया  है
 |

 तेल  मिलने  की  संभावनाएं  उत्साहवर्धक  नहीं  हैं  ।

 शौर  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 लोकटक  मणिपुर

 1538.
 श्री  एम०  मेघ चन्द्र :  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  weal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 मनीपुर  में  लोकटक  परियोजना  में  श्री  तक  क्या  प्रगति  हुई

 यदि  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सिचाई
 आर

 विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर
 :  लोकटक

 परियोजना  चरण
 1

 परियोजना  रिपोर्ट  मनीपुर  सरकार  से  मिल  गई  नथ  और  इस  समय
 इसकी

 जांच हो  रही  है
 ।

 Financial  Assistance  to  States

 1539.  Shri  Onkar  Lal  Bohra;  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  the  extent

 ‘to  which  the  Central  Policy  regarding  the  financial  appropriation  to  the  backward  States  is  being.

 implemented  keeping  in  view  the  fact  that  there  is  comparatively  equal  distribution  of  National.
 ‘Wealth  so  that  all  States  in  the  country  may  develop  side  by  side?

 The  Deputy  Prime  Miniser  and  Minister  of  Finance  ‘(Shri  Morarji  Desai):  The  need

 for  accelerated  development  of  comparatively  backward  regions  is  kept  in  view  while  allocat-

 ing  Central  assistance  to  States,

 Vasectomy  operations

 1540.  Shri  Onkar  Lal  Bohra:

 Shri  Deorao  Patil:

 Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Development  be  pleased

 to  state!

 (a)  whether  all  the  Indiancitizens,  irrespective  of  their  religion,  are  being  persuaded

 equally  in  the  family  planning  drive;  and

 (b)  the  extent  of  co-operation  from  persons  of  different  religious  Communities  received

 in  the  vasectomy  operations  conducted  in  the  country  and  in  ca  sd है se  this  coc wl? yperation  was  not 1

 forthcoming  in  certain  cases,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Heatlth,  Family  Planning  and  Urban  Dete-

 lopment  (Dr.  S.  Chandrasekhar):  (8)
 Yes.

 (b)  Co-operation  in  large  measure  has  bee  n  received  in  conducting  vasectomy  opera:

 tion  in  the  country.  More  than  4-3  million  sterilisation  operations  both  male  and  female  have
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 been  performed  since  the  inception  of  the  programme  of  which  more  than  1-8  million  were

 done  during  1967-68.  Experience  in  the  field  shows  that  there  is  no  widespread  or  organised

 opinion  against  family  planning  anywhere  in  thecountry.  Wherever  localised  prejudices  did

 exist,  intensive  motivational  campaigns  have  been  successful  in  overcoming  them.  Many

 social  and  religious  leaders  are  coming  out  openly  in  favour  of  responsible  parenthood.

 Rajasthan  Canal  Project

 1541.  Shri  Onkar  Lal  Bohra  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  के  cheme  for  seeking  foreign  col-

 Jaboration  for  the  Rajasthan  Canal:  ;  and

 (b  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Prof,  Siddheshwar

 Prasad  :  (a)  No,  Sir.

 (0)  Does  not  arise.

 Electricity  Shortage  in  Rajasthan

 1542,  Shri  Onkar  Lal  Bohra  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to-

 state  the  contribution  made  by  the  Central  Government  so  far  to  remove  the  shortage  of  electri-

 city  in  Rajasthan  ?

 ‘Fhe  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar

 Prasad)  :  fa)  The  following  steps  were  taken  at  the  initiative  of  the  Centeral  Government

 to  remove  power  shortage  in  Rajasthan

 (1)  Construction  of  132  kv  single  circuit  transmission  line  from  Ratangarh  to

 Jaipur  on  priority  basis  for  taking  power  from  Bhakra  Nangal  System

 (2)  Procurement  and  installation  of  diesel.  generating  sets  aggregating  6-3  MW.

 (3)  Purchase  of  a  10  MW  gas  turbine  set  from  Mysore  for  installation  at  Kota.

 For  operating  the  set  economically,  exemption  from  payment  of  excise  duty

 to  the  extent  of  the  55%  on  high  speed  diesel  oil  used  as  fuel  in  the  turbine  was

 obtained

 Station. (4)  Expeditious  commissioning  of  generating  unit  at  Satpura  Thermal

 (5)  Expeditious  construction  of  220  kv  transmission  line  from  Itarsi  to  Burwaha

 for  transmitting  Rajasthan  share  of  Satpura  power.

 (6)  Sanctioning  of  a  132  kV  transmission  line  from  Ballabgarh  to  Alwar  for  trans-

 mitting  power  from  Delhi  to  Rajasthan  .

 dinga  के  निर्माण  से  निष्कासित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 1543.  श्री  हेमराज  :  क्या  सिचाई
 ate

 विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 कया  पंजाब  हरियाणा  मैं  पोंगडेम  के  निर्माण  से  निष्कासित  व्यक्तियों  के  grater

 के  लिए  प  हरियाणा  शौर  हिमाचल  प्रदेश  के  मुख्य  aft  की  एक  बैठक  उसकी

 अध्यक्षता मैं  हुई

 यदि  तो  मुख्य  रूप  से  किन  बातों  पर  चर्चा  हुई  थी  कौर  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले

 श्र
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 क्या  सरकार
 का

 विचार  उनकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखने  का  है  ?

 सिचाई  घौर  च  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सिद्धेश्वर
 :  जी  हां

 मुख्य  मन्त्रियों की  समिति  ने  oer
 10  1968  क

 हुई  बैठक  में  निम्नलिखित

 art  पर  विचार किया  :--

 (  1)  विस्थापितों  को  बसाने  के  लिए  व्यवस्थित  कार्यक्रम

 (2)  भूमि के  झ्रावंटन के  सौर

 (  १)  विस्थापितों  को  राजस्थान  नहर  क्षेत्र  में  बसाने  के  बाद  सुविधाएं  उपलब्ध  करना
 ।

 मुख्य  रूप  से  निम्नलिखित  fora  किए  गए
 थे

 4
 1)  2500  परिवारों  को  बसाने  के  लिए  जून  1966 तक  पाइलट  अ्राधार पर प्रबन्ध पर  प्रबन्ध

 किया  जाएगा  कौर  गांवों  के  एक  समूह  के  लिए  विस्थापितों  को  3000--40096 09

 एकड़  के  सहित  ब्लाकों  में  बसाने  के  लिए  हर  कोशिश  की  जाएगी ।

 (  ह 2  )  राज्य  सरकारें  हर  विस्थापित  को  भूमि  देगी  किन्तु  एक  विस्थापित  पोरवार  को

 15  ! 5  एकड़  से  अधिक  भूमि  नहीं  दी  जाएगी
 |

 (3)  झ्र ना दियों  में  विस्थापितों  के  लिए  कच्चे  मकान  बनाए  जायेंगे  और  इन  मकानों

 की  लागत  विस्थापितों  द्वारा  कुछ  उन  को  मिले  पम्मावर झ  में  से  पौर  कुछ  उनको  लिए

 जाने  वालें  ऋणों  में  से  लगाई  जाएगी  |

 (4)  जिन  क्षेत्रों  में  विस्थापितों  को  बसाया  जाना  है  उनके  विकास  के  लिए  पीने  के  पानी

 सम्बन्धित  परियोजनाओं के  नाम  लिख  दी  जाएगी  ।

 जी  नहीं  ।

 पेट्रो-रसायनों  पर  आधारित  बरतनों  का  झायात

 ६545.  श्री  गा०  साठ  मिश्र  :  क्या  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कक

 पेट्रो-रसायनों पर  arena  ऐसी  की  tear  क्या  है  जिनका  आयात  बन्द
 कर

 दिया  था  ait  जिनके  बारे  में  2  |...  1968  को  घोषित  की  गई  नई  आयात-व्यापार  नियंत्नण

 नीति  के  ह  छूट  दी  गई  है  इसके  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  में  से  अपेक्षित  विशिष्ट  विवरण  वाली  श्रमिकों
 श

 वस्तुएं  देश  में

 बनाई  जाती  हैं  शर  वास्तविक  उपभोक्ता  पर्था  त्‌  औषधि  नियन्त्रक  तथा  प्रति-रक्षा  मांग कर्ता  अपनी

 आवश्यकताओं  के  लिए  इन्हीं  उपयोग
 कर

 रहे
 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पेट्रोलियम कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 :

 (#) से  सूचना  संकलित
 की

 जा  रही  है  कौर
 सभा

 पटल  पर  रखी  जायेगी
 ।
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 qal-Taray  पर  शराघारित  उत्पादों  का  निर्माण

 1546.  श्री गा०  दां०  मिश्र  :  क्या  पेट्रोलियम  प्रौढ़  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है.कि  पेट्रो  रसायन  पर  आ्राधारित  वस्तुएं  बनाने  बालें  उद्योग  eat
 से

 रकार  पर  जोर  दे  रहे  हैं  कि  उन्हें  पर्याप्त  कच्चा  माल  दिया  जाये  तथा  उनके  उत्पादों  की  किस्म  में

 सुधार  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी

 यदि  तो  देश  के  निर्यातकों  के  आवेदन  पर  कोई  कार्यवाही  न  करने  के  कारण

 पेट्रोलियम  प्रखर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण
 मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  घुरैया
 )

 प्रश्न  स्पष्ट  नहीं  है  ।  सरकार  ने  पहले  से  ही  सारे  उपयुक्त  मामलों  (Deserving

 cases) में  जो  अग्रता सूची  में  कच्चे  माल  की  प्राप्ति  में  सुधार  के  लिए  कदम

 wart हैं

 श्रंखला  भारतीय  वाक  तथा  श्रवण  मसूर

 1547.  श्री  सिद्धर्था  :  क्या  परिवार  नियोजन तथा  नगरीय  विकास मत्ती  यह  बतान

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  मैसूर  में  स्थित  ग्रसित  भारतीय  वाक्‌  तथा  श्रवण  में  दाखिले के  लिए  प्रत

 बाते  हैं सूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिए  कोई  स्थान  आरक्षित  किये
 जा

 (a)  यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  are

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  विकास  मंत्रालय में  उप-मंत्री  ब०  सु
 =

 अखिल  भारतीय  वाक  एवं  श्रवण  मैसुर  ने  लभ  एवं  श्रवण  का  एम  ०

 एस०  सी  ०  पाठ्यक्रम  1966-67 में  चलाया  था  जिसमें  15  छात्र  दाखिल  किये  गये  थे  ।  उस  पाठय

 कम  के  लिए  अनुसूचित  जाति  के
 दो

 उम्मीदवारों  ने  आवेदन  पत्र
 fa

 वें  दोनों  ही  दाखिल  कर

 लिए.गए थे  ।  शिक्षा-वर्ष  1967-68 में  एम०  एस०  सी ०  पाठयक्रम के  अतिरिकत  एक  बी  ०  एस०

 डिग्री  पाठयक्रम  भी  चलाया  गया  था  जिसमें  15  छात्र  दाखिल  किये  गये  थे  पर  इन  दोनों  में  से  किसी  भी

 ्
 के

 लिए  अनुसूचित  जाति  अथवा  जन  जाति  के  किसी  उम्मीदवार  ने
 वेदन

 किया
 !

 जहां  तक
 196  8-69  के  पाठय-कमों का  प्रश्त  हे  एम०  एस०  सी

 ०  पाठयक्रम के  लिए  अनुसूचित  जाति

 अथवा  जत  जाति  के  किसी  उम्मीदवार  ने  arden  नहीं  किया  Lat,  बी  एस०  सी ०  पाठ्य कम  लिए

 श्ननुसूचित  जाति  के  दो  उम्मीदवारों  ने  आवेदन  दिया  था  कौर  दोनों  को  ही  सीटें  प्रस्तुत  कीਂ  गई  हैं
 ।

 परिवार  नियोजन  के  लिये  होम्योपैथिक  श्रचतंघान  केन्द्र

 1548.  श्री  क०  प्र०  सिह देव  :  कया  परिवार  तथा  तग/य  feats  मस्ती

 बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कता  सह  राय

 ै

 सरकार

 का

 विवार  विभिन्न  राय

 ं  नियोजन  की  सहायता

 के  लिए  होम्योपैथी  अनुसन्धान  केन्द्र  स्थापित
 करने  का  of

 rog4



 1890

 यदि हां
 तो

 कितने  केन्द्र  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना

 (7)  इन  केन्द्रों  के  किन  राज्यों  में  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना  हूं  ;

 (a)  उन  पर  कितना  धन  व्यय  किये  जाने  की  सम्भावना

 (=)  इन  केन्द्रों  पर  किये  जाने  वाले  व्यय  की  तुलना  में  इनसे  क्या  लाभ  होने  की  संभावना

 परिवार  नियोजन तथा  नगरीय
 विकास

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री०  चन्द
 :

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  लेकिन  एक  मार्गदर्शी  परियोजना
 के

 रूप  पैं

 एक  योजना
 मं

 जूर  की  गई  है  जिसके  भ्रन्तर्गत  दिल्‍ली  के  दो  वर्तमान  केन्द्रों  में  परिवार  नियोजन
 के  त्र

 मैं  कुछ  होम्योपैथिक  औषधियों  के  प्रभाव  की  जांच  पड़ताल  की  जाएगी  ।

 से  (=)  प्रशन  नहीं  उठते  |

 भ्रनुसुचित  जातियों  में  श्ररपृदयता  निवारण  में  वी क्षणिक  तथा  श्रमिक

 उत्थान  सम्बन्धी  समिति

 1549.  श्री  प्र०  fag देव
 :

 नया  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  लगभग
 1965

 में  अनुसूचित  जातियों मैं

 were  निवारण  शैक्षणिक विकास  तथा  aries  उत्थान  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  देने  के  लिये  जौं

 समिति  गठित  की  गयी  थी  उसने  att  तक  eh  रिपोर्ट  नहीं  दी

 यदि हां  तो  इसके  क्या  कारण  ak

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य
 मंत्री  फलरेणु  :.  जा  ats

 तथा  समस्त  देश  का
 दौरा

 करके  अनुसूचित  जातियों  की  परिस्थितियों का  पूर

 भ्रध्ययन  करते  के  लिए  समिति  are  समय  चाहती  थी  ।

 समिति ने
 31  1968 तक  समय  बढ़ा  दिखाने  की  जांच  की  थी  उसे  स्वीकार

 कर  लिया  गया  है  ।

 इंजेक्शन  परिवार  नियोजन

 1550.  शी न०  Fo  सांघी :

 att  :

 थी  पर  गोपालन

 क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  weal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  कि  भारतीय  चिकित्सा  अनुसन्धान  परिषद्‌  इंजैक्शन  द्वारा
 परिवार

 जन  के  एक  नये  ढँग  के  बारे  में  प्रयोग  कर  रही

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 परिवार  नियोजन  झर  नगरीय  fata  राज्य  मंत्री  श्री०  :

 wet

 में  att  प्रगति  हो  है  ।
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 fee

 1.  ott  fata  fran  देव  वर्मन बका
 सचाई

 पार
 we  सल

 ्

 _..  क्या  यह  सच  है
 कि  इस  वर्ष  बाड़ों  के  कारण  त्रिपुरा  में  बहुत  बड़े  क्षेत्र  में

 पानी
 भर  गया

 कार  एई  एयर  ट  ग

 |

 कि

 यदि  हां  तो  त्रिपुरा  में  इस  स्थायी  विपदा  के  कारण  इस
 ae

 कुल  कितने  क्षेत्र  में  जल ्

 _
 भया  था  झर  कितने  व्यक्ति  बेघर  हो  गये

 बाढ़ग्रस्त  क्षेत्र  का  ब्यौरा  कया  हैं  बाढ़ों  के  कारण  त्रिपुरा  में  (  1)  कितनी  मृत्युयें
 ड

 (2)  फसल  कौर  खाद्यान्न  के  भण्डार  को  कितनी  हानि  हुई  (  3)  भूमि  arte  के  कटाव  से  कितनी

 ह  की  हानि हुई  तथा  (4)  मकानों
 att

 भवनों  (5)  पशुधन  शौर  ह  अन्य सम्प

 et

 बाड़  पीड़ितों  की  सहायता  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  si  इस  प्रयोजन  के

 .  केन्द्रीय  सरकार  ने  कया  सहायता

 (=)  faye  arg  ल्अ्य ह. 'नयन्त्रण  लिये अ्रड  aos  nt  andar  at
 a  ee  वियर

 T FaT

 प्रेशर  कायंवाही  की  जायेगी  तथा  क्या  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिये  लम्बी  अवधि  को  कार्यवाही  के  रूप  में

 क्षेत्र  मैं  नदी  के  तल  से  रेत  निकालने  पर  विचार  किया  गया  2;

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  प्रति  किया  क्या  ह
 ?

 सिचाई  ग्रोवर  विद्युत  मंत्रालय में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  जी  हां
 ।  ्

 ग्रोवर  बाड़ों  द्वारा  हुई  क्षति
 को

 भ्र भी  पुरी  तरह  नहीं
 काका

 गया  है
 ।

 अरब  तक

 सूचना
 के

 निसार  तीन  व्यक्ति  मरे  हैं  |  ठोस  कौर  पटसन  की  केवल  वाल  40,000.
 क्षेत्र

 हानि  पहुंची  ax  25,000  परिवार  प्रभावित  इन  बाड़ों  से  नदी  नियन्त्रण

 डी

 कि

 सड़कों
 पुलों  को  भी  क्षति  पहुंची  जिसका  20  लख  रुपये  से  भी  अधिक  होने  का  अनुमान  है

 थ
 अगरतला नगर में नगर  मैं  त  किलर  स्लेट  लग  के

 परिवारों  को  मुफ्त  ware  दिया  गया  ।  5  लाख  रुपये  की  राशि  के  रूप  में  देने  के  लिये  स्वीकार
 ह

 थि  की  गई  ह  ।  परीक्षा रमक़  राह्तकारी  काय  भी  आरम्भ  किये  गए  |  grat  को  ऋण  देते  के  लिये  सी  बो

 लाख  रुपये  स्वीकार  किये  गए  हैं  ।

 त्रिपुरा  में  कई  बाड़  नियन्त्रण  कार्य  आरम्भ  किए  गए  हैं  ।  तीसरी
 योजना  के  क

 दौरान  बा  ह-नियन्त्रण स्कीमों  पर
 15.  66  लाखे  रुपये  व्यय  किए  गए

 ।  1967-68 में  बाड़  नियन्त्रण

 कार्यों  पर  व्यय  करने  के  लिये  12.  23  लाख  रुपये  का  प्रबन्ध  किया  गया  था  ।  बाढ़-नियन्त्रण

 करी WH  को  जारी  रखा  जा  रहा  ठ  ।

 त्रिपुरा  में  या  किसी  अरन्य  स्थान  पर  बाढ़-नियन्त्रण  के  लिये  दी घं कालीन  उपाय  के  रूप  में
 तलक  ण  को  सम्भव  नहीं  समझा  गया  ट  |  ा

 Extension  of  period  for  protection  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes

 1552,  Shri  Meetha  La)  Meena  :  Will  the  Minister  of  Social  Welfare  be  pleased  to  state:

 Tribes  Advisory  Council  and  Scheduled  Castes  Welfare  association  had  demanded  a
 ie  )  whether  it  is  a  fact  that  in  their  meeting  at  Mount  Abu,  the  Rajasthan  State  Se

 pee

 extension  of  the  period  of  protection  by  ten  years  from  the  Central  Government;  and

 tui  क्

 oe  a



 29  1998  लिखित
 उत्तर ee नल  «थणणण

 (9  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto?

 Minister  of  State  in  the  Department  of  Social  Welfare  (Shrimati  Phulrenu  Guba):
 (a)  ana  (b),  No  such  demand  has  reached  the  Central  Government.  As  the  period  presently

 prescribed  under  article  334  of  the  Constitution  is  due  to  expire  only  in  the  year  197  itis

 tea  carty  to  take  a  decision  in  the  matter

 Conduct  of  Business  by  Income  Tax  Departments  in  Hindi

 Meetha  Lal  Meena  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  business  of  Income-tax  Departments  in  Hindi-speaxing

 States  is  being  conducted  in  English,  the  Income-tax  payers  have  to  face  great  difficulties;

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  work  in  this  Department  is  proposed  to  start  in  Hindi

 aad

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a),  The

 business  of  Income-tax  Departments  in  Hindi-speaking  States  is  10  some  extent  conducted  im

 English.  The  notices  and  forms  used  are  generally  in  Hindi  and  so  are  the  discussion  and

 talks  with  the  Income-tax  payers  The  tax-payers  therefore  do  not  face  any  difficulty,

 (0)  and  (c)  Arrangements  exist  for  the  translation  into  Hindi  of  orders

 notices  and  notifications  relating  to  the  Income-tax  Department.  With  the  implementation
 of  the  provisions  of  the  Official  Language  (Amendment)  Act.  1967,  Hindi  will  begin  to  be  uaed

 to  a  greater  extent  also  in  the  Income-tax  offices  located  in  Hindi  Speaking  States

 State  Bank  Branches  in  Rajasthan

 1554.  Shri  Meetha  Lal  Meena  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  branches  of  the  State  Bank  are  proposed  to  be  opened  in  al!
 the  tehsils  of  Rajasthan  ;

 (b)  if  so,the  number  of  places  in  the  State  where  Branches  of  the  aforesaid  Bank  have
 been  started  so  far  under  the  scheme  ;  and

 (c)  the  number  of  Branches  to  be  opened  and  the  places  where  they  are  to  be  opened
 during  the  current  year  ?

 The  Deputy  Prime  Minister’  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (2)  The

 State  Bank  of  Bikaner  and  Jaipur,  a  subsidiary  of  tlie  State  Bank  of  India,  is  implementing
 programme  of  opening  branches  of  the  bank  in  all  the  198  tehsils  of  Rajasthan

 (b)  142

 (c)  The  remaining  56  branches  will  be  opened  before  the  30th  June,  1970.  Of  these,  6

 will  be  opened  before  the  end  of  this  year  at  Sikrai,  Jamwa  Ramgarh  (District  Jaipur),  Shergarb

 (Disttict  Jodhpur),  Kishanganj  (District  Kotah),  Hindoli  (District  Bundi)  and  Udaipurwat

 (District  Shunjhunu)

 Additional  Aid  te  States

 1555.  Shri  Mahant  Digsijal  Nath  Will  the  Minister  of  Finance
 bo  Cleased  t  state;

 a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Bibar  State  have  been  given  she  largest  share  out  of  the

 additional  Centre!  Governmen:  funds  relesacd  for  the  States’  Annual  Plar  for  1968  €8 3

 -  कह
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 (b)  if  so,  whether  it  is  also  a  fact  that  U.P.  being  the  largest  State  in  India  has  been  ‘given

 rauch  smaller  amount.  than  Bihar  ;  and

 ¢c)  ह  ४0,  the  reesons  therefor  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  Out,  of

 the  additional  Central  assistance  of  Rs.  25  crores  provided  for  accelerating  the  work  on  selected

 major  irrigation  projects  during  1968-69,  the  largest  share  has  been  allocated  to  Bihar

 (b)  It  is  a  fact  that  Uttar  Pradesh  has  received  a  smaller  allocation  than.  Bihar

 (c)  The  additional  amounts  have  been  provided  for  individual  projects,  with  the  aim  of

 obtaining  quick  returns  The  allocations  have  not  been  made  on  the  hasis  of  the  population

 ar  size  of  the  various  States

 हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी

 1366.  श्री  गार्डिलिगन गौड  :  avant  तथा  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी  का  निकट  भविष्य  में  महानगरों  में  क्षेत्रीय  कारखाने

 स्थापित करने  का  विचार

 )  यदि  तो  ये  कारखाने  कब  शुरू  किये  जायेंगे

 सरकार  ने  श्री  तक  इस  फैक्टरी  में  कितनी  पूंजी  लगाई  कौर

 1967-68  तक  कितना  लाभ  अथवा हानि  हुई  ?

 तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  इकबाल  सिंह  :
 जी  नहीं

 ।

 (@)  प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  |

 48.99  लाख
 रुपये

 |

 |  फैक्ट्री
 1955

 से
 जब

 किं  वह  राज्य-स्वामित्व  संस्था  हों  लाभ  में

 चल  रही हैं  पिछल  a  नज
 उसके  द्वारा  कर  की  व्यवस्था  के  बाद  निम्नांकित  लाभ

 लाख .  रुपये

 1964-65  86

 1965-66  6.93

 1966-67  3.17

 फोकटी का  के  वर्ष  का  वार्षिक  लेखा  तथा  बैलेंस  शीट  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा

 |
 हे

 नागार्जुन  सागर  परियोजना

 1557.  श्री  गार्डिलिगन गौड  :  कया  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आयोग  ने  आन्ध्र  प्रदेश  में  नागार्जुन  सांग  परियोजना के  दूसरे  प्रकम  को

 मंजूर  कर  लिया  ौर

 यदि
 तो

 क्या  इसें
 चौथी

 पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  का  विचार  है
 ?
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 सिंचाई  झोर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  नहीं  ।

 wer  नहीं  उठता  ॥

 टी०  बी०  पी०  हाई  लेवल  केनाल

 1558.
 श्री

 गार्डिलिगन
 गौड

 :
 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*)  क्या  यह  सच  हैं  कि  भ्र बुर  तालुक  में  गुंटकल  से  शुरू  होने  वाली  eto  बी०  पी०  हाई

 लेबल  कैनाल  के  मूल  रेखांकन  में  परिवर्तन
 कर

 दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  |

 मूल  योजना  के  अनुसार  किन-किन  गांवों  को  लाभ  पहुंचना

 इस  परिवर्तन  के  कारण  किन  नए  गांवों  को  लाभ  पहुंचेगा
 ?

 सिचाई  पौर  faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )
 और  यह

 रिपोर्ट  मिली  है  कि  रेखांकन  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  ।  तट बन्ध  पहुंचों  में  केवल

 सर्वेक्षण  ही  किये  जा  रहे  जो  कि  पहले  नीं  किए  गए  थे  इन  सर्वेक्षणों के  परिणामस्वरूप  हो

 सकता  है  कि  कहीं-कहीं  नहर  क्रास  निकास  कार्यों  के  निर्माण  की  लागत  में  किफायत  लाने  के  लिए

 परिवर्तन  करना  पड़े  |

 और  चूंकि  झभी  सर्वेक्षण  किए  जा  रहे  हैं  इस  समय  इस  का  प्रशन  नहीं  उठता
 ।

 वो
 फाश

 1559.  श्री बे०  फ०  दास  चौधरी  :
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 :

 क्या  फार्म  मंजूर  करने  पर  लगाई  हुई  पाबन्दियों  को  हटाने  का  निर्णय किया  गया

 श्र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  द  े  दी  3

 उपप्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  सोराबजी  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 अधिकारियों  के  दिदेशों  में  दौरों  पर  रोक

 1560.  श्री  जुगल  मंडल  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों  में  अधिकारियों  के  दौरों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  निर्णय
 किया

 गया  ad

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उपप्रधान
 मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  मोरारजी

 :  सरकारी  करमचारियों
 को

 विदेश  भेजने  के  प्रस्तावों  की
 वरिष्ठ  सचिवों

 a  एक  समिति  द्वारा
 ध्यानपूर्वक  जांच-की  जानी

 है  श्र  केवल  ऐसे  मामलों  में  विदेश  जाने  की  मंजूरी  दी  जाती  है
 जो

 भ्रपिरहायँ
 ea

 जिनसे
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 विदेशी  मुद्रा  काफी  बचत  होने  की  संभावना |
 हो  या

 जो  प्रतिरक्षा  कार्य
 से  या  प्रशिक्षण  सम्बन्धी

 आवश्यकता से  संबन्ध  रखते  हों  ।  क्यारियों के
 विदेशों  के  दौरों पर  किसी  विशेष  प्रकार  की

 रोक  टोक  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सवाल  ही  नहीं  उठता  |

 फार्म  श्रावित  पत्र

 1561.  ग्रॉकार लाल बरवा लाल  बरवा  क्या  frat  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 जनवरी से  1  1968 तक  की  श्रविध  में  भारत  के  रिज  बैंक  को  कितने

 कर्म  पत्र  प्राप्त

 ऐसे  कितने  arctan  cat  को  स्वीकार  किया  गया

 उपरोक्त  wats  में  राज्य  वार  कितने
 पी

 फोन  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 जपन्रघातल  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  कौर  नवीनतम

 साकड़ 30 प्रप्नल 30  1968  की  अवधि  तक  उपलब्ध  हैं  कुल  19,507  प्रस्वेदन  पत्र  प्राप्त हुए  शरीर

 उनमें से  76  श्रस्वरीकार कर  दिए  राज्यवार आंकड़ों  का  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  मा
 +
 ष्

 Madhya  Pradesh  Electrification  Schemes

 1542.  Shri  G.C.  Dixit  +  Wil!  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  sta.

 (a)  whether  the  Project  Report  submitted  by  the  Madhya  Pradesh  Electricity  Boarc

 regarding  rural  electrification  schemes  for  1967-68  has  not  been  accepted  so  far  by  the  Technica

 Advisory  Committee

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and

 {c}  when  it  is  likely  to  be  accepted  ?

 The  Deputy  Minister  for  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad) :  (a)  The  scheme

 of{be  Madhya  Pradesh  Electricity  Board  for  1967-68  for  providing  3710
 agricultural  connections

 at  an  estimated  cost  of  Rs.  162,10  lakhs  has  been  approved.

 (d)  and  -  Do  not  arise

 Fertilizer  complex  in  Madhya  Pradesh

 1543  Shri  G.C.  Dixit  ill  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  picused  ((3

 state

 {a)  whether  a  final  decision  has  been  taken  to  establish  a  fertilizer  complex  in  Madhys.

 Pradesh  in  colaboration  with  U.K.A,  U.S  A.  or  any  other  foreign  country

 ibi  if  so,  the  detalls  thereof  :  and

 iz)  ceply  to  part  (a)  above  be  in  the  negatrve,  the  reasons  therefor

 The  Minister  of  State.in  the  Ministry  of  Petrojeum  and  Cliemicals  and  Social  welfare

 (Stri  Raghuramaiah)  (a)  No,  Si
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 जा

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  The  final  recommendation  of  the  Board  of  Directors  of  the  Fertilizer  (071 (01810

 ef  dadia  Ltd.  on  the  techno-economic  feasibility  report  in  respect  of  a  coal  based  plant  at

 Kerba  is  awaited.

 Water  And  Electric  Charges  of  Ministers

 ido.  Sri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply  be  picased  de

 state  the  amount  of  expenditure  iacurred  on  water  and  electricity  charges  for  each  of  the  Mints-

 ters  of  Central  Cabinet  during  the  six  months  ending  the  30th  June,  1968,  होता-

 separately

 The  Deputy  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal  Singh):  Bills  for  water

 and  electricity  are  received  from  the  Local  Body  concerned  generally  2-3  months  late.  Infor-

 mation  for  the  pereod  of  six  months  ending  30th  June,  1968  will  be  collected  and  will  be  taid  on

 the  Table  of  the  House  in  duecourse.

 Income-tax  Arrears

 Shan  G.C,  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased to  slate  :

 (a)  the  names  of  such  persons  who  have  paid  rupees  one  lakh  or  more  as  हैं) (०६ 1९) (न क दिस

 or  Supet-tax  during  the  last  five  yars  ;

 १0)  whether  any  amount  is  still  to  be  realised  from  the  assessees  on  whom  rupees  onc:
 lakh  or  more  Jncome-tax  was  assessed  during  the  last  five  yers  ;

 (c)  ifso,  the  amount  to  be  realised  and  the  name  of  each  of  such  assessee  and  the  reasons
 therefor  ;

 (d)  the  action  taken  for  realizing  the  outstanding  amount  in  cach  case  ;  and

 (8)  if  no  action  has  been  taken,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance,  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  and  (0),
 The  information  asked  for  is  not  readily  available  and  its  collection  involving  approximately
 20,000  assessments  over  a  period  of  5  years  will  involve  immense  time  and  labour  not  commen-

 surale  with  the  results,

 Howzver,  in  reply  to  the  Lok  Sabha  Unstarred  Question  No.  1079  dated  19-2-1966

 the.  Government  has  undertaken  to  furnish  the  names  of  individuals  who  had  been  assessed  foi

 mae  than  शि  |  lakh  ver  year  and  who  were  in  arrears

 ic)  Le  will  be  a  formidable  task  to  furnish  the  details,  which  are  dependent  on  the  data

 askea  fot  in  (a)  andl  (b).  However,  it  may  be  stated  that  the  names  of  assessees  who  are  in

 arrears  to  the  extent  of  Rs.  one  lakh  and  above  for  the  Commissioners  Charges  in  Bombay  and

 Calcutta  and  Rs,  25,000  and  above  for  the  other  Charges  are  to  be  published  in  newspapers  by

 each  Commissioner  of  Income-tax.

 {aj  and  (81,  Adequate  action  is  boing  taken  by  issue  | है ६  recovery  Certificates  and  by  resorting

 109  aiker  coercive  measures.  1¢  is  not  possible  to  furnish  the  details  in  each  case  which  would

 involve  immense  time  und  iabour  by  scrutiny  of  thousands  of  files

 1६11
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 उड़ीसा  के  लिये  आयकर  मंडल

 1566.  क्यू ०  Wo  fag  देव  :  क्यां  वित्त  मंत्री  ag  बतानें  की  कृपा  करेंगे किं

 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य  में  एक  आयकर  मं
 उल  स्थापित किया

 यदि  तो  क्या  थन कनाल  जिले  में  एक  झ्रायकर  कार्यालय  स्थापित करने  का  सरकार

 >
 wy  विचार  ि

 )  यदि  तो  किस  स्थान  कौर

 स्थान  चुनने  के  लिए  सरकार  ने  किन-किन  बातों  को  ध्यान  में  रखा  है
 ?

 उपप्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  सोराबजी  देसाई )  जी  हां  ।  15  1966

 से  झ्रायकर  का  एक  नया  कार्यक्षेत्र  स्थापित  किया  गया  है  जिसका  प्रधान  कार्यालय  भुवनेश्वर

 में  है  ore  जिसका  क्षेत्रातीत  उड़ीसा  राज्य  पर  है  ।

 तथा  आयकर  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होते

 ut  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी  ।

 सरकारी  बस्तियों  में  सेवा  कर्मचारियों  के  वाटर

 1567.  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  क्या  श्रीवास  तथा  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कि

 (
 wr

 )  क्या  सरकार
 को

 साउथ  दिल्‍ली  वेल  केयर  एसोसिएशन
 से

 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  |

 जिसमें  दिल्‍ली
 की

 सरकारी  कर्मचारियों
 की

 बस्तियों  में  सेवा  सम्बन्धी  कार्य  करने  वाल  लोगों
 के

 लिए
 ल
 क्वार्टरों  के  निर्माण  की  मांग  की  गई  कौर

 यदि  तो  क्या  इंस  मामले  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  सिंह )  :

 सेवा  कर्मचारियों के  लिए
 जो

 ५  सरकारी  कर्मचारी  नहीं  रिहायशी  वास  की

 व्यवस्था  करना  सरकार  उत्तरदायित्व नहीं  है  ।  फिर  उनके  लिए  कुछ  वास के  निर्माण की

 संभावनायें  िचाराबीन  हैं  |

 विवाह  के  प्रयोजन  हेतु  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  स्थान

 1568.  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  :
 कया

 तथा  पति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 1967

 में  साउथ  वेलफेयर  एसोसिएशन  ढारा  गठित

 पेक  बैठक  में  उन्होंने  सरकारी  कर्मचारियों  को  प्रत्येक  बस्ती  में  विवाह  के  प्रयोजन  के  लेंगे  दो  क्वॉर्टर

 झावंटित्त करने  का  वचन  दिया  था

 यदि
 तो

 क्या  प्रत्येक  बस्ती  में  इस  प्रयोजन  केਂ  लिए  कोई  क्वार्टर  निर्धारित  किये  गये

 कौर

 इन  क्वार्टरों
 के  प्रत्येक  सेट  के  लिए  क्या  किराया  चार्ज  किया  जायेगा

 ?
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 तथा  पति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  oft  ai

 हमारा
 1967

 में  गठित  ge  थी  बल्कि  1967 में  हुई  थी

 श्र  वैवाहिक  प्रयोजन  के  आवंटन  के  लिए  प्रत्येक  बस्ती  के  समूह  में

 विशेष  रूप  से  दो  क्वार्टर  निर्धारित  नहीं  किये  गये  हैं  ।  वैवाहिक  प्रयोजन  के  ग्रावंटन  के  लिए  प्राप्त

 हुए  waar  के  समय  खाली  उपलब्ध  निवासस्थान  सामान्य  पूल  वास  के  झ्रावंटियों  को  तथा  उन  पात्र

 सरकारी  कर्मचारियों  को  जो  उनके  साथ  वास  में  रह  रहे  आवंटित  किये  जाते हैं  ।  ऐसे  वास  का

 किराया बाज़ार  दर  के  साथ  50  प्रतिशत  की  दर  पर  वसूल  किया  जाता  इसमें  पानी  शौर

 बिजली  का  प्रभार  शामिल  नहीं  है  ।

 सरकारी  मद्र  फ़रो दा बाद

 1569.  श्री  तैन्ने  विश्वनाथ  व  क्या  प्रवास  तथा  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  क्या

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  के  फ़रीदाबाद दिल्‍ली  )  कें  कुछ

 चिरकाल  से  सीसे  के  विष-प्रभाव  के  रोग  से  पीड़ित

 यदि  तो  गत  पांच  वर्षों  में  मुद्रणालय वार  उनको  संख्या  कितनी  रही  हैं  तथा

 ब्यौरा  कया

 क्या  उनके  चिकित्सा-प्रवकाश  की  में
 उन

 व्यक्तियों  को  अपनी  ड्यूटी  पर  माना

 गया

 यदि  तो  क्या  उनको  चिकित्सा-अवकाश की  अवधि  में  पुरा  वेतन  दिया  गया

 शार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?'

 श्रावास  तथा  पूरी  मंत्रा लय  में  उपमंत्री  (ts  इकबाल  :
 और  भारत

 a  फ़रीदाबाद  में  केवल  एके  ग्रेड  111  मशीन मैन
 सीसा  विष

 से

 बीमार  पड़ा  था  वह 9  1964 से  लेकर  16  1964  तथा  4  जनवरी

 1965 से  लेकर  4  1966  तक  डयूटी  पर  नहीं  सका  |

 जी
 नहीं

 ।

 इस  व्यक्ति  को  जितनी  छुट्टी  दी  जा  सकती  थी  तथा  जितनी  के  लिए  श्रावेदषन॑  किया

 यह  निम्न:कित प्रकार  से  दी  गयी

 पूरे  वेतन  पर

 9  1964 से  लेकर  30  नवम्बर  1964  तक

 7  1965 से  लेकर  अपील  1965  तक

 21  1965 से  लेकर  10  1965  तंक

 (ii)  राधे  yas  वेतन
 पर  '--

 1964 से  लेकर  16  1964  तक

 4  1965 से  लेकर  1965.
 सकें

 7  1965.  से  20  1965  तक

 11  1965  से  लेकर  4  1966 |
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 (=)  क्यारी ने  वक  नस  कम्पेनसेशन  1923  के
 ग्रंतगंत  मुआवज़ा  मांगने के

 बर  जो  छुट्टी  मिल  सकती  थी  उसे  लेना  अधिक  अच्छा  समझा  क्योंकि  कदाचित  wet  at  के  लिए

 कुछ  छुट्टी  के  वेतन  की  राशि  उस  से  अधिक  थी  जो  कि  एक्ट  के  अंतर्गत  उसे  मिल  सकता
 था  !

 सिंगापुर  में  पर  आघारित  sacs  कारखाना

 1571.  भी  क०  श्रनिरुद्धन  |  कोसती  सुशीला  गोपालन  :

 भी  वि०  कु ०  मोहक :
 ४  श्री  सत्यनारायण  ह |

 war  पोलीस  शौर  रतन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रू रकार  ने  बिड़ला  की  एक  फर्म  को  मिर्जापुर  में  नैफ्था  पर  प्रसारित  उर्वरक

 कार खान  का  निर्माण  करने  की  भ्र नुम ति  दी

 यदि  तो  क्या  उक्त  संबंध  में  देशी  नेपाल  का  प्रयोग  किया  जायेगा  प्रिया  श्रायातिठ

 मेवा  is;

 श्रीमती  की  कुल  कितनी  मात्रा  की  आवश्यकता  होगी  तथा  इसके  लिये  कितनी

 fate  मुद्रा  की  आवश्यकता होगी  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  वहां  कोयले  पर  आधारित  उर्वरक  कारखाना  लगांया  जाने  पर

 राष्ट्रीय  को  पला  विकास  निगम  ने  सिंगतली  कोयला  क्षेत्र  से  कोयला  देने  की  पेशकश  की

 (=)  aft  तो  foe  नैफ्था  पर  आधारित  उर्वरक  कारखाना  लगाने
 की  अनुमति

 देने  के  बया  कारण  हैं  ?

 ट्रेलिया  कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  :

 एक  आशय-पत्र जारी  कर  दिया  गया  हैं  ।

 देश  उपलब्ध  नैफ्था  इस्तेमाल  किया  जायेगा
 ।

 इस  परियोजना  के  लिये  इस  समय  नैफ्था  के  आयात  का  कोई  संकेत  नहीं  है  ।

 are  सरकार  को  सिंगरौली  कोयला  क्षेत्रों  से  ले  की  उपलब्धि  के  बारे  में  ज्ञान

 लेकिन  नैफ्था  पर  आधारित  उर्वरक  का  उत्पादन  कम  खर्चीला  है
 ।

 को  तरजीह  दी

 ody है  ।

 ग्रेटर-सरकारो  तेल  शोधषनडालायों  का  विस्तार

 1572.  श्री  पी०  पी०
 ऐस्थोस

 :  श्रीमती  सुशीला  गोपालन

 शी  fao  Fo  शनी  ई०  है ०  नयनार :

 क्या  दोत्गियम  झर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  हे  कि  कुछ  गैर-सरकारी  तेल  शोधनशाला ओं  ने  सरकार  की  बिना

 के  श्वसनी  क्षमता  में  विस्तार  किया  है  तथा  कच्चे  तेल  का  आयात  किया

 तो  सरकार  ने  ऐसी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही
 की

 है
 ?
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 पैट्रोलियम  शौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sft  :

 पौर
 कुछ  गैर-सरकारी  शोधनशाला ओं  ने  क्षमता  का  विस्तार  कर  लिया है

 ।

 यह  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  में  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  मांग  बढ़  गई  यह  फंसना

 किया  गया  था  कि  ज  तक  यह  राष्ट्रीय  हित  में  शोधनशाला ओं  को  उच्चतर  क्षमता  पर

 कामे  करने  दिया  जाए  ।  इसका  परिणाम  यह  छुपा  कि  शोधित  उत्पादों  के  कम  आयातों  के  अनुरूप

 विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हुई  है
 ।

 afar  जर्मनी  के  साथ  ऋण  करार

 71574.  श्री  महमत  दिग्विजय  नाथ  :  क्य  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  को  46.  15  करोड़  रुपये  के  ऋण  के  लिये  भारत  सरकार

 शर  पश्चिम  जर्मनी  की  सरकार  के  बीच  एक
 ८

 रार  किय  गया

 यदि  नो  क्या  यह  ऋण  मुद्रा  में  प्राप्त  होगा  अथवा  मशीनों  के  रूप

 इस  कगर  कितना  भाग  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  order  किया  गया  है

 करने  का  विचार
 सौर

 उत्तर  प्रदेश  में  इस  ऋण  की  राशि  को  किन-किन  मदों  पर  व्यय  किया  जायेगा
 ?

 उप-प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  सत्री  मोरारजी  :  जी  हां  ।  46.  875

 करोड़  रुपये  के  करार  के  हस्ताक्षर  हुए

 इसके  अंतगर्त  खरीदी  जाने  वाली  वस् तुझ ों  के  लिए  यह  घन  उपलब्ध

 are  कोई  राज्यवार  बंटवारा  नहीं  किया  गया  है  ।

 Suicide  by  a  Female  Doctor  in  All  India  Institate  of  Medical  Sciences,  New
 Delhi

 1375.  Siri  Yashwant  Singh  Kushwah:  Will  the  Minister  of  Health,
 Family  Planning

 wid  Urban  Development  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  के  a  fact  that  Dr.  (Miss)  Usha  Gangadharan  was  found  dead  in  a  toom
 in  the  All-India  Institute  of  Medical  Sciences  in  mysterious  circumstances  ;

 (0)  if  so,  the  causes  thereof  ;

 (c)  the  total  number  of  deaths  of  women  employees  in  hospitals  in  Delhi  during  the  Last

 veer;  and

 (d)  the  steps  taken  by  Government  to  unravel  the  mystery  surrounding  such  deaths

 and  the  result  thereof  ?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Development

 ¢Skri  B.S.  Marthy)  :  (a)  and  (9)  Dr.  (Miss)  Usha  Gangadharan  was  found  deadina  room  of

 the  Microbiology  Department  of  the  All  India  Institute  of  Medical  Sciences,  New  Delhi  on

 the  1510  July,  1968.  The  cause  of  death  is  being  investigated  into  by  the  Police.

 One  student
 {c}  No  woman  employee  working  in  any  Hospital  of  Delhi  died  last  year.

 nurse  died  last  year.

 Government  have  appointed  a  Commission  of  Enquiry  to  enquire  into  the  circums-

 dent  nurs
 tances  leading  to  the  death  of  four  student-nurses  of  Irwin  Hospital  and  one  क्रेप

 11.0  Willingdon  Hospital,  New  Delhi,  who  died  some  time  ago.

 FE
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 ee

 झष्ययन  श्रवकाशा  के  दौरान  क्वार्टर  का  रखना

 76.0  प्र०  न  ठाकुर  :  क्या  श्रीवास  तथा  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें

 कि

 सम्पदा  '  कार्यालय  के  आवंटन  नियमों  में  सरकारी  क्वार्टरों  पास

 मामले  में  ब  प्रकाश  शर  के  लिये  जानाਂ  के  बीच  भी  अन्तर

 क्या  यह  सच  है  कि  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  1962  में  जारी  किये  गये  अघ्ययन  प्रकाश

 नियमों  के  जिन  प्रयोजनों  क  लिये  अध्ययन  अवकाश  मंजर  किया  जाता  उसके

 ऐसा  कोई  अन्तर  करना  वैध  नहीं  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  नों  के  अघ्ययन  प्रकाश
 और

 प्रशिक्षण  के  के  अन्तर  al  समाप्त  करने  के  लिये  1966  या  इसके  आसपास  एक

 उच्च  स्तरीय  निर्णय  सि  fer  की  गई

 तो  भ्र,ब्ंटन  नियमों  में  उसके  झन सार  संशोधन  करते  लिये  तक  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 mata  तथा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल

 (a)  11.0  तथा  के  लिए  जानेਂ
 की  समित

 नहीं
 फिया  जा

 सकता  प्रशिक्षण  सरकार  की  कौर  से  प्रेरित  होता  है  वह  ड्यूटी  समझा  जाता है

 जबकि  पी  सरकारी  कर्मचारी  के  भ्रनुरोध  पर  हैं  तथा  वह  वैकल्पिक  ।

 सरकारी  1...  जिसके  पास  सरकारी  वास  नहीं  है  वह  प्रशिक्षण  की  संपूर्ण  श्रविध  के  दौरान  मकान

 किराया  भत्ता  का  अधिकारी  हैं  जब  कि  यह  भत्ता  उस  कर्मचारी  को  प्र ह्म नहीं  है  जो  प्रकाश

 धर  जाता है  |

 गौर  पुल  वास  पास  बनाए  रखने  के  से

 भ्रवकाश  को  प्रशिक्षण  अवकाश  के  साथ  समानित  करने  के  लिए  कुछ  व्यक्तियों  के  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  थे  तथा  पर  ध्यान पु वंक  विचार  करने
 बाद  सरकार  ने  यह  उचित  नहीं  समझा  कि  सामान्य

 अवकाश ''
 शूल

 वास
 को  पास  बनाए  रखने  के  प्रयोजन

 के
 लिए

 '

 अध्ययन
 ह  तथा

 '
 प्रशिक्षण

 का  हटाया  जाये

 ख़ादिम  जाती  य/सांर  कृतिक  संस्थाएं

 1577.  श्री  प्र०  र०  ठाकुर  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 -  विभिन्न  राज्यों  में  अरब  तक  स्थापित  की  गई  ख़ादिम  जातीय  सांस्कृतिक  अ्रनुसंघान

 संस्थान  ब्यौरों
 के

 नाम  क्या  हैं  तथा
 त

 किन  किन  स्थानों  पर  हैं
 atc  कित  किन  तारीखों  को

 स्थापित की  गई

 (a)  इसमें  से  प्रत्येक  संस्था  द्वारा  अरब  तक  श्रारम्भ.की  गई  उत  अ्रनुसंध्ान

 भ्रध्यनों  तथा  सर्वेक्षणों  का  विशिष्ट  विवरण  क्या  जो  पूरी  की  जा  चुकी  हैं  प्रकाश  afte  पुत्र

 at

 उनमें  से  प्रत्येक संस्था  के  दवा  श्री  तक  कितने  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  किया गया  है
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 1890  )  अविलम्बनीय
 लोक  महत्व  के  विषय  की  ब्

 ध्यान  दिलाना  :

 उनमें  से  प्रत्येक  में  तकनीकी  तथा  गर-तकनीकी  दोनों  प्रकार  के  कर्मचारियों  की  संख्या

 कितनी कितनी

 इन  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  प्रत्येक  श्रेणी  में  अनुसूचित  जातियों

 चोरियों  की  संख्या  कितनी  कितनी  ak

 इनमें से  प्रत्येक  संस्था  पर  अब  तक  कितनी  कितनी  राशि  व्यय  गई  है

 समाज  कल्याण  भाग  में  राज्यमंत्री  gata  भ्र ौर  यह
 सूचना

 समाज  कल्याण  विभाग  की  1  9  6  5-  66  की  वार्षिक  रिपोर्ट  जिसकी  प्रतियां  सभा  पटल  पर

 wat  जा  चकी  शामिल है  ।

 तथा  यह  ब्यौरा  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  एकत्रित  frat
 रा

 रहा  है  तवा  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल
 पर  रख

 दिया  जाएगा  ।

 योग  नई  दिल्ल  के  लिये  भूमि

 1573.  श्री  विनती  क्या  ग्रा वास  पत  मंत्री  यह  बताने  की  रक्षा  करेंगें

 कि

 क्या  यहाँ  सच  है  कि  भ्रलैक्जेन्डर  नई  दिल्‍ली  के  निवासियों ने  उन ल

 समय
 खाली  करने  से  इन्कार  कर  दिया  जब  योग  का  योगी  जिसे  यह  भूमि

 बेच  दी  गई  है

 कब्जा  लेने  आया  था  कौर  पास  के  weave  भ्र धि कारियों  ने  भी  इस  बिक्री  पर  ahs  की  है  ate

 भ्र पना  पेश  किया  है

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है
 ?

 भ्राता  तथ  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इक़बाल  सिंह  )  :
 )  कौर

 प्लेस  के  ब्लाक  1  में  चमरियों  के  नीचे  तथा  उसके  पास  का
 1,  866  एकड़  भूमि  का

 टुकड़ा  मास्टर  प्लान  में  शैक्षणिक  संस्थानों  के  लिए  निर्धारित  कर  दिया  गया  था  ।  यह  भूमि

 यतन
 योगाश्रम  को  जोकि  शक्षणिक  संस्थान

 wales
 कर  द  गयी  थी  ।  चमरियों  के  निवासी  तथा

 अबंधक  कमेटी  इस  det  पर  आपत्ति की  है  तथा  योगाश्रम
 को  उपयुक्त  वैकल्पिक  स्थान

 के
 भ्रावंटल  का  प्रीत  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 et

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  दौर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 बिलांग झोर  देश  के  दोष  भाग के  बीच  दूर  संचार  सेवाशरों के काट के  काट  जाने

 का  समाचार

 aft  न्य सबल  जिले  )  :  श्रीमान मैं  संसद-कार  तथा  संचार  मंत्री  का  ध्यान  प्र विलम्ब

 तब
 लोक

 महत्व  के  निम्न  विषय  की  दिलाता  हूँ
 ग्रोवर  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  घ्ਂ

 सम्बन्ध सें  एक  वक्तव्य  दें

 24  1968  की  को
 तोड़फोड़  की  कार्यवाहियां  वालो  द्वारा  सलामे

 और  देश  के  शेष  भाग  के  बीच  टूर  संचार  सेवाओं  के  काट  दिये  जाने
 का  समाचार  1

 LE



 Calling  0  Matter of  Urgent  Public  Importance  Sravana  7,  1890  (Saka)

 संसद्‌-कार्य  तथा  संचार  मंत्री  राम  सुंभग  fag)  :  24/25  जुलाई  की  रात्रि को  ee

 थि. छनक्‍्सचज  शिलांग  को  पक्ष्मतरंग  प्रणाली  से  जोड़ने  वाले  लगभग  220  फीट  लम्बे  2  तारों के  टुकड़े

 चिलिंग  ट्रंक  एक्सचेंज  से  लगभग
 6

 किलोमीटर  की  दूरी  पर  प्राप्त  हुए  ।  इसी  प्रकार  14  तारीख

 को  भी  तार के  90  फीट  टुकड़े  को  चुराया  गया  था  |

 इसके  परिणामस्वरूप  शिलांग  श्र  देग  के  अन्य  भागों  के  बीच  दूरसंचार  व्यवस्था  बिल्वन

 रूप
 नहीं  क्योंकि  वहां  अरन्य  दूसरी  ऊपरी  लाइन  मौजूद  थीं  ।  फिर  भी  उपलब्ध  चैनलों

 की

 संख्या  में  कमी  हो  क्योंकि  परी  लाइनों  में  चैनलों  की  संख्या  सीमित  थी  ।

 इस  मामले  al
 उन

 पुलिस  अधिकारियों  को  सुचना  दे  दी  गई  जो  इस  मामले  की  छानबीन

 कर  |
 जब

 तक  यह  जांच  पूरी  नहीं  हो  जाती  तब  तक  तोड़  फोड़  को  ही  तार  काटने  का  कारण

 मानना  संभव  gl  है  ।  शिलांग के  पोस्ट  मास्टर  जतरल  से  प्राप्त  ताजे  समाचारों में  यह  बताया

 राया है  पुलिस ने  ऐसे  तीन  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार किया  है  जिनका  इस  प्रकार की  चोरी

 से  सम्बन्ध  रहता  है
 ।  आज  सवेरे  प्राप्त  समाचार  से  मालूम  है  कि  are  व्यक्ति  गिरफ्तार  हुर

 <}

 थी  सट  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  से  इस  बात  की  पुष्टि  हो  जाती  है  कि  संचार  सेवाओं

 को  काटे  जाने  की  घटनायें  दो  बार  हुई  ८  ।  परन्तु  उन्होंने  इस  बात  को  स्पष्ट  नहीं  किया  है  कि

 मह  घटना
 उसी  स्थान

 पर  हुई  है  जो  कि  समाचारपत्रों  में  बताया  गया  है  ।  मुझे  उनका  वक्तव्य

 कुछ  स्पष्ट  सा  नजर  द्राता है  |

 25  तारीख को  प्रेस  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  ने  शिलांग  से  एक  समाचार  दिया  था  जिसमें

 गया  था  कि  डाक  तार  विभाग  के.एक  वरिष्ठ  अ्रधघिकारी  ने  इस  wet  को  एक  धडयंस्र  बताया  है  |

 उसके  अगले  दिन  हीं  डाक-तार  विभाग  के  एक  प्रवक्ता  ने  यह  बताया  कि  शिलांग सें
 प्राप्त

 समाचार  निरादर  हे  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  दो  विपरीत  कसे  दिये  गये  1

 डा०
 राम  सुलग  सिंह

 :  मैंने  यह  स्पष्ट कर  दिया  है  कि  पुलिस  को  मामले
 की  सूचना दे

 दी  गई  थी  कौर  जब  तक  पुलिस  द्वारा  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  जाती  तब  तक  हम  निश्चित  रूप  से  यह

 नहीं  कह  सकते  कि  यह  षडयंत्र  का  मामला है  या  नहीं
 ।  परन्तु जो  कुछ  मैंने  अभी  बताया  है

 माननीय  सदस्य  को  उस  कथन  को  ठीक  समझना  चाहिए  ।

 ait  चिन्तामणि  पाणिप्रह्ठी  )  :  श्रासाम  से  प्राप्त  होने  वाले  समाचारों  से  यह  पता

 लगता  है  कि  पूर्वी  क्षेत्र  विशेषकर  जिसमें  आसाम  भी  श.मिल॑  षडयंत्रों  का  सूत्रपात  किया

 जा  रहा है  ।  क्यां  विदेशी  समाचार  पन्नों  ara  प्रकाशित  इन  समाचारों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 जायद  झनटबर ध क  तक  उत  क्षेत्र  में  बहुत  तोड़फोड़  की  कार्यवाहियां  हों  मैं  जानना  चाहता  हूं  किं

 सरकार  को  इनकी  जानकारी  है  प्रौढ़  यदि  तो  वह  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 डा०  राम  सुलग  सिंह
 :

 मैं  इस  बारे  में  सभा  को  यह  श्राश्वासन  देता  हूं  कि  उक्त
 क्षेत्र

 में

 ाववयधा  एहतियात  यवहार हो  को  जायेगी  |

 Shri  Balraj  Madhok  (South-Delhi)  :  The  hon.  Minister  has  intentionally  stated  the

 incorrect  facts.  It  is  a  well  known  fact  that  the  situation  in  Assam  is  explosive.  Cutting  of

 cables  twice  is  a  very  serious  matter.  There  might  be  some  क्  litical  cons-

 piracy.  behind  it.  It  is  taking  too  much  of  the  intelligence  of  the  House.

 |:  1108
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 We  want  to  know  the  re  action  of  the  Govt,  1 15 1८8९.  Wearenot  wortled  about
 the  findings  of  the  police.  What  is  the  idea  of  Government.

 श्री  शिवाजी राव  wo  देशमुख  )  भा  सदस्य को  सभा  के  प्रति  अनादर

 प्रकट  नहीं  करना  चाहिय े।

 श्री  बलराज  मधोक
 :
 मैं  ने  सभा का  भ्र ना दर नहीं  किया  मैं  ने  कहा  है  कि  मंत्री  महोदय

 को
 सभा  का  मान  करना  चाहिये  ।  उसे  बेचकर  नहीं  समझना  चाहिये  ।

 Dr.  Ram  Subagh  Singh  :  I  had  said  nothing  to  misguide the  House.  Hon.  Member
 said  that  there  is  sabotage.  believe  in  the  patriotism  of  every  Indian.  The  matter  has  been
 referred  to  the  police  for  investigation  and  its  report  will  be  placed  on  the  Table  of  the  House.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri:  The  news  which  we  receive  here  about  Assam  we  find  that
 Chinese  and  Pakistanis  are  behind  these  Sabotage  activities  in  Assam.  Hon.  Minister  has

 Correctly  stated  that  no  information  can  be  given  to  the  House  unless  the  police  gives  its  report,
 But  may  I  know  whether  the  Hon.  Minister,  on  the  basis  of  the  perliminary  can

 State  that  who  are  the  elements  behind  these  activities ?

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  [  cannot  give  my  personal  estimate  in  this  matter.
 to  the  latest  information  eight  persons  have  been  arrested.

 ी
 रा०

 बस्ता
 :  इन  सूचनाओं  से  यह  स्पष्ट  होता  है  कि  ये  घटनायें  सामरिक

 महत्व
 के
 स्थानों पर  हुई  ह  ।  ट्रंक  टेलीफोन  सूक्ष्म  तरंग  प्रणाली  को  समात  करने  का  प्रयत्न

 किया  गया  है
 ।

 क्या  इस  कार्यवाही  से  पूर्वी  क्षेत्र  में  भविष्य  में  उपद्रव  होने
 की

 संभावना

 डा०  राम  सुलग  यदि  इस  बारे  में  कोई  कठिनाई  है  तो  हमें  घबराना  नहीं  चाहिये  |

 इस  लाइन
 की

 सुरक्षा  के  लिये  रमने  आवश्यक  प्रबन्ध  कर  लिये  si  हम  इस  बारे  में  एहतियाती

 वाही  कर
 रहे

 हे  ताकि  भाष्य  में  ऐसी  घटनाएं  दोबारा  न  हों
 ।

 _

 सभा-पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 aq  1966-67  के  लिये  केन्द्रीय सरकार  के  faa  लेखे

 उपप्रधान  को  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  मैं  वह  1966-67  के  लिखे

 केन्द्रीय  सरकार  के  वित्त  लेखे  की  एक  प्रति  सभा  पटल
 पर

 रखता  हूं
 ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  1487/  68]

 उत्तर  प्रदेश  नगर  महापालिका एं  संशोधन

 1968

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मं  ब्राउन  उपमंत्री
 ato  एस०  :

 मैं  श्री  सत्य  ना

 यण  सिंह  की  कौर से
 उत्तर

 प्रदेश  राज्य  विधान
 मण्डल

 का
 प्रत्यायोजन

 )

 1968 की  धारा  3  की  उपधारा  (3)  के  ध. प्रन्तगा  उत्तर  प्रदेश  नगर  महापालिकायें

 दूसरा  संशोधन
 1968  (1968

 का  का
 अधिनियम  संख्या

 1109
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 [  हों  बी०  एस०  मूर्ति  |

 21)  की  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखेंगे  जो  दिनांक
 28  1968 के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित हुआ  तथा  अंग्रेजी
 ।

 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०
 14858;  68]

 मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  वचनों  तथा  प्रतिज्ञ at  पर  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही

 संसद  कार्य  तथा  संचार  मंत्री  राम  सुलग  सिंह ) : मैं,  श्री  आराई ०  के ०  गुजराल  की  कौर

 से  निम्नलिखित  जिनमें  लोक-सभा  के  विभिन्न  sat  के  दौ  जो  प्रत्येक  के  सामने  दिखाये

 गये  हैं  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  वचनों  तथा  प्रतिमानों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  दिखाई गई  को  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 )  अनुपूरक  विवरण  चौथा  1968  लोक-सभा )

 34,  6  और 6

 (at)  विवरण  संख्या  6  तीसरा  1967  लोक  सभा )

 विवरण  संख्या  14  दूसरा  1967  लोक

 विवरण  संख्या  11  पहला  1967  लोक

 )  अनुदय रव  विवरण  संख्या  16  पंद्रहवीं  1966
 लोक-सभा  )

 में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०
 टी०  14859, 8]

 सीमा  शुल्क  i962  of  के  aaa  श्रघिसुचना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  पन्त  )
 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सधा  पटल  पर  रखता

 न्
 &

 (1)  सीमा  मुल्क  1962  वी  धारा  159  तौर  केन्द्रीय  उत्पन्न  शल्क  तथा

 लवण  1944  को  धारा  38  के  अन्त  त  निम्नलिखित  अधिसूचनाश्रों  की

 एक  एक  प्रति  ——

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  व  पती  (  सामन्य
 8  संशोधन  1908  जो  दिनांक  13  1966  के  भारत

 के  राज  पत्न  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  जार ०  1303  में  प्रकाशित  हु
 थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी  (  सामान्य )
 संगठित  1968,  जो  दिनांक  13  196  3  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संखया  जी०  एस०  कार  1304  में  प्रकाशित  हुए
 थे  |

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्वात  शुल्क  वापसी  )
 सौ

 अन  1968,  जो  दिनांक  13  1968  के  भारत
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 =  TT.
 के  wea में  प्रदीप ् पग  स जि  |  जी  ०  एस०  स्राव  1305  में  प्रकाशित  हुए

 थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्प:दन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी

 संशोधन  1969,  जो  दिनांक  13  1968  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्र धि सुचना  संख्या  जी०  एस०  कार  1306  में  प्रकाशित  हुये

 |

 )  सीमा  शतक  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी

 seat  संशोधन  1968,  जो  दिनांक  13  1968  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्र धि सूचना  संख्या  जी०  एस०  करार  1307  में  प्रकाशित  हुए

 थे  |

 सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी

 संशोधन  1968  जो  दिनांक  13  1969  के  भारत

 के  राज पत्न  में  झ्र धि सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  1308  में  प्रकाशित  हुए

 थे  |

 जी०  एस०  खार ०  1312  जो  दिनांक  13  1968  के  भार  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  तौर  जिसमें  दिनांक  15  1908  की  जी०  एस०

 कार  1128  का  शुद्धि पत्र  दिया  gat  है  ।

 )  सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  तथा  ना  Tay  )

 seat  संशोधन  1968,  जो  दिनांक  20  1968  के  भारत

 के  या  जी०  एस०  कार  1355  में  प्रकाशित  हए
 '

 राजपत्र  में  अधिसूचना  प सर

 थे  |

 क
 सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी

 goa  संशोधित  1968,  जो  दिनांक  20  1968  के  भारत

 के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  से र0०  1356  में  प्रकाशित  हुए

 थे  |

 )  सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्वात  शुल्क  वापसी  )

 goat  संशोधन  1968,  जो  दिनांक  20  1968  के  भारत

 के
 सन

 में  झ्धिसुचता  संख्या  जी०  एस०  io  1357  में  प्रकाशित  हुए

 थे

 सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी
 )

 संशोधन  1968,  जो  दिनांक  20  1968  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  1358  में  प्रकाशित  हुए
 ~

 || थे

 सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी
 )

 संशोधन  1968,  जो  दिनांक  20  1968  के  भारत
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 के  राजपत्र  में  ग्र धि सुचना  संध्या  जी०  एस०  ग्राम  1359  में  प्रकाशित  हुए

 थे  |

 (2)  सीमा-शुल्क  1902  की  धारा  159
 के

 भ्रन्तर्गत  निम्नलिखित  aft

 म् शश  xr
 सूचना  एक  एक  प्रति

 जी०  एस०  कार  1309,  जो  दिनांक  13  1968  के  भारत  के  राजीव

 सें  प्रकाशित  हई  थी  ।

 जी०  एस०  उार
 जो  दिनांक  13  1968

 के  भारत  के
 राजपत्र

 जी०  एस०  Mito  1311,  जो  13  1968  के  भारत के
 राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 जी०  एस०  कार  1360,  जो  दिनांक  20  1968  के  भारत  के

 पत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 )
 जी०  एस०  कार  1361,  जो  दिनांक  20  1968  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 (@:)  जी०  एस०  ग्राम  1362,  जो  दिनांक  20  1968  के  भारत  के  राज पत्न

 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  प्र  र०  1363,  संस्करण  )  ी  जी०  एस०  कार  1364

 संस्करण )  जो  दिनांक  20  1908  के  भारत  के  राज पत्न  में

 शित  हुई  थी  |

 [  पुस्तकालय  में  रख  देखिये  संख्या  एल०  1490,  68]

 सुधर  आदि  के  निकट  गंगा  नदी  के  जल  के  दूषित  हो  जाने  के  कारणों  की  जांच  करने

 के  faa  नियुक्त  जांच  श्रायोग  के  निर्देश  पदों  के  पुनरीक्षण

 के  बारे में  नोट

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  मैं  श्री  कोसता  रघरामैया  की  ्र  से

 सम् नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  मुंगेर  के  निकट  गंगा
 नदी  के  जल  क  दुषित  हो  जाने  के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिए

 नियुक्त  जांच  झ्रायोग  के  निर्देश  पदों  के  पुनरीक्षण  के  बारेमें  नोट  की  एक  प्रति  |

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1485/68]

 (2)  श्रत्यानश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  ग्रघिसुचनाओं  की  एक-एक  प्रति  —

 मिट्टी  का  तैल  मूल्यों  का  छटा  संशोधन  1968

 जो  दिनांके  15  1969  के  भारत  के
 राज पत्न में  अंसु  चनां  संख्या  जी  ०एस ०

 942
 में  प्रकाशित  हुमा

 था  ।
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 29  1968  समाचार-पत्र  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल  के  बार ेमें  वक्तव्य
 वि

 (  )  मिट्टी
 का  तैल  मूल्यों  का  निर्धन  )  तवां  संशोधन  आदेश  1968

 जो  दिनांक  19  196  ४  के  भारत  के  राज पत्न  में  अ्घिसुचता  संख्या  जी ०

 एस०  ग्रा ०  1172  में  प्रकाशित  ट्र  |

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०
 टी०  1486  68]

 ta  में  बाट  की  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य

 मैं  देश  में  बाड़  की  स्थिति  के  बारे  में  एक सिचाई  तथा  बिद्युत  मंत्री  Fo  ल०  )

 ववतध्य सभा पटल पर सभा  पटल  रखता ढ  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या
 एल०  टी०  1492/  68)

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली बोर्ड  के  wars

 सिंचाई शर  विद्युत  मंत्री  Fo  लग  मैं  श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  की  अरार  से  उत्तर

 प्रदेशਂ  राज्य  के  सम्बन्ध में  राष्ट्रपति  Teel  15  1968  को  जारी की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड

 के  साथ  पठित  बिजली  1948  की  धारा 6
 ५

 के  अन्तर्गत  gaz

 प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  के  वर्ष  1968-69  के  बजट  बता  त्री  1967-68  के  संशोधित

 अन  मानों  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1493/68]

 समाचार-पत्र  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल के हे  बारे  में  वक्तव्य

 SPAPE STATEMENT  RE.  STRIKE  BY  NEW:  We ead be «4  ध  RS  EMPLOYEES

 अध्यक्ष  महोदय  श्रीਂ  हाथी  |

 श्री  स०  बनर्जी
 )  मैं  नियम  376  (  2)  के  अन्तत  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाता

 a  |

 माननीय  सदस्य  प्रश्नकाल  के  ग्र ति रिक्त  किसी  भी  समय  व्यवस्था  का  प्रश्न प्रत्यक्ष  महोदय

 उठा  सकते  हैं  ।  वे  पने  व्यवस्था  के  प्रश्न  के  बारे  में
 ब  OS

 eo
 || |

 श्री स०  मो ०  बनर्जी  :  सभा  में  इस  समय  की  जा  रही  चर्चा  के  प्रश्न  के  बारे  में  मेरा  व्यवस्था

 का  प्रश्न है  ।

 अध्यक्ष  श्री  एस०  Uya  जोशी
 ने  भी

 इस
 बारे

 में  मुझमे  बातचीत
 की

 ।  मैं इस

 बारेमें एक  घंटे  की  चर्चा  की  ऋतुमति  देने  वाला  हूं  ।
 में  ने  यह  सोचा  था

 कि
 मैं  इसकी  घोषणा  श्री  हाथी

 द्वारा  वक्तव्य  देने  के  बाद  करूंगा  इस  पर  चर्चा  के  लिये  मैं  सुविधाजनक  समय  निश्चित  करूंगा
 |

 भी  स०  मो०  बनर्जी :  मैं  झरा  पकी  राय  से  बिल्कुल  सहमत  हूं
 ।

 मैं  तो
 प्रापर

 केवल  निवेदन  करूंगा

 कि  प्राय प  इस  पर  चर्चा  की  अनुमति  दें  क्योंकि  यथा  इसका  महत्व
 कम  हो

 जायेगा
 |

 इस  विषय  पर  ares  अधि  घंटे  की  चर्चा  की  अनुमति  दे  दी  गई  है
 ।

 अघ्यक्ष  महोदय
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 Statement  re.  strike  by  Newspaper  employees  July  29,  1968

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  सम  र  के  कर्मचारी

 अ्रधिकांश  प्रेस  सैनिकों  द्वारा  watt  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  न  किये  जाने  के  विरोध  में

 पहली  झील  1  96#  सें  हड़ताल  करने  बले  थे  ।  परन्तु  कम चरा  संगठन  हड़ताल  प्पा  करने  को

 तैयार  हो  गया  कौर  बाद  में  दोनों  के  बीच  सज री  बोड़  की  सिफारिशों  के  बारे  में  बात  चीत  हई  |  परन्तु

 भाग्यवश  दिल्‍ली  में  हुए  समझाने  के  बारे  में  विवाद  उत्पन्न  हो  गया  ।  इसके  परिणामस्वरूप  फेडरेशन

 ने  23  1969  से  हड़ताल  करने  की  घोषणा  की  ।  उस  बारे में  बातचीत  हुई  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश

 स  मारी  बड  की  सिका  रियों  को  अन्तिम  रूप  से  fer  fara  करने  के  बारे  में  कोई  समझौता  नहीं

 न्
 Lea  इस

 समय
 4 de # e

 हड़ताल  श्रेणी  1,  कौर  3  के  समाचार  पत्रों  के  कर्मचारियों  से  सम्बन्धित है
 |

 28  क  हडताल  कर  रहे  समाचार  पत्तों  के  कम  1.0  रियों से  फिर  मिला  ।  मैंने  इस  विवाद

 के  हल  करने  क ेon  विचार  विमश  आरम्भ  feat  था  ग्राम  से  होने  वाले  विचार  विमर्श  की मैं  प्रती rari

 कर  रहा  हुं  ।

 तई  दिल्‍ली में  23  1968  को

 sleet

 न्यूज  पेपर  सोसाप्रटी

 be  सि  दिक  द तई  दिल्‍ली  कौर  गाल  इंडिया  लैयीज  फेडरेदान  के  प्रतिनिधियों

 के  ata  करार

 _

 उपस्थित

 प्रतिनिधि  नियोजक

 भरी  लें  एम०  प्ਂ  ।  इंडियन  एण्ड  gers  न्यूजपेपर  पोम  नई  दिल्‍ली

 प्रतिनिधि  कर्मचारी

 1.  श्री  THo  वाई०  सेनापति  आल  इंडिया  न्यूजपेपर  एम्पलाइज  फेडरेशन  |

 2.  AY  Ho  एल०  जनरल  संकटा  पाल  इंडिया  न्यूजपेपर  एमप्लाईज  फेडरेशन  |

 करार की  दात

 गैर-पहनकर  कर्म  बारियों  सम्बन्धी  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों a नी  क्रियान्वित  के  सम्बन्ध  में

 इंडियन  एंड  ईटन  न्यूजपेपर  सोसायटी  शर  wie  इंडिया  न्यूजपेपर  एम्प्लाईज  फैडरेशन  तथा

 इंडियन  फेडरेंगन  सफ  afer  refitea  के  प्रतिनिधियों के  बीच  22  कौर  23  196 को  नई

 दिल्‍ली  में  चर्चा  हुई  ।  इस  लम्बी  चर्चा  के  सम्बन्धित  पक्ष  निम्न  समझौते  पर  पहुंचे  हैं  ।

 नियोजक  इस  बात  से  सहमत  है  ।

 1.  1-1-1968#  को  कर्मचारियों  को  वर्तमान  मजूरी  शौर  मजूरी  बोर्ड  की  fa

 frat  के  अधीत  उस  तारीख  को  जो  मारी  उनकों  सिलती  उसके  अन्तर  की

 प्रतिशत र  शि  का  i-1-1968  से  अन्तरिम  भगवान  करता |

 खंड  के  aa  कव्वालियों  को  देय  बकाया  राशि  का  राज  से  तीन

 सप्ताह  भूगत त  कर  दिया  जायेगा  |  तथापि  खंड  4,  5,  6  झर  7  के

 अन्तर्गत  खाने  वाले  समाचारपत्रों  के  बारे  में  इस  राशि  के  भुगतान  की

 परमा  6  सप्त हू द  होगी
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 नन

 स्थल  सेना
 a

 सेना
 तथा

 नौसेना
 विधि

 विधेयक
 qe  स्थापित

 कमंचास्यों  के  हितों  के  प्रतिकूल  उनका  शोषण  waar  उनके  विरुद्ध  अनुचित

 कार्यवाही  नहीं  की  जायेगी  |

 2.  सम्बन्धित  पक्ष  इस  बात  के  लिये  सहमत  हैं  :

 गैर-पत्रकार  कर्मचारियों  सम्बन्धी  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  शौर  उनकी

 क्रियान्वित  से  सम्बन्धित  विवाद  ग्रस्त  मामलों  के  निपटाने  के  लिये  तत्काल

 बातचीत  करना  ।

 एक  महीने  के  अन्दर  बातचीत  पूरी  कर  लेना  ।

 3.  कर्मचारी  अपनी  अर  से  बिना  हड़ताल  किये  मजूरी  बोझ  की  सिफारिशों  से  सम्बन्धित

 सभी  अनिर्णित  मामलों  को  शा  गतिपूर्ण  और  सौहःदंपूर्ण  तरीके  से  निपटाने  की

 कोशिश  करेंगे  |

 4.  कगार  24  1
 "८0  xi  स स  छि  1.0  बह  से  हड़ताल  समाप्त  करने  के  लिये  तेयार  हैं  |

 प्रतिनिधि  नियोजक  प्रतिनिधि  कमेंट्री

 ज०  एम०  डी०  सुजा  1.  ०  एस०  नई  डट कार

 2.  हुण  Fo  एल०  कपूर

 नई  दिल्‍ली ;

 23  1968

 मेरे  समक्ष

 हु०  ्रो ०  महीपति

 23-  4-08

 थ्रो  स०  सो०  बीजों  :  वहू  सजूरी  बोझ  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के

 लिये  एक  कानून  क्यों  नहीं  लाते  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  हार्बर )  :  सरकार  उन्हें  सस्ते  दाम  पर  अखबार  कागज  दे  रही
 yay

 @  सरकार  उन्हें  आयात  कोटा  भी  दे  ष्ह्  |  विज्ञापन  भी  दे  रही है  ae  उनके  दामों  में  खेल

 रही है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहिले  ही  चर्चा  की  अ्रनुमति  दे  चुका  हूं  श्र  ये  बातें  चर्चा  के  दौरान  उठाई

 जा  सकती  हैं
 ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  )  दस  पर  र  ५  ॥  सायं  4  बजे
 से

 6  बजे  के  बीच  चर्चा  होनी

 चाहिये  ।

 स्थल  वायु  सेना  तथा  at  सेना  विधि  विधेयक

 ARMY,  AIR  FORCE  AND  NAVAL  LAW  (AMENDMENT)  BILL

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय में  उपमंत्री  सं०  र०  :  मैं  श्री  स्त्री  सिंह  की  शर  से  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि  स्थल  सेना  नाय  सेना  का  1950  तथा

 नौसेना
 1957  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पेश  करने की  धनमती  दी  जाये  |
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 Sravana  7,  1890  (Saka) Rice
 milling

 Industry  (Regulation)  Amendment  Bill

 सम

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं

 स्थल  सेता  तथा  वायु  सेना  सम्पति  का  1950  तथा

 नौसेना  1957  में  अराग  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पेश  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

  ्कग ।  T  oes) |  N THE  Mi  WAS  ADOPTED

 श्री  सरल  Co  faye  को  पुरःस्थापित  करता हूं
 ।

 ee

 |  ्
 धान  कुटाई  उद्योग  विनियमन  |  |

 +  चि
 स  दा  घिन  )  विधेयक

 RICE  MILLING  INDUSTRY  (REGULATION)  छात  Contd:

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मां  26  1968  को  श्री  श्रन्नासाहेब  शिन्दे  द्वारा  पेश  किये

 गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  wit  विचार  करेगी  ——

 द  1
 कि  ara  कुटाई  उद्योग

 )  1  95  8  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  पाटिल  रूप  में  विचार  किया  जायेगा  ।

 अब  श्री  तुलशीदास  जाघव  अपना  भाषण  जार  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 |  Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 Shri  Tulshidas  Jadhav  (Barawati):  It  is  the  duty  of  the  Government  to  bring  private  mill.

 ing  in  regard  to  rice  milling  in  the  Cooperative  or  state  sector.  There  is  no  alternative  to  it.

 The  processing  industry  must  come  in  the  cooperative  sector.  There  are  209  sugarcane  factories

 in  India.  Out  of  these  136  are  in  private  sector  and  73  in  cooperative  sector.  Out  of  136in

 private  sector,  72  factories  are  in  U.P.  and  28  in  Bihar.

 We  should  equip  these  factories  with  modern  machinery  .  Some  persons  are  doubtful

 about  cooperative  sector,  it  is  my  personel  experience  that  the  societies  in  the  cooperative  sector

 in  Maharashtra  have  been  functioning  successfully.  Therefore,  I  urge  that  all  these  mills

 should  be  brought  under  cooperative  sector  and  the  owners  of  these  mills  shoud  be  paid
 compensation.

 Secondly,  as  aresult  of  bringing  these  mills  under  Cooperative  sector  or  State
 Government,  the  skill  and  experience  of  those  persons  who  are  rendered  unemployed  should
 be  utilised.  These  people  should  not  be  thrown  out  of  employment.

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :
 मुझे  तो  यह  श्रोता  थी  कि  देश  की  चावल  मिलों  का

 राष्ट्रीकरण  करने  के  लिये  विधेयक  पेश
 किया  जायेंगे  परन्तु  मुझे  संभी  के  संमक्ष  जो  विधेयक  लाया

 गया  उसे  देख  कर  निराशा  हुई  है
 |

 सुनें  इस  ata  की  खुशी  है
 कि

 सहकारी  dere  alt  सहकारी  क्षेत्र  को  प्राथमिकता दी

 जाएगी  परन्तु  सहकारी  संस्थानों  के
 कार्य-संचालन

 को  जांच  करने  की  आवश्यकता  है  ।  सहकारिता
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 29  1968  धान  कुटाई  उद्योग  )  संशोधन  विधेयक

 के  क्षेत्र  में  भी  छोटे  किसानों  का  शोषण  करने  की  प्रवृत्ति है  ।  गांवों  में  धान  से  छिलका  निकालने

 वाली  मशीनों  के  इसे  विधेयक  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  रखा  जाय  ।  यह  एक  प्रकार  का  कुटीर  उद्योग

 बन  गया  है  ।  अतः  माननीय  मंत्री  इस  समस्या  की  कौर  ध्यान  दें  ।  1967  के  मध्य में  केरल  सरकार

 ने  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रस्ताव  किया  था  कि  वह
 भारत

 प्रतिरक्षा  नियमों  के  ode  उस  राज्य

 के  चावल  मिलों  को  ले  ले  ate  उसने  संघ  सरकार  की  ऋतुमति  मांगी  परन्तु  संघ  सरकार  ने  उस  सुझाव

 को  ठुकरा  सरकार  की  नीति  दुरंगी  है
 ।

 हम  सरकारी क्षेत्र  अथवा  सरकारी  क्षेत्र  में  शौर  प्रदीप  चावल  मिलें  लाने  की  बात  कर  रहें

 परन्तु इस  समय  मैसूर  में  जिस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  वह  सीमेंट  कम्पनी  का

 प्रबन्ध  और  नियंत्रण  किसी  बड़े  व्यापारिक  गह  को  सौंपने  के  बारे  में  है  ।  हमें  इन  बातों  में  स्पष्ट

 होना  चाहिये  ।  धान  के  छिलके  निकालने  वाली  मशीनों  को  इसके  दायरे  से  बाहर  रखा  जाना  चाहिये

 इस  विधेयक  में  जितने  हु  कौर  कारावास  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ag  अधिक  है  कौर  मेरा

 सुझाव  है  कि  इस  दंड  को  कम  किया  जाय  |

 श्री  चेंगलराया  नायडू
 :

 इस  विधेयक को  पेश  करने  में  माननीय  मंत्री  जी  का

 अ्रभिष्राय बहुत  अच्छा  इसकी  क्रियान्विति में  बहुत  सी  कठिनाइयां हैं  जिनका  कृषकों  को  सामना

 करना  पड़ेगा
 |

 केवल  बड़े  व्यापारी  जिनके  पास  काफी  धन  अधिक  पंजी  लगा  सकते  हैं  कौर

 ग्राध्ुनिक  चावल  मिलें  स्थापित  कर  सकते  एक  जिले में
 3

 या  4  आधुनिक चावल  मिलें  स्थापित

 की  जा  सकती  हैं  परन्तु  किसान  को  धान  के  चावल  निकलवाने  के  लिये  काफी  पड़ेगा

 किसान  को  अपना  धान  बेंचने  के  लिये  लगभग  70 से  100  मील  तक  का  सफर  करना  पड़ेगा  जो

 असंभव  है  ।  हमारे  देश  में  किसान  केवल  बड़े  चावल  शैलर्स  ही  लगा  सकते  हैं  ।  हमारे  पास  छोटे

 1...  नहीं  बिना  विचार  किये  भ्रमणा  बिना  उचित  व्यवस्था किये  इस  प्रकार का  विधेयक

 लाना  सरकार  के  लिये  उचित  नहीं  है  ।

 यदि  सरकार ऐसे  छोटे  चावल

 शैलर्स

 के  ग्रायात  निर्माण की  व्यवस्था  कर  सकती  तो  कृषकों

 के  लिये  यह  संभव  हो  सकता  है  कि  वे  mod  कलर्स  के  स्थान  पर  शेकर्स  खरीद  लें  ।  यदि  सरकार

 कृषकों को  इस  बात  के  लिये  बाध्य  करती  है  कि  वे  4  भ्रथवा  6  महीने  भ्रमणा  एक  वर्ष  में  शेकर्स

 खरीद  तो  यह  उचित  नहीं  है  ।  मेरी  सरकार  स ेप्रार्थना  है  कि  वे  इस  विधेयक  को  लाने  में

 जल्दबाजी  से  काम  न  लें  इसके  उपबन्ध  इस  प्रकार  के  बनायें  कि  किसान  को  हार  के  स्थान

 पर  नये  किस्म  के  ers  लगाने  के  लिये  दो  या  तीन  वर्ष  का  समय  मिल  जाये  ।  हमें  इस  बात

 पर  जोर  नहीं  डालना  चाहिये  कि  किसान  केवल  एक  बड़ा  शैलर  ही  खरीदे
 |

 इसके  लिये
 सरकार

 या  तो  जापान  से  छोटे  शेयरों  का  करे  अथवा  उनके  निर्माण  की  व्यवस्था  करे  mix

 किसानों को  सप्लाई  करे  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण बात  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है
 कि

 शेयर  के  लिये  लाइसेंस  की  आवश्यकता  नहीं है  ।  यह  शर्त  नहीं  होनी

 चाहिये  भ्र न्य था  किसान  को  अधिकारियों  की  कौर  से  परेशानी  का  सामना  करना  पड़ेगा
 ।

 मेरी

 सरकार  से  प्रार्थना है  कि  वह  एक  संशोधन  पेश  करे  कि  किसानों  के  लिये  इस  प्रयोजन  के  लिये

 राज्य  सरकार  प्रिया  केन्द्रीय  सरकार  से  लाइसेंस  लेना  श्रावश्यक  नहीं  होगा
 |

 Shri  Shinkre  (Panjim):  I  welconte  this  Bill,  I  feel  happy  in  supporting  the  question  of

 cooperative  society  when  the  demand  for  nationalisation  does  not  materialise.  I  would  like  to

 give  one  suggestion  about  Union  territories  especially  about  Goa  and  Pondicherry.
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 The  Cooperative  movement  has  not  achieved  much  success  there  I  feel  that  Goa  and

 Pondicherry  should  be  given  more  time  for  cooperative  societies  movement  The  installation

 of  pullers  or  mills  in  Goa  on  Cooperative  basis  would  be  beneficial  The  people  of  Goa  have  not

 been  able  to  adjust  them  selves  to  the  new  situation  which  has  developed  after  its  liberation

 and  therefore  this  Bil!  should  be  implemented  there  after  two  years

 Private  enterprise  shou{d  be  encouraged  in  those  villages  whose  population  is  less

 then  1,000

 qo  गोपालन  मुझे  खद  है  कि  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  नहीं  कर

 क्योंकि  यदि  यह  विधेयक  पारित  भी  हो  तो  भी  इससे  वह  उदू शर  पुरा  नहीं  होगा  जिसके लिए

 इसे  पेश  किया  गया  है  कुछ  वर्ष  पूर्व  कांग्रेस  दल  ने  भ्रपने  भुवनेश्वर  अधिवेशन  में  यह  संकल्प  पारित

 किया  था  कि  हमारे  देश  में  समस्त  चावल  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  होना  चाहिये  |  देश  की  चावल

 मिलों पर  केवल  कुछ  प्रतिबन्ध  लगा  देने  से  सरकार  चावल  की  जमाखोरी  कौर  मुनाफाखोरी

 नहीं रोक  सकेगी  ।  वर्तमान  स्थिति
 को

 समाप्त  करने  का  एकमात्र  उपाय  चावल  मिलों  का  राष्ट्रीय

 करण है  ।

 केरल  सरकार  ने  भारत  रक्षा  नियम  के  अधीन  चावल  मिलों  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेने

 का  एक  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजा  था
 |

 मेरे  बिचार  से  इस  सुझाव  में  कोई  खराबी  नहीं  है  द

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  अनुमति  क्यों  नहीं  दी  गई  |  मेरे  विचार से  चावल  मिलों

 के  राष्ट्रीयकरण के  म्रतिरिक्त  देशवासियों  को  बचाने  का  कोई  चारा  नहीं  है  ।  चावल  मिलों  को

 जमाखोरी तथा  मुनाफाखोरी  करने  जिसके  कारण  हमारे  देश  के  लोग  इतने  अधिक  पीडित  हैं

 रोकने  का  एकमात्र  उपाय  राष्टीय करण  है  |

 कृषि  तथा  सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना

 विधेयक  के  विभिन्न  उपबन्धों  पर  प्रकाश  डालने  के  लिये  मैं  माननीय  सदस्यों  को साहिब

 धन्यवाद देता  हं  ।  परन्तु  माननीय  सदस्यों  ढारा  कहीं  गई  बहुत  सी  बातें  गलतफहमी पर  श्राधारित

 इस  म्राशंका  का  कोई  नहीं  हैं  कि  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  से  हाथ  से  धान  कुटाई

 उद्योग पर  बरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  मल  कानन  जिसमें हाथ  से  धान  कुटाई  उद्योग  को  पर्याप्त  संरक्षण

 दिया  गया  ज्यों का  त्यों  रहेंगा  |

 श्री  गोपालन  का  यह  कहना  कि  राष्ट्रीयकरण  के  कौर  कोई  चारा नहीं  देश की

 वास्तविक  स्थिति  के  भ्राता  पर  नहीं  है  ।  बल्कि  उनके  राजनैतिक  विचारों  पर  आधारित  है  ।

 सारे  देश  में  लगभग  40,000 से  50,000  चावल  के  कारखाने हैं  ।  इन  में  से  लगभग  80 से

 85  प्रतिशत  बहुत  छोटे  एकक  हैं
 ।

 वे  केवल  छोटे  ही  नहीं  हैं  बल्कि  उनमें  पुरानी  भ्र प्रचलित

 मशीनें  जो  लगभग  बकरी  हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  उत  अप्रचलित  या  बेकार

 मशीनों  को  अपने  अधिकार  में  लेने  से  कोई  लाभ  होगा  ।  इसलिये  चावल  मिलों  का  राष्टीय करण

 । करने  का  सुझाव  व्यावहारिक नहीं  है

 Shri  Ishaq  Sambhali  (Amroha)  The  han,  Minister’s  observation  may  be  applicable  in

 the  case  of  small  rice  mills  but  whal  obstacle  is  there  in  nationalising  the  pig  rice  mills?

 श्री  अन्ना  साहिब  fare  :  इस  विधेयक  का  प्रारूप  तैयार  करने
 के

 पहिले  हमने  विभिन्न  राज्य

 सरकारों
 के

 प्रतिनिधियों  से  परामर्श  किया  था  कौर  उनकी  राय  में  पूरे  राष्ट्रीय  रण  की  आवश्यकता

 नहीं  से  रो  अपनी राय  में  भी  राष्ट्रीयकरण  से  चावल  उद्योग  में  प्रौर  समस्या यें  पदा er  जायेंगी  ।
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 7  1890  घान
 कुटाई

 उद्योग
 संशोधन

 विधेयक

 :
 इस  विधेयक का  उद्देश्य  चावल  उद्योग  के  गैर-सरकारी क्षेत्र  को  पूरी  तरह  निकालने का

 नहीं  2  |  इसमें  तो  केवल  यही  व्यवस्था  है  कि  किसान  सहकारी  समितियां  बना  सकते  हैं  ।  इन

 समितियों  को  इस  क्षेत्र  में  लाइसेंस  +  देने  के  मामले  में  प्राथमिकता दी  जायेगी ।  इसी  प्रकार  से

 सरकारी  क्षेत्र  को  मिलों  को  भी  प्राथमिकता  देने  की  व्यवस्था  है  ।

 इसके  लोक-सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिये  2  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 THE  LOK  SABHA  THEN  ADJOURNED  FOR  LUNCH  TILL  FOURTEEN

 OF  THE  CLOCK.

 लोक
 सभा

 मध्यान्ह  भोजन  के  बाद  समवेत  हुई
 |

 THE  LOK  SABHA  RE-ASSEMBLED  AFTER  LUNCH  AT  FOURTEEN  OF  THE

 CLOCK.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  Deputy  Speaker  in  the  chair  ]

 थमी  oat  साहिब  दिये  :
 जैसा  कि  सब  को  मालूम  है

 व्यापारी
 तथा  माल  तैयार  करने

 वालें  बहुत  जगह  किसानों  का  शोषण  करते  हैं  कौर  किसानों  को  मदद  पहुंचाने  का
 केवल  एक  तरीका

 यही  है  कि  उन्हें  सहकारी  संगठनों  के  रूप  में  संगठित  किया  जाय  ।  इससे  मौके  समाप्त  हो

 जायेंगे  जब  किसानों  का  शोषण  किया  जाता है  ।  इससे  उन्हें  अपनी  पैदावार  से  ज्यादा  आमदनी

 हो  सकेगी  ate  वे  खेती  में  ज्यादा  धन  लगा  सकेंगे  इस  तरह  उत्पादन  बढ़  जायेगा ।  अमरीकी

 विशेषज्ञ
 जिन्होंने  इस  समस्या  की  जांच  की  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  जहां  तक  धान

 कुटाई  उद्योग  का  सम्बन्ध  हमें  सहकारी  चावल  मिलों  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिये  ।

 मैं  श्री  दत्तात्रेय  कूटे  तथा  wea  बहुत  से  सदस्यों  की  भावनाश्रों  से  सहमत  हूं  कि  सहकारी

 समितियां  होनी  चाहियें  ।

 सहकारी  समितियों  की  परिभाषा  में  राज्यों  को  भी  सम्मिलित  किया  गया  है  क्योंकि  हम  चाहते

 हैं  कि  राज्य  पूंजी  ate  भ्रंश  पूंजी  के  रूप  में  इन  सहकारी  समितियों  की  मदद  करें  ।  लेकिन  राज्यों
 को  केवल  वोट  है  क्योंकि  वोटिंग  अंशों  की  संख्या  पर  निर्भर  नहीं  करती  ।  मैं  ऐसा  कोई
 कारण  नहीं  देखता  कि  इस  विधेयक के  उपबन्धों  जो  इतने  जच्छ  आपत्ति की  जाय

 श्री  रंगा  का  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  इस  समय  चावल  कटने  के  उद्योग  में  कोई  अपव्यय  नहीं

 होता है
 |  1955

 की
 चावल

 कूटने  सम्बन्धी  समिति  ने  भी  अपने  प्रतिवेदन  में  यह  कहा  है  कि

 छोटी  हार  मशीनें  कोई  उपयोगी  कार्य  नहीं  करती  हैं  ।  नुक़ूश  श्रमिक  चलाते  हैं  जिससे

 चावल  अधिक  मात्ना  में  टूटता  है  झर  प्राप्ति  भी  कम  मात्रा  में  होती  है  ।

 केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय  अनुसन्धान  संस्था  ने  भी  अपने  हाल  के  एक  सर्वेक्षण  में  कहा  हैं

 कि  यदि  धान  कुटाई  उद्योग  में  पुरानी  मशीनों  को  रहने  दिया  जाता  तो  इससे  काफी  अपव्यय

 होगा  इसमें  यह
 भी

 कहा  गया  है
 कि

 भारत  में  चावल  की  प्राप्ति  6  2  से  68  प्रतिशत तक  है  जब
 कि

 oa  विकसित  जापान  कौर  अमरीका  जैसे  देशों  जहां  आधुनिक  मशीनों  का
 प्रयोग  किया  जाता

 me  प्राप्ति  70  से
 72  प्रतिशत

 तक  है  ।

 केरल  सरकार को  भारत  रक्षा  कानून के  केरल  को  चावल  मिलों  को  झपने  अधिकार

 में  लने  की  शक्तियों  का  प्रयोग  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  भी  और  इसका  कारण  यह  है  कि

 1119



 Rice  Milling  Industry  (Regulation)  Ame  ndment  Bill  Sravana  7,  1890  (Saka)

 पिए  oo

 केरल  सरकार  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  भारत  रक्षा  नियमों  का  प्रयोग  alae  मामलों  में

 नहीं  किया  जायेगा  ।  जहां  तक  अत्यावश्यक पण्य  अधिनियम  की  धारा  3(  4)  के  भ्रन्तर्गत  शक्तियों

 के  प्रयोग  के  लिये  केरल  सरकार  के  अनुरोध  का  सम्बन्ध  हम  उससे  तुरन्त  सहमत  हो  गये  क्योंकि

 हमारा  विचार  था
 कि

 इस  धारा  के
 अन्तरगत

 केरल  सरकार  को  प्राप्त  होते  वाली  शक्तियां
 वहां  की

 स्थिति  से  निपटने  के  लिये  काफी  होगी  ।

 श्री  ई०  so  नायनार  (  पालघाट
 )

 माननीय  मंत्री  को  विधेयक  में  राज्य  सरकारों  को

 शक्ति  देने  का  उपबन्ध  करना  चाहिये  ताकि  राज्य  सरकारे  चावल  की  चोरबाजारी  प्रौढ़  उसके  लाने

 जने  को  रोक  सकें  |

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  (Bhopal):  May  I  Know  whether  Government  propose  to

 check  the  wastage  in  rice  milling  industry  by  imported  machinery  or  indigenous  machinery?

 Shri  Anna  Sahib  Shinde:  We  want  to  make  uce  of  indigenous  machinery.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है

 धान  कुटाई  उद्योग  )  1958  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 THE  MOTION  WAS  ADOPTED

 खण्ड  2

 mae  महोदय  :  खण्ड  2  पर  तीन संशोधन हैं  ।

 मैं  अपने  संशोधन संख्या  3
 अर  4 ATTN वरी  डाकर  फार्मा  प्रस्तुत करता  हूँ  ।

 श्री  हेमराज
 :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  15 प्रस्तुत करता  हूं  |

 Shri  Beni  Shankar  Sharma:  The  hon.  Minister  has  stated  that  on  the  basis  of  the  experi-
 -ence  of  the  last  few  years  .  we  find  now  that  thereis  a  need,  in  consonance  with  public

 policy,  to  bring  about  some  changes  in  the  existing  law.  (If  the  provision  of  the  Bill  are  enforced

 it  is  likely  to  create  unemployment  Moteover  there  1s  no  provision  for  providing  alternative

 employment  to  those  rendered  unemployed.  Therefore,  priority  should  not  be  given  te

 public  sector  for  establishing  rice  mills

 श्री  श्रीनिवास मिश्र  (  )  मेरे  संशोधन का  क्या  हुआ  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नम्बर  नियमों क

 नियम  335  के  पन्त गत  व्यतीत  हो  गया  है  |

 श्री  श्रीनिवास मिश्र  :  यदि  हम  उक्त  नियम  को  गौर  से  तो  हमें  पता  लगेगा  कि
 विधायक  को  पुरःस्थापित  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  इसके  अन्ततः  व्यतीत  होता  न  कि

 विचार  करने  तथा  पारित  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  ।

 1120



 29
 जुलाई  196

 धान
 कुटाई

 उद्योग
 संशोधन  | विधेयक i  a

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  प्रस्ताव  प्रस्तुत हो  गया  तो  वह  व्यापकता नहीं

 होती
 ।

 ।
 किन्तु  वह  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  ।  आपकों  झपना  संशोधन  प्रस्तुत  करना

 चाहिये  था  |

 Shri  Hem  Raj  (Kangra)  My  amendment  is  about  the  word  «Power’’  used  at  page  2

 line  2  in  the  Bill.  1  suggest  that  the  word  may  be  written  as  and  oil  power

 excepting  water  [  want  that  the  machines  which  are  being  operated  by  water  power

 pipes  May  be  exempted

 श्री  वेणी  शंकर  के  संशोधनों को  स्वीकार  करने  का  जश् श्री  अ्रन्नासाहिब  शिन्द े:

 at  विधेयक  at  वापस  aa  के  समान  है  क्योंकि  इस  विधेयक  का  मूल  तय  तो  धान-कुटाई

 उद्योग
 को  धीरे-धीरे  एक  आधुनिक  उद्योग  बनाने  का  है  ।  इस  संदर्भ  में  यह  नहीं  समझा  जाना

 चाहिये  कि  इससे  किसी  सहकारी  निजी  अथवा  सरकारी  क्षेत्र  को  कोई  हानि  पहुंचेगी
 ।

 a
 ् जहां  तक  श्री  हेम  राज  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  का  प्रश्न  मैं  कहना  चाहूंगा कि  इससे

 पुराने  विधान  में  परिवहन  करना

 पगा  को

 कि

 कुछ बष यें नहीं  पू  पारित  किया  गया

 वा  !  इस

 विधेयक
 में

 हमने  | ह  शब्द  की  आधारभूत  परिभाषा यें  नहीं  करनी  हैं
 ।  मैं  उनसे  प्रार्थना

 करूंगा  कि  वें  अपना  संशोधन  वापस  ले  लें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  संशोधन  संख्या  3,  4  15  मतदान के  लिये  रखता

 संशोधन  संख्या
 3,4  कौर  (15)  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  wage  हुए  ।

 (The  amendments  were  put  and  negatived.  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह
 है

 खण्ड  2  विधेयक का  a  बने  I

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 he  motion  was  adopted  )

 खण्ड 2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया ।

 CLAUSE 2  WAS  ADDED  TO  THE  BILL

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह

 है

 खण्ड  3  विधेयक का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 .  MOTION  WAS  ADOPTED)

 ave 3  विधेयक  में  जोड़  दिया गया  |

 CLAUSE  3  WAS-ADDED  TO  लार  ‘BILI
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 खण्ड  4

 उपाध्यक्ष  महोदय  खंड  4  पर  बहुत  से  संशोधन  हैं  ।

 श्री  लोबो  प्रभु  मैं  प्रिये  संशोधन  संख्या  6  प्रस्तुत करता  हुं  ।

 श्री  मीठा  लाल  मोजा  माधोपुर  मैं  रखने  संशोधन  संख्या  7,  8,  9,  10  तथा  11

 प्रस्तुत करता  हूं

 श्री  हेमराज :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  16  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 तो  लोबो  प्रभ  :  मंत्री  महोदय ने  कारण  ही  यह  कहा
 है  कि  यह  तो  विधेयक  को  वापस

 लने  के  समान  होगा  |

 पहला  अ्रधघिनियम  हाथ  से  धान-कुटाई  से  सम्बन्धित  था  ।  छत  हाथ  के  धान-कुटाई  से  भिन्न

 कोई  उद्देश्य  कानून  के  विरुद्ध  होगा  |  कौर  वास्तव  में  यह  इसके  विरुद्ध  है  क्योंकि  मंत्री  महोदय  मशीनें

 लाना  चाहने
 हैं  ।  हाथ  से  धान-कुटाई  से  सम्बन्धित  तथा  इस  नये  विधेयक  में  परस्पर  क्या

 सम्बन्ध  है  ?  मत  उन्हें  यह  नहीं  कहना  चाहिये  कि  हमने  मूल  उद्देश्य  का  खण्डन  करने  वाला

 संशोधन  पारित  किया है

 मुझे  सहकारियों  a

 ग

 प्राथमिकता  दिये  जाने  के  बारे  में  ग्रा पत्ति है  |  किसी  भी  कार्य  का

 को  लाभ  देने  के  लिये  होता  भतीजी  का  फलना  हे  कि  इसरो  दो  avers  को  पताई

 गी  तथा  खाद्यान्न  कम  नष्ट  होगा  |

 इस  धारणा  का  खंडन  श्री  रंगा  ने  कर  दिया  है  ।  उन्होंने  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  एक  भी

 छिलका  अथवा  cat  टुकड़ा  तक  बेकार  नहीं  जाता  ।  ही  बताइये  कि  वेसे  HA  नष्ट

 ते  हैं  ।  यदि  उन्हें  पालिश  aaa  चावल  खाने  वाले  लोग  नहीं  खाते  तो  कम  से  कम  गरीब  लोग

 तथा  पशु  तो  खाते  हैं  ।  क्या  श्राप  उनके  विरुद्ध  हैं
 ?

 क्या  मंत्री  महोदय  यह  बतायेंगे  कि  धान  कुटाई  करने  वालों  के  मध्य  प्रतियोगिता  कम

 करने  से  तथा  सहकारिताएँ  को  प्राथमिकता  देने  पर  कृषकों  को  क्या  लाभ  होगा  जैसा  कि  वह  स्वयं

 कहत ेहैं
 ?

 हम  सहकारिताग्रों के  विरुद्ध  नहीं हैं  ।  मैं  ही  पहला  व्यक्ति था  जिसने  ag  1934  में

 देश  में  बेंत  बताने  वाली  सहकारी  संस्था  स्थापित  की  थी  |

 श्री  झन्ना साहिब  शिन्दे  :  झ्रापने  कदाचित्‌  अपने  विचार  बदल  लिये  हैं  ।

 aft  लोबों  प्रभ ु:  मैं  उन  सहकारिताएँ  के  विरुद्ध हूं द॑  जो  कि  वोट  प्राप्त  करने  के  लिये

 कांग्रेसी  संस्थाएं  हैं
 ।  ar  सहकारी  संस्थापकों  को  एकाधिकार  दे  रहे  हैं

 ।
 मैं  सहकारिताएँ

 के

 विरुद्ध
 नहीं  हूं  परन्तु  श्राप  उन्हें

 प्राथमिकता क्यों  दे  रहे  हैं  ?  श्राप  हर  प्रकार  उनको  जनता  पर

 लादना  चाहते  हैं  ।  हम  सहकारिताएँ  का  स्वागत  करेंगे  यदि  उनमें  छिपे  रूप  में  उद्योगपति

 तथा  व्यापारी  न  हों  |  किसान  ही  इसके  सदस्य  होने  चाहिये  इसके  लिये  आपको  व्यापार  कौर

 उद्योगों  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  चाहिये  वह  arta  नहीं  किया  ।]

 तो  फिर  कया  की  संख्या  कम  करके  श्राप  कृषकों  लाभ  पहुंचाना चाहते  हैं  ?

 आज  मिल  वाले  चाहे  जो  मूल्य  मांगते  हैं  क्योंकि  उनका  एकाधिकार है
 ।  मत

 जितने  अधिक

 होंगे  उतने  ही  निष्प्रभावी  मिज भी
 कम  होंगे  प्रतियोगिता  दण्ड  कम  लाल

 फिताशाही  कम  होगी  ।  शर  इसी  से  कृषकों को  लाभ  होगा  ।  यदि  यह  सरकार  किसानों कौ
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 1890  /  धान

 कुटाई
 उद्योग

 )  संशोधन  विधेयक

 प्रतिनिधित्व  नहीं  करती  तो  यह  शर्म  की  बात है  ।  यह  विधेयक  वापस  लिया  जाना

 चाहिये ।

 Shri  Meetha  Lal  Meena  (Sawai  Madhopur)  :  My  point  is  that  the  aim  of  having  co-

 Operatives  is  quite  good  but  only  that  co-operative  should  be  given  a  licence  which  has  at

 least  100  farmers  as  its  members.

 Sccondly,  it  has  provide  in  the  Bill  that  if  a  mill  remains  closed  for  one  year,  it  should

 then  secure  a  fresh  licence  to  run  it.  This  period  of  one  year  is  too  less  since  there  can  be  many

 reasons  न  Failure  of  crops,  drought,  non  availability  of  rice  from  the  small  hullers  or

 Some  Judicial  proceedings  etc.  So  this  period  should  be  at  least  6  years  and  the  official

 dispute.  should  be  included  therein,  You  should  consider  the  rice  industry  just  ljke  other

 industries  and  accordingly  provide  it  with  all  amenities.

 Shri  Hem  Raj  (Kangra)  :  suggest  that  some  more  words  be  added  to  the  definition:

 ol  «‘Farmers’  co-operative  Societyਂ  because  in  the  rural  areas  all  the  co-operatives  are  contro-

 no lled  by  the  big  landlords  and  and  the  small  Farmers  and  workers.  stand

 whete.  And  so  I  move  amendement  No.  16  for  clause  4,

 शी  अचा  साहिब  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  में  ऐसा  कुछ

 नहीं  है  जिसे  लाने  में  सरकार  को  शर्म  जाये
 ।

 मैं  जानता  हूं
 कि

 स्वतंत्र  पार्टी  सहकारिता  तथा

 सरकारी  क्षेत्र  के  कितने  विरुद्ध  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  धान-कुटाई उद्योग  के  तथा
 किसानों

 के

 हितों  को  देखते  हुए  यह  आवश्यक  है  कि  पुराने  द्र  के  निजी  मिलों  के  मुकाबले में  किसानों  की

 सहकारिता  तथा  सरकारी  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  दी  जाये
 ।

 मैं  इस  दलील  से  सहमत  नहीं
 कि

 मैं

 प्रतियोगिता  से  डरता  हूं  ।

 श्री  मोतीलाल  मीना  का  यह  सुझाव  बड़ा  ही  उपयुक्त  है  कि  सहकारिता  का  arene  विशाल

 हो  तथा  वह  मुठठी  भर  लोगों  के  कब्जे  में  नहीं  रहे  ।  हमारी  भी  यही  धारणा  है  कि  इनमें  भारी

 संख्या  में  किसान  लोग  हों  ।  जो  भी  किसान  मिल  के  द्वारा  धांन  भेजेगा  उसे  सदस्यता  से  वंचित

 नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  सहकारिता  के  बारे  में  यही  हमारा  दृष्टिकोण  है
 ।

 श्री  हेम  राज  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  के  प्रति  मेरी  सहानुभूति है  परन्तु  क्योंकि  यह

 शास्त्रों  के  अधिनियम  से  सम्बन्धित  है  अतः  हम  इसे  स्वीकार  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सारे  संशोधनों को  एक  साथ  मतदान  के  लिये  रखता हूं  ।

 सभो  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए

 THE  AMENDMENTS  WERE  PUT  AND  NEGATIVED

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रशन यह  :

 खंड  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 THE  MOTION  WAS  ADOPTED

 खण्ड  4  विधेयक  के  साथ  wre  विया  गया
 ।

 CLAUSE  4  WAS  ADDED  TO  THE  BILL.
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 खण्ड 5

 श्री  मौका  लाल  मीना
 :

 मैं
 संशोधन  संख्या  12  कौर

 13  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  खंड  5  पर  संशोधन  संख्या  12  शर  13  मतदान के  लिये

 रखता हूं  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिये  रख  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  |

 THE  AMENDMENTS  ERE  PUT  AND  NEGATIVED

 उपाध्यक्ष  सहोदय
 :

 यह  है  :

 किस  खंड  5  विधेयक  का  ar

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 THE  MOTION  WAS  ADOPTED

 खण्ड  5  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 CLAUSE  5  WAS  ADDED  TO  THE  BILL

 खण्ड  6  विधेयक  में  जोड़ा  गया  ।

 CLAUSE  6  WAS  ADDED  TO  THE  BILL

 खण्ड 7

 | | श्री  सीठालाल  मीना
 :  मैं  संशोधन  संख्या  14  प्रस्तुत  करता हूं

 This  clause  7  provides  for  very  strict  punishment  which,  in  stead  of  meeting  its  aim,

 will  enable  the  officers  to  secure  more  and  more  money  by  threatening  the  mill

 owners,  There  is  enough  scope  of  corruption  by  the  officers.

 शी
 अन्ना  साहिब  fare  :  पिछले  अधिनियम  में  दण्ड  की  अवधि  छः  मास  तथा  5000  रु०

 जुर्माना  था
 ।  अब  हमने  उसे  बढ़ा  कर  एक  वर्ष  तथा  जुर्माने को बढ़ा कर को  बढ़ा  कर  10,000 रू०  कर

 दिया है
 ।  इसके  लिये  उपयुक्त  कारण  हैं  ।  कुछ  सामाजिक  तत्व  प्राप्ति

 में
 कठिनाई  उत्पन्न

 करना  तथा  चोर-बाजारी करना  चाहते हैं  ।  कानूनी  तकनीकों  का  लाभ  उठा  कर  FT

 उल्लंधन करना  चाहते  हैं  ।  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  से  विचार  विमर्श  करके

 विधान  में  वृद्धि  की  गई  है  ।  मुझे  are  है  माननीय  सदस्य
 संशोधन वापस  ले  लेंगे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अबके मैं
 खंड  7  पर  संशोधन  संख्या  14  मतदान  के  लिये  रखूंगा  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथां  श्रस्वरीकृत हुए

 THE  AMENDMENTS  WERE  PUT  AND  NEGATIVED

 जप  यक्ष  दय  :  प्रश्न यह  है

 ग्रीक  खण्ड  7  विधेयक  बने
 ।''

 a  |  gar
 |

 THE  MOTION  WAS
 ADOPTED
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 29  1968  घान  कुटाई  उद्योग  संशोधन  विधायक

 खण्ड  7  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 CLAUSE  WAS  ADDED  TO  THE  BILL

 खण्ड $  से  10  विधेयक में  जोड़  दिए  गये

 CLAUSES  8  TO  10  WERE  ADDED  TO  THE  BILL

 खंड  1,  अधिनियमन सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गये

 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill

 श्री  अन्नासाहिव  शिन्दे  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि  faa  को  पारित  किया  जाये  ।

 श्री  date  विश्वनाथन  :  यह  कहा  गया  है  कि  सफेद  सफद

 चीनी  स  हुद  रोटी  मानवता  के  प्रथम  सत्तू  है  ।  नये  मिलों  को  लाइसेन्स  न देनें  का

 विधेयक  प्रस्तुत  करने  की  बजाय  तथा  देश  में  एक  बार  पुन  हाथ सेਂ  कुटाई  की  पद्धति  लाने  की  बजाय

 कांग्रेसी  मंत्रालय  मिल  उद्योग  को  चिरस्थाई  बनाना  चाहती
 है  |

 मिल  के  चावलों  के  प्रयोग  से  राष्ट  की  जनता  का  स्वास्थ्य  ्य  से  भी  प्रतीक  क्षीण  हो  गया

 है  ।  आज  किसान  उसका  आधा  भी  नहीं  है  जितना  शक्तिशाली  वह  30  40  वर्ष  पूर्व  तीन

 सौ  वर्ष  के  अंग्रेजी  शासन  में
 भी

 किसान  इतना
 ब

 तीन  नहीं  थ  था  जितना  कि  30-40  वर्षों  में

 इन  मिल  के  चावलों  से  हो  गया  है  ।  चावल  के  इन  मिलों  ने
 न

 केवल  किसानों
 को

 बल्कि  विद्यार्थियों

 को  भी  क्षीण  बना  दिया  है  ।

 पिछले  20  या  30  वर्षों  के  दौरान  विशेषकर  द्वितीय  महायुद्ध  के  पश्चात  राष्ट्  ने  सिल  उद्योग

 को  बड़ी  तेजी  से  भ्र पना या  श्र  प्राज  सरकार  इसे  न  केवल  नियमित  करना  चाहती  है  बल्कि  इसे  सभी

 प्रकार  श्राधनिक भ्  मशीनरी  सेਂ  सुसज्जित  कर  आगे  बढ़ाना  चाहती  है  ।  यह  सरकारी  way

 गर-सरकारी क्षेत्र  का  सवाल  नही  है  ।  यह  व्यक्तिगत भ्रमणा  सहकारी  क्षेत्र  का  भी  प्रश्न  नहीं है

 में  चावल  के  मिल  इस  देश  के  नाश  के  कारण  बन  गये  ठे  ।  विटामिन बी  तथा  बी-कांप्लेक्स आदि

 राष्ट्र  के  स्वास्थ्य  की  पुषप्राप्ति  नहीं  करा  सकते  2  जब  तक  हम  इस  सफेद  चावल  कौर  सफद  चीनी

 का  प्रयोग करते  रहेंगे

 गांधी  जी  के  नाम  पर  चलने  वाली  इस  सरकार  को  नई  मिलों  को  लाइसेंस  देना  बन्द  कर

 देना  चाहिये  att  पुरानी  मिलों  को  घीरे-धीरे  समाप्त  होने  देता  चाहिये  जिससे  देश  को  एक  बार

 हाथ  से  कुट  हुए  चावल  तथा  सुन्दर  स्वास्थ्य  प्राप्त  हो

 कि |  को  भी  यहां  तक  कि  असली  भूसा  तक  नहीं  खाने  दिया  जाता ।  एकाधिकारियों  को  जो

 दान दे  सकते  ?  इस  भूसे  से  तेल  निकालने  का  एकाधिकार  दिया  जाता  है  कौर  तेल  निकलाने  के  पश्चात

 फिर  यह  भूसा  पशतूनों  को  दिया  जाता  है  ।  तेल  निकालने के  पश्चात्‌  यह  भूता  पशु  को  चारे  के  रूप

 में  पहुंच जाता  टे  ।
 न

 केवल  मनुष्य
 को

 ही  क्षीण  बताया
 गया  है  बल्कि  चावल  मिलों के

 आने  के  बाद  पशु
 को  भी

 पहले
 की

 भांति  अपना  पुरा  नहीं  मिलता  है
 ।  मैं  चावल

 मिलों  को

 चाल  रखने  के  सम्बन्ध  में  विरोध  करता  हूं  ।

 Shri  Meetha  Lal  Meena  (Sawai  Madhopur) :  My  first  question  is  that  why  the  rice
 Why  the  rice  mills  are  not mills  are  not  included in  the  various  category  of  industries  ?

 being  given  the  economic  and  technical  assistance as  other  industries  are  being  given  ?  When
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 such  mills  are  thousands in  number  then  why  these  a  Fe  0¢1n to  hej  ह  deprived  of  industrial  assistance

 and  why  these  are  not  being  technically  improved

 Today,  you  are  going  to  establish  new  mills  but  want  to  say  that  inspite  of  estab-

 the  old  mills  should  be  improved.  Today,  small  mills  are  closed;  these: lishing  new  mills ,
 should  be  given  cconomic  assistance.

 Today  improvement  is  being  made  in  machines  but  the  30  percent  bran  which  comes

 ut  of  the  rice  is  not  even  liked  by  the  animals  for  their  food,  This  bran  cannot  be  sold  even

 aj  the  rate  of  one  rupee  a  quintal,  because  it  is  not  used  for  the  cattle  as  cattle  feed.  Government

 hould  think  over  it  and  try  to  make  use  of  it

 The  existing  old  mills  should  be  given  economic  assistance  for  their  improvement  and

 these  should  be  placed  in  the  various  categories  of  industries  The  duration  of  the  renewal

 of  licence  should  be  atleast  three  years  instead  of  one  year  New  licences  should  be  issued  to

 only  those  mills  which  are  closed  for  some  reason  and  the  licences  of  which  were  cancelled

 one  year  ago

 Besides,  there  should  not  be  any  sort  of  licence  or  any  restriction  on  the  flour  mills  or

 the  hullers  at  the  well  which  are  cristing  before  the  formation  of  this  law  and  the  old  mills

 should  be  given  loans  and  technical  improvement  assistance  by  the  Government

 Shri  A.  S.  Saigal  (Bilaspur)  If  we  see  that  the  farmers  are  benefited  by  the  use  of

 Bullers  the  Government  sbouldnot  have  any  difficulty  to  takesteps  in  this  direction

 The  Government  should  reconsider  the  question  of  fines.  The  Government  should  try

 to  reduce  the  fines  keeping  in  view  the  conditions  of  the  agriculturists  and  the  other  people

 श्री  दी०  चल  :  मैंने  समाचारपत्न ों  में  प्रशासन  सुधार  आयोग  के

 वेदों को  पढ़ा  है  ।  आयोग  ने  एक  बहुत  अच्छी  बात  यह  कही  है  कि  eda  देना  बिल्कुल

 बद  होना  चाहिये  att  यदि  लाइसस  देना  जारी  रखना  हो  तो  यह  काम  एक  गर-सरकारी निगम

 को  सौंप  देना  चाहियें  ।  यह  कायें  मंत्रालय  के  अधीन  नहीं  होना  चाहिये  ।  लेकिन  यह  दिखाई

 देता  है  कि  लाइसेंस  देने  की  थोड़ी  सी  व्यवस्था  कहां  कहां  थीं  कौर  कहां  कहां  खाद्य  झर  कृषि

 मंत्रालय  इस  कार्य  को  बहुत  बढ़ा  रहा  ।  यह  विधेयक  इस  बात  का  उदाहरण  है  ।  उन  किसानों

 के  साथ  हो  रहा  है  जिनकी  चावल  की  मिल  कुटीर  उद्योग  के  रूप  में  ट्रै  ।

 किसी  भी  विधान  में  दण्ड  की  व्यवस्था  आवश्यक  होती  ह  ।  लेकिन इस  विधेयक  के  खण्डों

 में  जो  दण्ड  की  व्यवस्था  की  गयी  हैं  वह  अ्रत्यधिक  है  ।  यह  छोटे  गांवों  या  कस्बों  में  रहने  वाले

 लोगों  के  हित  में  नहींਂ  है
 ।

 आधुनिकीकरण की  बाते  की  जाती  तो  मैं  कहता  हूं  कि  अन्य  क्षेत्रों  में  ग्राधनिकीकरण  क्यों

 नहीं  किया  जाता  ।  इस  क्षेत्र  में  यह  श्राधुनिकीक रण  नहींਂ  है  बल्कि  भ्रति-यांत्रिकीकरण  है  जिसके

 लिए  मेरा  देश  भ्र भी  तैयार  नहीं  है  ।

 Shri  Randhir  Singh  (Rohtak)  The  hon.  Members  who  have  opposed  this  Bill  are  the

 enemies  of  the  farmers  in  the  real  sense.  The  Communist  members.  have  talked  about  the
 nationalisation  of  these  small  industries  run  by  the  small  farmers,  think  no:  wother  can
 be  greater  enemy  of  jthe  farmers  than  these  people  .*There is  a  danger  that  the  co-operative
 societies  with  ulterior  motives  may  be  formed  and  the  big  bellied  men  may:  go  on  making
 huge  profits .  It  has  been  said  that  the  co-operative  societies  should  be  purely.  of  farmers  ,
 I  want  that  attention  should  be  paid  towards  this.  These  co-operative  societies:  and’  these.
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 1890  झ्ान्घ्न  प्रदेश  तथा  मैसਂ  क्षेत्र  विधेयक

 industries  should  be  in  the  villages  and  not  in  cities  If  these  will  be  set  up  in  villages  than

 the  agriculture  based  industries  will  grow  up  there  in  large  numbers  and  the  village  will  come

 upto  the  level  of  cities

 Attention  should  be  paid  towards  hullers  The  farmers  should  get  the  lincences

 The  middle  men  should  not  be  allowed  to  take  away  the  benefits  For  the  first  the  farmers

 are  getting  the  licences  through  this  Bill

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  (Gurgaon)  We  have  to  see  who  forms  the  co-operative  societics

 whether  it  consists  of  small  farmers  who  have  five  acres  or  less  than  five  acres  of  land  ‘or  it

 consists  of  big  farmers.  If  these  Co-operative  Societies  are  of  small  farmers  than  such  efforts

 deserve  appreciation

 Shri  K.  N.  Tiwary  (Bettiah)  1  want  to  ask  a  question,  The  farmers  who  will  set  up
 hullers  in  the  villages  after  spending  two  or  three  thousand  of  rupees  will  also  be  fined  1n  this

 way  ?

 श्री  जना  साहिब  शिन्दे  यह  विधेयक  हथकरघा-चावल  उद्योग  के  हितों  की  रक्षा  करता  है  ।

 ए  उपबन्ध  पुरानी  व्यवस्था  में  पहले  ही  है  ।  ५,  संशोधन पर  उस  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  |

 क्योंकि  यह  उद्योग  आधूनिक  टेक्नीक  पर  ग्रा धारित  नहीं  है  ग्र
 बहुत सा  उपोत्पाद  बरबाद

 हो  जाता  है  ,
 इसलिये  इस  विधेयक  का  एक  उद्देश्य  यह  है  कि  आधुनिकीकरण  हम  बहुत  सारे

 उत्पोपाद  का  राष्ट्रीय  हित  में  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।  हम  पुरानी  मिलों  को  उनके

 करण के  लिए  waar
 दे  रहे  हैं  ।  हमारा  उद्देश्य  केवल  नई  मिलों  को  खड़ा  करना  नहीं  है  ।

 मैं  यह  बात  स्पष्ट
 कर

 चुका  हूं  कि
 इस

 विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  सहकारी  चावल  मिलों
 तथा

 सरकारी  क्षेत्र  के  मिलों  को  प्राथमिकता  देना  है  ।

 यह  सरकारी  संवैधानिक  तकनिकी  प्रतिवेदनों  तथा  पंचवर्षीय  योजनाकारों में

 मति जा पित  नीतियों  के  हित  में  है  हमने  ae  स्थिति  स्वीकार  की  इसीलिये हम  इस  प्रगतिशीलਂ

 विधान  को  लेकर  ५  oe  हैं  ।

 विधायक  में  विहित  दण्ड  afters  है  लेकिन  यह  झ्रावश्यक  नहीं  कि  प्रत्येक  मामले  में  न्याय

 लय  भ्र धिक तम दण्ड  देगा  ।

 यह  कहा  गया  है
 कि

 लाइसेंस  देना  समाप्त  किया  जाय  तथा  नियंत्रण  नहीं  होने  चाहिएं  लेकिन

 आधुनिक  समाज  में  बिना  प्रतिबन्धों  के  गुजारा  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रथन यह हैं यह  है  कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाय  गच

 प्रस्ताव  स्वीकृत |
 The  motion  was  adopted

 रान्ना  प्रदश  तथा  मसूर  क्षत्र  का  f

 ANDHRA  PRADESH  AND  MYSORE  (TRANSFER  OF  TERRITORY)  BILL

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं गह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  दुक्‍्ल ) च्

 tat  राज्य  के  कुछ  राज्य  क्षेत्र  प्राण  प्रदेश  ,
 राज्य  को  हस्तान्तरित  करने  तथा

 तत्सम्बन्धी  विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।''
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 Andhra  Pradesh  and  Maysore  (Transfer  of  Territ  ory)  Bill  Sravana  7,  1890  (Saka)

 [at  zara

 यह  एक  छोटा  सा  विधेयक  है  जो  मसूर  राज्य  के  जिला  कोलार  के  बागेपल्ली  तालुक  में

 काता  रियल्टी  गांव  की  कुछ  भूमि  को  प्राचीन  प्रदेश  राज्य  को  हस्तान्तरित  करने  के  बारे में
 जिस

 समय  विभिन्न  राज्यों  में  बस्तियां  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  हस्तान्तरित  की  गयी  थीं  उस  समय  यह

 विशेष  क्षेत्र  नजर  से  बच  गया  था  ।  इस  पर  1960  में  क्षेत्रीय  परिषद  की  बठक  में  विचार  किया

 गया  था  कौर  सम्बन्धित  दोनों  राज्य  इस  सुझाव  पर  सहमत  हो  गये  थे  कि  बिना  संसदीय  अधिनियम

 के  इस  प्रकार  का  हस्तान्तरण  नहीं  हो  यह  छोटा  सा  विधेयक  पेश  किया गया  है  |

 यह  विधेयक  दोनों  राज्यों  के  राज्य  विधान  मंडलों  को  भी  भेजा  गया  था  जेपी  कि  संविधान  के  भ्रन्तगंत

 प्रेरित  था  att  दोनों  विधान  मंडलों  ने  इसकी  पुष्टि  भी  की  है  ate  श्री  तक  इसके  बारे  में  कोई

 विवाद नहीं  हुमा  हैं  ।  खण्ड  3  गांव  के  कुछ  हिस्से  को  हस्तांतरित  करने  से  सम्बन्धित है  कौर

 दूसरे  खण्डों  में  प्रावश्यक  प्रासंगिक  अथवा  प्रानुष॑ंगिक  उपबन्ध
 ट  ।  मैं  नहीं  सोचता  कि  यह  आवश्यक

 है  कि  मैं  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के  बारे  में  विस्तार  में  जाऊं
 ।
 मैं  तराशा  करता  हूं  कि  इसको  सभा

 अपनी  सम्मति  देगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 मसूर  राज्य  के  कुछ  राज्य  क्षेत्र  आस्  प्रदेश  राज्य  को  हस्तान्तस्ति  करने  तथा

 at  विषयों  के  लिए  उपबन्ध  कर  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  ग्

 परिचालन के  लिए  एक  संशोधन  ।  हमारे  पास  केवल  एक  घंटा  है  ।  दोनों  राज्य  इस

 से  सहमत  हो  गये  हें  ।  हमें  इसे  नियत  समय  पर  समाप्त  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहियें  ।

 श्री  मुहम्मद  इमाम  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक
 को  जल मत  जानने  के  लिये

 28  1968
 तक  के  लिये  परिचालित

 किया

 जाय  पै

 यह  विधेयक मैसूर  राज्य  के  एक  गांव  के  कुछ  भाग  को  Aer  प्रदेश  राज्य  को  हस्तांतरित  करने

 के  बारे में  है
 |

 यह  सच  हूं
 कि  हस्तांतरित की  जाने  वालीं  भूमि .  थोड़ी  कौर  प्रशासकीय  प्राकार  पर

 यह  हस्तान्तरण  किया  जाना  है  ।  मैं  ने  परिचालन  के  लिए  यह  प्रस्ताव  इसलिये  किया  है  कि  क्योंकि

 सरकार  तो  केवल  एक  प्रस्ताव  सभा  के  सम्मुख  लाना  चाहती  है  जब  कि  राज्य कई  wey  सदस्यों

 से  भी  उलझा  हुमा  है  ।  जिस  से  are  प्रदेश  प्र मैसुर  राज्य  के  बीच  काफी  गलतफहमी पैदा ह डी  गई

 है  ।

 नी  र०  द  ०  भंडारी  पीठासीन  हुए
 |  Shri  हरे  .  D.  Bhandere  iv  the  Chair  |

 यदि  मैसुर  राज्य  के  सामने  केवल  यही  एक  समस्या  होती  तो  मैं  ने  इस  विधेयक
 का  समर्थन  कर

 दिया  होता  लेकिन  मेरा  तर्क  यह  है  कि  एक-एक  कर  के  समस्याओं  को
 लाने

 की  बजाय  मंसूर  राज्य  की

 सीमा  सम्बन्धी जितनी  भी  समस्यायें हैं  उन  सब  को  एक  साथ  भाग  लाया  जाये
 ।

 यह  सब  जानते  हैं  कि  मैसूर  राज्य  की  सीमा  समस्या
 में

 हैं
 ।

 ये  समस्यायें  दस
 वर्ष

 से
 भी  प्रतीक

 पुरानी  इनसे  पास  पड़ौस  के  राज्यों  में  तनाव  पैदा  हो
 रहा  है

 दौर
 गलतफहमी

 रही  है  ।  इस  से  यहां

 तक  कि  देश  की  एकता  को  खतरा  पैदा  हो  गया  इस  समस्या  को  सुलझाने  में  स्थानीय  प्रयत्न  किये  गये

 लेकिन  सब  सफल  ।  तब  इन  समस्याओं  को  सुलझाने  के  सम्बन्ध  में  महा  राष्ट्र  सरकार  के  कहने  पर
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 भारत  सरकार  ने  एक  झ्रायोग  नियत  किया  ।  श्री  महाजन  ने  एक  वर्ष  से  भी  पहले  सरकार  को  एक

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  लेकिन  सरकार  ने  उस  पर  कुछ  नवदीं  किया
 |

 परिणामस्वरूप
 न

 केवल

 वंदन
 के  विरुद्ध  भ्रनावश्यक प्रचार  हो  रहा  है  बल्कि  उसके  लेखक के  विरुद्ध  भी  हो  रहा  car

 रवैया होने  पर  कोई  भी  भद्र  पुरुष  आयोग  में  काम  करने  नहीं  जायेगा ।  सब  को  यह
 जानना  चाहिये

 कि  श्री  महाजन ने  न  महाराष्ट्र  के  रहने  वाले  हैं  कौर  न  मैसूर  के  ।  उन्हों  ने  अपनी  प्रो  से  भरसक  प्रयत्न

 किया  sit  यह  केन्द्रीय  सरकार  का  कार्य  था  कि  उनके  प्रतिवेदन को  स्वीकार  करती  ।

 मसूर  सरकार  इस  प्रतिवेदन  को  जानतीं  =  भ्रौर वे  चाहते  =  कि  इस  को  कार्यान्वित किया  जाय

 भर  इस  प्रतिवेदन  को  पंचाट  समझा  जाय  ।  इस  समस्या  को  सुलझाने  का  केवल  एक  यदि  तरीका  है  ।

 दूसरी  झोर  गह  मंत्रालय  कई  जटिल  समस्याओं  को  श्रारम्भ  करता  रहा  है  ।  कई  नयेਂ  तरीकों

 से  काम  लिया  गया  लेकिन  सब  सफल  हुए  श्रीनगर  में  हुई
 ।  राष्ट्रीय एकता

 की
 एक  बैठक

 में  एक  नया  प्रस्ताव  रखा  गया  है  ।  गह  कार्य  मंत्री  ने  प्रस्ताव  किया  है  कि  सभी  सीसा-विवादों को

 सुलझाने के  लिये  एक  सीमा  मशीनरी  का  गठन  किया  जाना  चाहिये  उस  परिषद्‌ का  उद्देश्य  राष्ट्रीय

 एकता  लाना  है  ।  लेकिन  यदि  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  किया  जाता  है  तो  इस  से  कुछ  नहीं  होगा  बल्कि

 विघटन  को  बल  मिलेगा  क्योंकि  ज्योंही  सरकार  यह  घोषणा  करती  है  कि  ae  सभी  श्रन्तरराज्यीय

 सीमा  विवादों  को  सुलझाने  के  लिये  एक  स्थायी  सीमा  मशीनरी  नियुक्त  करने  जा  रही  है  तो

 कह  कर  सभी  राज्यो ंसे  ऐसे  विवादों को  झ्रामंत्रित  करेंगे  |  जितने  भी  पुराने  विवाद  हैं  उन  को  हम  भल

 गये  हैं  झ्रथवा  जिनके  साथ  हम  ने  समझौता  कर  लिया  है  वे  फिर  से  खड़े  हो  उठेंगे  सीमा  मशीनरी  के

 पास  विवाद  सामने  लगेंगे  ।  सारे  देश  में  उपद्रव मच  जायेगा  ।  मैं  राशा  करता

 हूं  कि  इस  का  weer  नहीं  किया  जाएगा
 ।

 इन  विवादग्रस्त  क्षेत्रों  के  लोग  बड़ा  दुखी  जीवन  व्यतीत  महाराष्ट्र  इस

 ग्रस्त  क्षेत्र  के  लिये  कुछ  नहीं  करता  क्योंकि  वहू  समझता  है  कि  यह  मैसूर को  चला  जायेगा  मैसुर

 कोई  विकास  कार्य  इसलिये  नहीं  करना  चाहता  क्योंकि  वह  समझता  है  कि  शायद  यह  महाराष्ट्र  के  पास
 '

 बला  जाय  इस  चक्कर  में  पिस  रहे  हैं  विवादग्रस्त क्षेत्र  के  लोग

 ऐसे  मामलों
 में

 केन्द्रीय  सरकार  का  गतंव्य  है  कि  वह  समय  पर
 दौर

 कारगर  निर्णय  ले  ।  उन्हें

 बताना  चाहिये  कि  श्री  महाजन  आयोग  प्रतिवेदन  को  स्वीकार  किया  जा  रहा  है  अथवा  यथास्थिति  रहेगी

 नये  सुझावों  तथा  प्रस्तावों  को  सामने  लाकर  वे  समस्या  को  कौर  जटिल  बना  रहे  कौर इस  से  यदि

 देश
 में  विघटन  हुआ  तो  इसको  उत्तरदायी  सरकार  होगी  |

 सरकार  जो  कर  रही  है  क्या  वहू  उचित  है  इस  बात  को  जानने  लिये  जनमत  लेना  चाहिये

 श्री  झनन्तराव  पाटिल  )  :  यह  विधान  का  छोटा  सा  है  जो  मैसूर  राज्य  से  कुछ

 क्षेत्र  प्राचीन  प्रदेश  को  हस्तांतरित करने  से  सम्बन्धित  ।  18  वर्ष  पश्चात्‌ सरकार  इस  विधान

 द्वारा  उस  भूल  या  चूक  को  ठीक  करना  चाहती  है  जो  न  195 0  में  किसा  प्रकार  हुई  थी  ।  यह  प्रशासनिक

 सुविधा  के  आधार  पर  की  जा  रही  है  ।  यद्यपि  काफी  देरी  के  बाद  ऐसा  किया  जा  रहा  लेकिन  ऐसा

 नहीं  कि  wa  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  |

 अन्य  राज्यों के  कुछ  क्षेत्र  भी  दूसरे  राज्यों में  हूं
 जिन

 से
 न  कवल

 प्रशासनिक  कठिनाई
 उत्पन्न

 होती  है  बल्कि  शिक्षा तथा  wer  बात  सम्बन्धी  कठिनाई  भी
 पेंदा  होती है

 ।
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 श्रान्त  राव

 195  7  में  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  पश्चात्‌  इस  विवादग्रस्त  क्षेत्र  के  लोग  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय

 सरकार  से  कहते  रहे  हैं  कि  सीमा  को  पुनः  निर्धारित  किया  जाय  इन  क्षेत्रों  को  मसूर  से  महाराष्ट्र

 को  उसी  प्रकार  हस्तान्तरित  किया  जाय  जिस  प्रकार  नागर  पर  मद्रास  के  बीच  के  विवाद  को  पाटनकर

 फार्मला  के  आधार पर  हल  किया  गया  था  |  गांव  को  इकाई  मानकर  क्षेत्रों  का  हस्तांतरित  किया  जाय  ।

 जो  क्षेत्र  मैसुर  का  है  वह  मसूर  को  मिले  कौर  जो  क्षेत्र  महाराष्ट्र  का  है  वह  उसे  ही  मिलना  चाहिये  |

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद्‌  की  श्रीनगर  में  हुई  बैठक  में  विभिन्न  दलों  के  नेताओं  ने  अपने  विचार  व्यक्त

 किये  थे  कि  इन  सीमा  विवादों  को  हमेशा  के  लिये  तय  करने  के  लिए  निर्देश  पदों  सहित  एक  स्थायी

 समिति  नियुक्त  की  जाय
 |

 मैं  सोचता  हूं  कि  यह  बात  मेरे  मित्र  मैसुर  के  सदस्य  को  भी  स्वीकार्य  होनी

 चाहिये |  हमारा  aaa  में  कोई  झगड़ा  नहीं  है  ।  मैं  सोचता  हुं  कि  सरकार  महाराष्ट्र  और  मैसुर के

 विवाद  को  हल  करने  का  प्रयत्न  करेगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  (Bhopal)  Actually  all  the  States  were  organised  after  the

 At  that  very independeence  due  to  the  far  sightedness  of  Sardar  Vallabh  Bhai  Patel

 fine  this  question  of  reorganisation  came  forward  keeping  in  view  all  these  things  a

 commission  would  have  been  appointed  in  time  so  that  such  a  situation  would  not  have  arised

 In  1953  there  was  a  great  lawlessness  in  whole  Andhra  After  that  the  demands  of  Kerala

 Vishal  Andhra  and  Vishal  Karnatak  came  forward.  Seeing  all  this  in  1955  States  Reorganisation

 Commission  was  appointed  If  the  recommendations  of  that  commission  would  have  been

 followed  and  the  border  disputes  would  have  been  settled  in  time  all  this  present  situation  would

 not  have  taken  place  The  Congress  15  responsible  for  the  dispute  between  Maharashtra

 and  Mysore.  It  has  failed  to  set  up  good  precedents

 It  has  been  provided  in  the  Constitution  that  in  casea  dispute  arises  amongst

 two  States  or  more  Certral  Government  should  intervene  and  settle  the  dispute  Io

 order  to  settle  this  dispute  either  general  opinion  of  the  public  should  be  taken  in  view  or  the

 report  of  Mahajan  Commission  should  be  accepted  to  which  both  the  States  were  committed.

 Similarly  there  are  cases  of  Goa  and  Pondicherry,  The  States  Reorganisation  Commission

 have  evolved  certain  principle,  to  settle  such  disputes,  but  Government  have  not  followed

 hem  in  those  cases  I  welcome  the  Bill  but  at  the  same  time  request  the  ruling  party  to  adopt

 such  concrete  measures  to  settle  these  disputes  which  should  strengthen  unity  of  the  country

 Shri  Shinkre  (Punjim);  I  welcome  this  Bill.  It  may  be  pointed  out  that  Goa,  Daman  and

 Deu  arc  situated  at  distance  places  but  still  they  have  been  recognised  as  Union  Territories

 In  my  opinion  this  issue  should  be  settled  on  the  basis  of  language  spoken  in  the  different

 areas  Government  shoula  solve  the  border  dispute  of  Mysore  and  Maharasthra  on  this  very

 basis

 would  also  like  to  point  out  that  only  administrative  conve"ience  has  been  kept  in  view

 while  settling  the  Goa  problem.  In  this  con  ection  it  may  be  stated  that  states  were  reorganised

 on  the  basis  of  language  spoken  in  different  States,  In  view  of  this  as  Goa  is  Marathi  speaking

 area  it  should  have  been  merged  in  Maharashtra

 श्री  जए  एच०  पटेल  सामान्य  रूप  से  यह  स्वीकार  किया  गया है  कि  ब्रिटेन

 द्वारा  f  ये  गये  प्रान्तीय  वितरण  में  कन्नड़  निवासियों
 की

 अधिक  हानि  हुई  ।  इन  विवादों  को

 न  ada  परिषद  न  भारत  सरकार  ने  ग्र  न  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा
 नियुक्त  की

 गयी  चार  सदस्यों  की  समिति  ने  हल  किया  है
 ।

 इस  समस्या  के  समाधान  में  जितना  विलम्ब  हो  रहा

 हि  ा
 शक-यड़  में  भाषण  दिया  |
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 संशोधन  विधेयक

 है  सम्बन्धित  सरकारें  अपने  दावों  के  प्रति  उतना  ही  कठोर  रवैया  अपना  रही  आयोग  ने  भी  जिन

 गवाहों  के  साथ  साक्षात्कार  किया  है  ने  साक्ष्य  से  भी  इस  स्थिति  के  बारे  में  निष्पक्ष  जानकारी  नहीं

 मिलती  |

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  मंसुर  राज्य  के  लोग  उदार  वृत्ति  के  तथा  अच्छे  स्वभाव

 के  इसीलिये  arr  प्रदेश  वाले  इसका  अनुचित  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।  ग्राहक  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने

 हाल  ही  में  मैसूर  राज्य  के  कुछ  क्षेत्रों  पर  दावा  किया  है  ।  यदि  राज्यों  के  बीच  कोई  विवाद

 सैदा  हो  जाते  हैं  तो  उनका  समाधान  करना  केन्द्रीय  सरकार  का  उत्तरदायित्व  ह  |  अरब  ऐसी  स्थिति  पेदा

 हो  गयी  2  जिसमें  हमें  पह  संदेह  होने  लगा  «  कि  केन्द्रीय  सरकार  शायद  इन  विवादों  को  हल  करने

 में  जानबूझ  कर  विलम्ब  कर  रही  वह  कुछ  अपने  ही  कारणों  से  इन  समस्याओ्रों  का  कोई  स्थायी

 समाधान  नहीं  निकाल  रही  :  ।  श्रीनगर  में  राष्ट्रीय  एकता  सम्मेलन  में  इन  सीमावर्ती  विवादों  को

 हल  करने  के  लिये  कुछ  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  निर्णय  लिया  गया  था  ।  यह  व्यवस्था  राज्य  पुनर्गठन

 आयोग  के  शीघ्र  बाद  में  को  जानी  चाहिये  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  ग्रोवर  कोई  यात

 नहीं  दिया  ।  हम  महाजन  म्रायोग  स्थापित  किये  जाने  के  पक्ष  में  नहीं  थे  क्योंकि  हम  चाहते  थे  कि

 शक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  आयोग  नियुक्त  किया  जाये  जो  सभा  सीमावर्ती  समस्याओं  का  अध्ययन  करके

 अपना  निर्णय  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  उसके  लिये  तैयार  नहों  थी  ।

 स्रान्घ्न  प्रदेश  के  साथ  हमारा  कोई  झगड़ा  नहीं  है  ।  हम  इस  क्षेत्र  का
 स्थानान्तरण

 करने  के

 लिये  सहमत  परन्तु  आन्ध्र  प्रदेश  के  नेतायों
 को

 कम  से  कम  मैसूर  के  सत्य  क्षेत्रों  पर  दावा  नहीं

 करना  चाहिये  ।

 श्री  राजाराम  मैं  इस  विधेय  का  समर्थन  करता हूं
 ।  परन्तु  मैं  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  राज्य  पुनर्गठन  अयोग  के  प्रतिवेदन  को  प्राप्त  हुए  दस  वर्ष  हो  गये  हैं  परन्तु  wa  तक  उसकी

 क्रियान्विति  नहीं  हुई  ।  यहं  सुझाव  दिया  गया  था  कि  उत्तर  प्रदेश  को  दो  भागों  में  विभक्त  कर

 दिया  जाये  परन्तु  वैसा  नहों  gar  |  यदि  यह  विभाजन  हो  जाता  तो  बहुत  सी  कठिनाइयाँ  दूर  हो

 जातों  ।  हमने  कित
 े

 ठी  main
 किये  ह  परन्तु  उनकी  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं

 किया  जाता  है  केन्द्रीय  सरकार को  उन्हें  क्रियान्वित  करना  चाहिये  |

 सीमावर्ती  विवादों  के  म्रतिरिकत  पानी  सम्बन्धों  विशद  भी  है  जिनका  समाधान  किया  जाना

 चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  सर  सो
 ०

 पो०  रामास्वामी  सवार  का  विचार  यह  था  कि  गंगा  और  कावेरी

 को  मिला  दिया  जाना  चाहिये  ।  कोई  भी  जयवीर  अ्रपने  राज्य  के  प्राकृतिक  लाभों  में  दूसरे  राज्य

 के  लोगों  सम्मिलित  नहीं  करना  चाहता  ।  केन्द्रीय  सरकार  केवल  पर्यवेक्षक  बनी  हुई  है ्

 शौर  झपने  हत् तें व्य  का
 पालन  ठीक  ढंग  से  नहीं  कर  रही  है

 aft  नाथ नार  :  इस  सम्बन्ध
 में  मैं  यह  बताना  चाहता हूं  कि  केरल  ्र  मैसूर  के

 बीच  भी  विवाद  है  ।  इसी  प्रकार  नागालैंड  ae  श्राताम के  सोच  तथा  उत्तर  प्रदेश  र  बिहार

 के  बीच  भी  सी  मा
 विवाद  है  स्व  मैसूर  के  मुखपत्र  मंत्रो  ने  महाजन  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  स्वीकार

 की  घोपा  कर  दो  ह  परन्तु  महाराष्ट्र  वाले  उसे  स्वीकार  नहों  कर  रहे  हैं  ।  मेरे  विचार  में

 राज्यों  के  बीच  सीमावर्ती  वित्र
 दों

 को  हल  करने  के  लिये  एक  प्रशासनिक  स्थायी  नेत्र  होन  चाहिये  ।

 दि  कोई  सोमा  विवाद  खड़ा  होता  है  तो  इस  स्थायी  तंत्र  को  उसे  हल  करना  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में

 गाँव  को  एक  यूनिट  मानता  चाहिये  ate  tar  fasta  लिया  जाना  चाहिये  जो  दोनों  पक्षों  को

 मान्य  हो  अथवा  गाँव  के  प्रीतम  लोगों  को  मान्य  हो  ।  इस  स्थायी  तत्र  में  सन्नी  पक्षों  तथा

 rar  दलों  के  प्रतिनिधि  होने  चाहिये
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 Sravana  7,  1890  (Saka)
 Rice

 Milling  Industry  (Regulation)  Amendment  Bill

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  रामापती  महोदय  यद्यपि  अधिकतर  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक

 को  समर्थन  किया  है  परन्तु  उन्हंने  देश  के  सीमावर्ती  विवादों  की  are  ही  अधिक  धयान  दिया हैं
 ।

 वास्तव  में  यह  विधेयक  are  प्रदेश
 और

 मैसूर  के  विधान  मिलों
 को

 उनकी  राय  जानने  के  लिये

 भेजा  गया  था  ।  दोनों  राज्यों  के  विधान  मिलों  ने  उस  पर  चर्चा  की  है  झर  उसका  समर्थन  किया  हैं  ।

 इस  प्रकार  इस  क्षेत्र  के  लोगों  की  राय  जान  ली  गयी  है  ।

 विभिन्न  राज्यों  का  पुनर्गठन  भारत  सरकार  प्रौढ़  भूतपूर्व  शासकों  के  बीच  हुए  समझौते  के

 आधार पर  किया  गया  था  ।  उसके  बाद  जनता  की  भाषा  में  प्रशासन  चलाने  के  लिये  राज्यों  की

 सीमाओं  के  पुनर्गठन  की  श्रावश्यकता  हुई
 |  इसीलिये  देश  में  भाषायी  राज्य  बनाये  गये  ।

 ऐसी  अवस्था  में  भी  सीमा  के  दोनों  प्रो  भाषायी  अल्पसंख्यकों  का  रह  जाना  अवश्यम्भावी  था  i |

 भाषायी  अल्पसंख्यकों  को  कोई  कष्ट  न  इस  विचार  से  संविधान  भाइयों  भ्रल्पसंख्यक  झ

 frase  किये  जाने  की  व्यवस्था  की  गयी  थी  ।  भाषायी  weavers  aaa  ने  अब  तक

 कार्यो  किया हैं  तत्सम्बन्धी  प्रतिवेदन  हर  वर्ष  सभा-पटल  पर  रथे  जाते  हैं  ।

 प्रत्येक  व्यक्ति  इन  विवादों
 का

 समाधान  चाहता  है  |
 परन्तु  यह  समस्याएं  बहुत  पेचीदा  हैं

 श्र  हमने  अपनी  परम्पराश्रों  के  अनुसार  उन्हें  परस्पर  समझौते  एवं  बातचीत  द्वारा  हल  करने
 की

 बात  सोची है  ।  wrest  प्रदेश  सनौर  मद्रास  के  बीच  एक  जटिल  समस्या  को  उनके  मुख्य  मंत्रियों के

 परस्पर  समझौते  से  हल  किया
 गया था

 |  यही  बात  wer  राज्यों  के  सीमा  विवादों  के  सम्बन्ध  में

 लागू  होती  है  ।

 मेरे  चार  में  एसी  कोई  बात  नहीं  की  जानी  चाहिये  जिससे  सीमा  विवाद  पैदा  हों  ?  इन

 परिवादों  को  राजनीतिज्ञों  की  इच्छा  पर  बारम्बार  नहीं  उठाया  जाना  चाहिये  ।  यह  सब  स्वीकार

 करते  हैं  कि  महाराष्ट्र-मैसूर  सीमा  विवाद  एक  पेचीदा  समस्या  है  ।  हमने  इसके  समाधान  केलिये

 विभिन्न  तरीके  अपनाये  हैं
 परन्तु  हमारे  प्रयास  सफल  नहीं  हुए  फिर  भी  eras  प्रयत्न  जारी

 रखेंगे  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  एक  तरफा  निर्णय  नहीं  लिया  जा  सकता  क्योंकि  इस  में  लाखों  लोगों  के

 हितों  का  सम्बन्ध  है  |

 गोशा  को  किस  राज्य  में  मिलाया  इस  सम्बन्ध  में  सते भेद  मत  हमने  गोशा  की

 जनता  की  राय  को  जानने  का  निर्णय  ।  जनमत  संग्रह  करने  के  लिये
 चुनाव

 करवाये  गये

 गौर  हमने  जनता  की  राय  का  चादर  किया  ।

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद  ने
 कोई  स्पष्ट

 सिफारिश  नहीं  की  है  ।  इस  परिषद  के  सम्मेलन  सें

 कुछ  विचार  व्यक्त  किये  गये  थे  झ्र  सीमावर्ती  विवादों  को  हल  करते  समय  इन  विचारों  को  यान  में

 रखना  चाहिये ।

 मैं  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  जिन  सोमा  विवादों  का  समाधान  कभी  तक  नहों  gare  वें  बहुत

 ही  पेचीदा एवं  नाजुक  हं  ।  उनका  हल  बड़ी  सावधानी  से  करना  होगा  ।  क्योंकि  यदि  किसी  एक

 मामले  में  कोई  गलत  निर्णय  लिया  जाता
 है  तो

 are  राज्यों  में
 भी

 वैसे  ही  विवाद  खड़े  हो  सकते  हैं  ।

 हमारे  देश  में
 दो

 भाषायी  राज्यों  में  ऐसी  कई  सीमाए  हैं  जिनमें  भाषायी  अल्पसंख्यकों  की

 लगभग  उतनी  ही  समस्या  है  जितनी  मंसूर  राज्य  और  महाराष्ट्र  राज्य  में  परन्तु  उनका  परस्पर
 को

 विवाद
 ।

 aet  पर  बिल्कुल शान्ति  है  ।  मुख्य  बात  सहिष्णुता तथा
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 29  1968  धान  कुटाई  उद्योग
 )  संशोधन

 विधेयक

 सिद्धान्तों के  प्रति  आस्था  की  है  ।  बचाना  हेति  समझदारी से  उपयुक्त  समय
 पर  इन

 समस्या झ्र ों  का  समाधान  हो  जायेगा  |

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  1  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा

 अस्वीकृत  ।

 THE  AMENDEMENT  WAS  PUT  AND  NEGATIVED

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 मैसूर  राज्य  से  कुछ  राज्य-क्षेत्र  अभिन्न  प्रदेश  राज्य  को  हस्तांतरित  करने  तथा

 तत्ससम्बन्धी  विषयों  के  लिये  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जायेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 THE  MOTION  WAS  ADOPTED

 सभापति  महोदय  :  श्री  सभा  में  विधेयक  पर  खण्ड वार  विचार  होगा  ।

 खण्ड  2
 )

 area  किया  गया  :

 Amendment  made

 पृष्ठ  1,  शक्ति  6.

 “19677
 के  स्थान

 पर  “1968”  रखिये  ।
 (4)

 विद्याचरण

 सभापति  महोदय :  प्रश्न यह

 खण्ड  2,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रंग  बने *

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 THE  MOTION  WAS  ADOPTED

 खण्ड  2,  संशोधित  रूप में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 CLAUSE  2  AS  AMENDED  WAS  ADDED  TO  THE  BILL,

 खण्ड  3  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 CLAUSE  3  WAS  ADDED  TO  THE  BILL

 खण्ड  की  प्रथम  अनुसूची  में

 संशोधन  किये  गये

 Amendments  made.

 2,  पंक्ति  26,  “1967”  के  स्थान  पर  “1968”  रखिये  |

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  34,  “1967”  के  स्थान  पर  “1968”  रिखये  |

 (5)  site  (6)

 विद्याचरण
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 Rice  Milling  Industry
 mee

 tion)  Amendment  Bill  July  29,  1968

 क

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है
 :

 खण्ड  4,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 THE  MOTION  WAS  ADOPTED

 वण्  4,  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 CLAUSE  4,  AS  AMENDED  WAS  ADDED  TO  THE  BILL

 खण्ड  5  से  9  तक  विधेयक में  जोड़  fea  गये

 CLAUSES  510  9  WERE  ADDED  TO  THE  BILL

 खण्ड  विनियोग  अधिनियमों के  अधीन  हस्तांतरित  राज्यक्षेत्र  में  खर्च
 के

 लिये  घन  का  विनियोजन  )

 सोहन  किया  गया

 Amendment  made

 पष्ठ  4,  पंक्ति  16,  *1967-68''  के  tart  पर  "1968-69  रखिये  |

 (7)

 (ott
 सा  विद्याचरण |  शुक्ल

 )

 स्थापति  महोदय  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  10,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हा
 |

 THE  MOTION  WAS  ADOPTED

 खण्ड  10,  संशोधित  रूप  में  ,  विधेयक  में  जोड़  feat  गया  ।

 CLAUSE  10,  AS  AMENDED  WAS  ADDED_TO  THE  BILL

 खण्ड  11  से  19  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 CLAUSES  11  TO  19  WERE  ADDED  TO  THE  BILL

 अनुसूची
 को

 विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 ॥

 THE  SCHEDULE  WAS  ADDED  TO  THE  BILL.

 खण्ड 1

 संशोधन  किया  गया |

 Amentidmenat  made

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  4,  “1967
 "

 के  स्थान  पर  रखिये  (3)

 विद्याचरण
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 i a
 7  1890  )  धान  कुटाई  उद्योग

 संशोधन  विधेयक
 विधेयक

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  1  शोधित  रूप  विधेयक  का  ड्रग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gal

 The  motion  was  adopted |

 खण्ड  ्  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  feat  गया  ।

 Clause  1,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 अ्रधिनियमन  सुत्र

 संशोधन  किया  गया

 द  ज  वय  उ  कि Amendm  ent  made

 पीठ  1,  पंक्ति 1

 ०१0५  *'
 |  के  स्थान  ‘Nineteenth  VJ

 रखिये  (  2)

 विद्या  चरण

 सभापति  महोदय  :
 प्र  नत

 अधिनियमन  ga,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  att  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 अधिनियमन  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 The  Enacting  Formula,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 विधेयक  का  ara  विधेयक में  जोड  दिया  गया

 The  title  was  added  to  the  Bill

 श्री  विद्या  चरण  शक्ल  :  मैं  प्रस्ताव करता  हुं

 at,  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  किया  गया  है

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  (Gurgaon)  I  am  happy  that  this  °small  Bill  is  being  passed
 itself by  the  House  but  let  the  Government  know  that  the’  amendment  in  this  Bill  i

 &  great  condemnation  of  the  Government  So,  they  should  go  through  a  bill  carefully

 before  putting  for  an  approval

 just  that Shri  &  Shukla  :  Let  Maulvi  Sahib  know  that  the  amendment  in  the  Bill  i

 of  year  only  which  is  a  result  of  big  delay  caused  by  Hon’ble  Members  prolonged

 speeches  and  discussion  which  obstruct  the  way  of  several  Bills,  lying  in  the  House  since

 quite  long,  getting  passed  by  the  House

 So,  the  Hon'ble  Member  should  himself  read  first  as  to  what  actual  amendement  has

 been  made.
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 Statutory  Resolution  Re  old  (Control!)  Ordinance—withdrawn  Sravana  7,  1890  (Saka)

 and  Gold  (Control)  Bill

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक व "ly  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  म

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 |  Mr  Deputy  Speaker  in  the  Chair  |

 )  भ्र ध्या देश  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प--वापिस  लिया  गया

 तथा  स्वर  विधेयक

 STATUTORY  RESOLUTION  RE  :  GOLD  (CONTROL)  ORDINANCE—
 WITHDRAWN  AND  GOLD  (CONTROL)  BILL

 उपाध्यक्ष  महोदय  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  इस  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का

 सुझाव  दिया  है  ।
 माननीय  सदस्यों

 को
 विचार  विमर्श  करने

 की
 पर्याप्त  अवसर

 मिलेगा  |  अरब
 इसके

 लिए  कुल  एक  घंटा  निश्चित है
 ।  श्री

 यशपाल  सिंह ।

 Shri  Yashpal  Singh  (Dehradun)  The  Hon’ble  Finance  Minister  has  not  explained

 why  so  many  restrictions  are  being  put  on  gold.  Gold  is  country’s  wealth  and  the  progress

 of  the  nation  depends  upon  the  movement  of  gold.  There  is  Gold  worth  Rs.  3000  crores

 in  our  country  and  this  figure  could  have  gone  upto  Rs.  50,000  crores  had  the  Finance  Minis-

 ter  not  put  so  many  restrictions  on  it  We  should  not  mind  this  Gold  remains  hiddeno

 It  will  come  out  when  nation  needs  it  People  have  given  Gold  worth  lakhs  and  crores

 of  rupees

 It  is  with  the  that  they  hide  Gold  and  that  is  why  they  are  known  as

 Bhamashah  gave  Gold  which  could  provide  funds  for  fighting  even  upto  25  years

 But  Government  do  not  want  to  save  the  country.  They  have  given  siveral  parts  of  the

 ountry  to  Pakistan  and  China  There  they  do  not  put  any  restriction  Why  do  not  they

 put  restrictions  on  evil  things  ?

 The  most  significant  thing  is  that  you  should  explain  why  have  put  control  on  Gold.

 You  spent  Rs.  20  crores  in  giving  employment  to  goldsmiths  as  also  Rs.  29  lakhs  to  implement

 this  Gold  control  But  country  got  nothing.  We  cannot  progress  in  this  way.  Country  can

 progress  only  when  her  wealth  increases

 But  the  Government  are  sealing  all  the  ways  through.  There  is  no  scope  either  in  busi-

 ness  or  agriculture  There  is  no  scope  to  encourage  the  youngmen  these  days  There  Is
 a  ban  on  land  holdings  even  for  the  graduates  and  best  brains  in  agriculture

 It  is,  therefore,  requested  that  you  act  upon  what  Gandhiji  had  said  and  finish  this

 Gold  Control.  Do  not  block  country’s  wealth  lest  the  nation  should  not  progress

 Previously,  the  the  creditor  had  been  a  source  of  much  help  to  the  people,
 But  now,  you  have  thrust  the  co-operatives  on  our  heads,  with  the  result  that  country’s
 wealth  disappeared.  So,  the  Hon’ble  Finance  Minister  should  adopt  wrong  measures  and
 thus  drag  the  country  behind.  Instead  of  controlling  Gold  he  should  prize  the  persone
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 29  1968  स्वर्ण  अध्यादेश  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प-वापिस

 लिया  गया  तथा  स्त्री  विधेयक

 who  produce  more  and  more  Gold.  He  should  not,  therefore,  be  adamant  about  control-

 ling  Gold  and  if  he  at  all  wants  to  show  his  courage  and  determination,  hesheuld  demons-

 trate  it  against  Pakistan  and  China.

 I  submit  that  I  am  his  faithful  and  not  against  him.  I  do  not  oppose  him  just

 for  the  same  of  opposition.  We  are  all  his  well-wishers  and  request  him  to  withdraw  this

 legislation,  and  pity  the  people  of  the  country.

 Deputy  Prime  Minister  and  Finance  Minister  (Shri  Morarfi  Desai)  :  1  am  grateful  to

 Shri  Yashpal ji  for  showingso  much  faithfulness  towards  me.  But  what  will  we  do  with  more

 and  more  Gold  ?  We  are‘not  going  to  eat  it  up.  We  need  industries  and  agricul-

 ture  prosperity.  And  we  want  to  attain  it.  If  we  use  that  money,  we  will  get  food,

 money  and  all  that.  So  we  should  not  have  Gold.  But  how  to  make  him  understand  ?

 He  has  no  force  in  his  opposition.  That  is  only  what  I  had  to  say  in  my  reply.

 मैं  यह  प्रस्ताव  करने  के  लिये  खड़ा  होता  हूं
 कि

 स्वर्ण  )  1968  को

 दोनों  सदनों  की  संयुक्त  समिति  को  सौंप  दिया  जाये
 ।

 सरकार  की  स्वर्ण  नीति  के  बारे  में  सदन  में  wae  बार  स्पष्टीकरण  दिया  जा  चुका
 q

 है  ot  wa  इस  समय  यह  आवश्यक  नहीं  कि  इस  नीति  के  बारे  में  शर  भ्रमित  भ ig

 कहा  जाये
 ।

 केवल  यही  कहना  ही  पर्याप्त  होगा  कि  हम  अपनी  विदेशी  मुद्रा  का
 इस

 प्रकार  नष्ट  होना  सहन  नहीं  कर  सकते  ।  स्वर्ण  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिये  ऐसे  नियमों

 का  बनाना  भी  आवश्यक  तथा  सहायक  है  ताकि  देश  के  स्वर्ण  का  कम  से
 कम

 लेन  देन  हो  faa  समितियों  को  इस  विषय  पर  रिपोर्ट  देने  को  कहा  गया  था  उन्होंने

 इसे  आवश्यक  समझा  था  तथा  फिर  संसद  स्वर्ण
 1965

 लागू
 किया था  ।

 )  भ्रधिनियम  के  पारित  होने  से  पुर्व  वह  विधेयक  श्री  go  वी०

 मुती  की  भ्रध्यक्षता  में  गठित  दोनों  सदनों  के  45  सदस्य  की  एक  समिति  को  सौंपा  गया  था

 जिसने  बहुत  ही  विस्तार  से  विचार  जनता  संसद  सदस्यों  की

 की  राय  ली  थी  तथा  इसे  अनुमोदन  प्रदान  किया  था
 |

 स्वर्ण  )  1965  द्वारा  नियंत्रण  करने  की  आधार-प्रणाली  स्वर्ण

 )  1968,  से  अ्रधघिक  कठोर  थी  जोकि  wa  नहीं  है  ।  पहले 14

 सोने  के  ही  आभूषण  बनाने  का  नियम  था  जो  कि  श्री  नहीं  है  ।  जिन  उपायों पर  सदन  में

 हरनेक  बार  विचार  कर  लिया  गया  हो  उन्हें  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  वें  जनता  पर

 कु-प्रभाव  डालते  हैं
 ।

 वर्तमान  विधेयक  तो  स्वर्ण  नियंत्रण  की  परिवर्तित  प्रणाली  को

 कृति  प्रदान  कराना  है
 ।

 wa  क्योंकि  यह  विधेयक  स्वर्ण
 1968

 के  स्थान  पर  लागू  होता  है  यह
 भी

 आवश्यक  है  कि  यह  संसद  के  वर्तमान  अधिवेशन

 के  चालू  होने  के
 छः

 सप्ताह  के  लागू  हो  जाये  |

 मत  मैंने  यह  भी  अवश्य  aaa  किया  कि  क्योंकि  इस  पर  संयुक्त  समिति  में  बहुत

 विस्तार  से  विचार  किया  जा  चुका  है  इसलिये  इसे  प्रवर  समिति  के  पास  भेजने  की

 कता  नहीं  परन्तु  माननीय  सदस्यों  की  इच्छा  को  मान  देते  हुए  तथा  इस
 शआाशा

 से

 कि  यह  विधेयक  इस  सत्र  के  समाप्त  होने  से  पूर्वे  पारित  हो  मैंने  यह  भी  स्वीकार

 कर  लिया है
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 Statutory  Resolution  Re,  Gold  (Control)  Ordinance—withdrawn  and  July  29,  1968

 Gold  (Control)  Bill

 इस  हेतु  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 लोक  समाज  के  शारीरिक  ate  वित्तीय  हित  में  सोने  के  आभूषणों तथा

 सोने  की  बनी  अन्य  वस्तुओं  के  प्रयोग

 इन्हें  रखने  तथा  इनके  व्यापार  के  नियंत्रण  के  लिए  तथा  तत्संबंधी  अथवा

 विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वालेਂ  विधेयक को  दोनों  wae  की

 38
 सदस्यों  की  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाये  जिसमें  इस  सभा  के  25

 (1)  श्री  के०  एम०  अब्राहम

 (2)  श्री
 स०

 मो ०  बनर्जी

 (3)  श्री  सोनू भाऊ ag  जसवन्त

 (4)  श्री  झ्रोंकारलाल  बोहरा

 (5)  श्री  नारायण  दाण्डेकर

 (6)  श्री  जाज॑  फरनेंडीज

 (7)  श्री  सीता  राम  केसरी

 (8)  श्री  एस०  एम०  कृष्ण

 (9)  श्री  बृज  भूषण लाल

 (10)  श्री  के०  श्रम्बाज़ागन

 (11)  श्री  बाकर  चली  मिर्जा

 (12)  सरदारनी  नीलम  कौर

 (13)  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त

 14)  श्री  मनु भाई  एन०  पटेल

 (15)  श्री  एस०  वी०  पाटिल

 (16)  श्री  नार०  सुरेन्द्र शेट्टी

 (17)  श्री  भ्रमर  सिह  सहगल

 (18)  श्री  देपायन सेन

 (19)  श्री  शिवनारायण

 (20)  श्री  दिग्विजय  नारायण  fag

 (21)  श्री  चन्द्रजीत  यादव

 (22)  श्री  त्रिदिव  चौधरी

 (23)  श्री  नुग्गेहल्ली  शिवप्पा

 (24)  श्री  होम  प्रकाश  त्यागी

 (25)  श्री  मोरारजी  ate

 राज्य  सभा के  13  सदस्य हों  ;

 की संयुक्त  समिति

 एकम  गारने  के  fer  aerate
 संयुक्त  समिति  के  सदस्यों की

 कुल  संख्या का  एक  होगी +
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 स्वर्ण  अ्रध्यादेश  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प-वापिस 7  1890

 लिया
 गया

 तथा  स्वर्ण  विधायक

 कि  समिति इस  सभा  को  9  1968  तक  प्रतिवेदन

 कि  अन्य  बातों  में  संसदीय  समितियों  पर  लागू  होने  वाले  इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम

 ऐसे  परिवर्तनों  रूप-भेदों  के  साथ  लागू  होंगे  जो  अध्यक्ष  और

 कि
 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफ़ारिश करती  है  कि  राज्य  सभा  उक्त  संयुक्त  समिति

 में  सम्मिलित  हो  ate  राज्य  सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  नियुक्त  किये  जाने

 वाले  13  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  बताये  ttਂ

 श्री  तिरुमल  राव  पोस्तीन  हुए

 Shri  Tirumal  Rao  in  the  chair

 सभापति  महोदय
 :

 प्रस्ताव  सभा  के  सामने  प्रस्तुत  है  ।  क्या  श्री  कंवर  लाल  गुप्त

 [  संशोधन रखना  चाहते  हैं  ?

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  Sadar)  :  Mr.  Chairman,  I  move  my  amendment  No.  1,

 श्री  देवेन  सेन  )
 :
 मैं  अपना  संशोधन  ी का 4 न्  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय
 :

 मेँ  श्री  कंवर  लाल  गुप्त
 शर

 श्री  देवेन  सेन  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  सभा
 के

 समक्ष  रखता  हूं  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  I  have  nothing  more  to  say  in  this  connection  because  it  will
 be  considered  in  detail  after  the  report  submitted  by  the  Select  Committee.  Two  things  are
 famous  after  the  name  of  Shri  Morarji.  The  first  is  Prohibition  and  the  second  is  Gold  Control.
 Shri  Morarji  had  full  support  of  the  public  in  respect  of  Prohibition.  But  ,inregard  to  other
 thing  it  is  different,  There  may  be  support  from  intellectual  and  economists  but  the  public  was
 against  it.  | है॥  was  known  as

 I  agree  in  principle  that  it  is  not  good  if  the  Gold  is  kept  at  home  without  any  use.  It
 should  be  used  in  industries  and  production.  But  the  tradition  of  keeping  gold  athome  cannot
 be  eliminated  at  once.  Like  Family  planning,  Government  should  educate  people  gradually.
 They  should  ask  the  people  to  invest  the  Gold  in  production  then  the  result  wil!  be  good.  But
 the  Government  thought  that  the  gold  will  come  out  and  the  smuggling  will  be  decreased  with
 one  blow  of  stick.  And  the  prices  will  go  down.  But  nothing  has  taken  place.  It  is  correct  tliat
 there  had  been  stability  for  some  days  when  the  gold  Control  Act  was  formulated.  Bue
 such  thing  last  for  a  short  time.  can  say  that  prices  rose  high  and  Smuggling  increased,  Shri

 Morarji  asked  people  that  they  could  make  new  jewels  from  old  jewels.  But  Ican  say  that

 ninety  percent  new  gold  is  used  in  preparing  jewel  and  old  gold  is  not  used.  The  Government
 is  simply  demoralizing  the  people  and  the  country  is  being  corrupted  by  such  law.  You  should
 face  the  facts,  It  is  not  enough  to  sit  eyes  closed  after  enacting  the  law.  The  staff  of  Enforce-

 ment  Inspectorate  are  making  profit  out  of  it.  The  four  and  a  half  lakhs  goldsmiths,  on  which

 this  has  been  implemented,  are  dying  without  food  and  they  have  no  means  of  livelihood,

 As  such  I  request  the  honourable  minister  to  call  them  again  if  he  is  going  to  select  Committee.

 Shri  Morarji  Desai  :  The  Goldsmiths  have  not  given  any  application.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  I  want  that  you  should  call  them  here  and  take  their  opinion.

 Itis  certain  that  you  will  get  the  act  passed  because  the  majority  is  in  your  side.  But  the  working

 of  the  act  should  be  reviewd  s0  that  we  may  be  informed  about  its  progress.
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 Statutory  Resolution  Re-Gold  (Control)  Ordinance—withdrawa—  Sravana  7,  1890  (Saka)

 Gold  (Control)  Bill

 Shri  Deven  Sen  :  It  is  my  request  that  the  bill  may  be  circulated  for  public  opinion.

 This  bill  will  ruin  a  large  section  of  Goldsmiths  of  this  conntry.  Their  means  of  livelihood

 will  be  snatched  away.  As  such  want  this  Bill  should  be  circulated  for  puplic  opinion.

 The  Goldsmiths  have  not  been  given  right  to  keep  gold  more  than  100  grams.  But  on

 the  other  hand  the  black-money  in  the  shape  of  gold  is  increasing.  The  economic  condition

 of  the  country  is  also  deteriorating.

 The  assurance  from  the  hon,  minister  regarding  rehabilitation,  money  for  children’s

 education  ete,  have  not  been  fulfilled.  Gold  craftsmanship  has  an  ancient  history  in  India.

 And  now  through  this  bill  we  want  to  finish  it.  Gold  craftsmanship  should  be  given  the  shape

 of  Cottage-industry.  Now  I  move  my  amendment.

 सभापति  महोदय
 :

 श्री  विश्वनाथन
 |

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  श्राप  अरब  इसको  मतदान  के  लिए  रखिये  ।  कार्य-मंत्रणा समिति  में

 यह  मान  लिया  गया  था  कि  इस  पर  वाद-विवाद  नहीं  होगा  ।

 सभापति  महोदय  :  वाद-विवाद  के  लिए  समय  निर्धारित  किया  gare  ।  श्री  तेन्नेटि

 नाम  |

 श्री  तैन्ने  विश्वानाथ  :  अध्यक्ष  सोने  के  महत्व  को  कम  करने

 की  प्रवृत्ति  बढ़ती  जा  रही है  ।  परन्तु  विश्व  बैंक  को  इसकी  आवश्यकता है  ।  प्रौद्योगिक ale  अमीर

 राष्ट्र  अधिक  से  अधिक  सोना  जमा  करना  चाहते  हैं  ।  परन्तु यहां  सोना  को  अधिक  महत्व  नहीं

 दिया  जा  रहा  है  ।  वास्तव  में  विश्व  का  प्राणी  व  ताकत  सोन  1  पर  झ्राधारित है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  सोना  को  जमा  करके  न  रखा  जाय  ।  परन्तु  सोना  को  जमा

 रखने  वाले  वे  लोग  हैं  जो  बम्बई  fs  बड़े  शहरों  में  रहते  सरकारी  विभाग  उन्हें  आसानी

 से  नहीं  पकड़  पाते  ।  परन्तु  यहां  की  महिलाओं  के  पास  सोना  होता  है  तो  सरकार  उनको  जमा

 रखने  का  नाम  देती  है  ।  भारत  में  महिलाओं  द्वारा  प्रयोग  में  लाये  गये  सोना  की  कीमत  करीब

 300  करोड़  रुपया से  400  करोड़  है  ।  राज्य  सरकारों  को  छोड़  कर  केन्द्रीय  सरकार  की  वारिक

 झाय  3000 से  4000  करोड़  रुपये  तक  हैं  इसके  मुकाबलेਂ  में  300 से  400  करोड़  कुछ  भी

 है  ।  लोगो  का  कहना  है  कि  भारत  में  बहुत  सोना  है  ।  परन्तु  वास्तव  में  भारत  में  अधिक  सोना

 नही ंहै
 ।

 इसके  बारे  में  अलग-अलग  अनुमान  है
 ।

 परन्तु  चाहे  कूछ
 भी

 अनुमान  इससे  हमारी

 योजनाओं
 पर

 प्रभाव
 नहीं  पड़ता  हैं

 ।
 सरकार  नसबन्दी  प्रौढ़  लूप  लगवाने  में  करीब  240

 करोड़  रुपया  इनाम  के  तौर  पर  दे  देती  है
 ।

 परन्तु  जब  हमारी  महिलायें  के  पास  थोड़ा  सोना  होता
 जो  कि

 समय  पर  काम  भ्राता  है  तो  सरकार  उसको  जमाखोरी  का  नाम  देती  है
 ।

 आपके  उद्देश्य

 पर  किसी  को  सन्देह  नहीं  है  परन्तु  यह  अभियान  ठीक  नहीं  है  ।

 यह  सोचा  गया  था
 कि

 तस्करी  पर  नियंत्रण  रखा  परन्तु  इसको  रोकने  के  ate

 भी  तरीके  हैं
 ।

 सरकार
 को

 कठोर  होना  चाहिए
 ।

 तस्करों  को  यह  आभास  होना  चाहिए  कि

 सरकार  तस्करी  को  समाप्त  करना  चाहती  है  |
 ा घ्वण  नियंत्रण  द्वारा  सरकार  20  से  25  लाख

 परिवारों
 को  बरबाद  करना  चाहती  है  ।  हमारा  ध्येय  राष्ट्  का  विकास  करके  हरेक  को

 देना  है  ।
 परन्तु  इस  विधेयक  से

 तो  20 से  25  लाख  सुनारों के  परिवार उजड़  हमें  |  कुछ  ने

 हत्या
 कर  ली

 है  कौर  कइयों  को  किराया
 न

 चुकाने  की  स्थिति  में  मकाने  से  निकाल  दिया  गया  है  ।
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 गया  तथा  स्वर्ण
 विधेयक

 इस  विधेयक  में  प्रौढ़  भी  कई  बातें  हैं  ।  एक  रादेश  द्वारा  सोने  में  मिलावट  करके  इसे  14  कैरेट

 तक  बनाया जा  सकता  है  ।  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आती  ।  चाहे  मंत्री  महोदय  अपने  को

 ठीक  समझते  हों  परन्तु  यह  राष्ट्र  की  समझ  से  बाहर  है  कौर  लाखों  परिवार  उजड़  रहे  हैं

 और
 तस्करी  को

 भी
 रोका  नहीं  जा  सकता

 तो
 इसको  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  कोई  मतलब

 नहीं  उठता  |  इस  मामले  में  हमें  जल्दबाजी  से  काम  नहीं  लेता  चाहिए ate  कि  मेरे  मित्र ते

 कहा  है  कि  इसको  जनता  के  विचार  जानने  के  लिए  परिचालित  किया  जाय  |

 सभापति सहोदय  :  श्री  स०  मो०  बनर्जी  |

 श्री  तुलसीदास  जाधव
 )  अब  संयुक्त  समिति  के  सदस्य  हिस्सा  ले  रह  हैं  |

 श्री  बनर्जी  संयुक्त  समिति  के  सदस्य  हैं  fo.  चा

 सभापति  महोदय
 :

 मैं  उनसे  परम्परा  का  पालन  करने  के  लिए  कहूंगा  |

 श्री
 स०  मो०  बनर्जी  :

 परन्तु  मेरे  दल  का  कोई  अन्य  सदस्य  यहां  उपस्थित  नहीं

 a

 सभापति  महोदय
 :

 उनको  संयुक्त  समिति  में  पर्याप्त  समय  मिलेगा
 ।

 उन्हें  प्रथा  को  भंग

 नहीं  करना  चाहिए
 ।
 मैं  उनसे  निवेदन  करूंगा  कि  वह  तीन  waar  चार  मिनट  में  भाषण

 समाप्त कर  दें  |

 Shri  5.  M.  Bannerjee  (Kanpur)  :  We  have  failed  to  achieve  any  one  of  the  under-
 lying  objectives  of  the  Bill,  WNeithet  the  smuggling  nor  the  price  of  the  gold  have  bees
 brought  down,

 The  condition  of  the  goidsmiths  1s  ritiable  and  many  of  them  have  committed  suicide.
 There  was  a  alternative  with  them.

 At  the  time  of  the  Chinese  aggression  in  1962  people  gave  gold  and  ornaments  in  large
 quantities  to  the  Government  for  purchase  of  armaments.  I  would  like  to  know  from.  the

 hon.  Finance  Minister  that  what  has  happened  to  that  gold  ?  The  hon.  Finance  Minister

 should  place  all  relevant  factors  before  the  House.

 The  hon.  Finance  Minister  should  discuss  this  matter  with  the  members  of  the  All  India

 goldsmiths  Federation,  This  Federation  represents  the  goldsmiths  all  over  the  country.  He
 should  glve  ear  to  their  difficulties,  If  after  the  discussions  the  hon.  Minister  is  convinced  that
 this  Bill  is  of  no  use  then  he  should  come  to  the  House  and  withdraw  this  Bill.

 With  these  words  I  oppose  this  Bill.

 सभापति  महोदय  :  क्या  श्री  यशपाल  fag  जी  उतर  देने  के  लिए  समय  चाहते  हैं
 ।  ae

 बह  दो  अथवा  तीन  नट  लें  तो  एक  अन्य  सदस्य  को  समय  दिया  जा  सकता  है
 |

 Shri  Yashpal  Singh  :  I  want  to  say  only  few  words.

 tt  खपलाकांत  भट्टाचार्य  (  रायगंज )
 श्री स०  मो०  बनर्जी  ने  कहा  है  कि

 वह  विधेयक  के  मूल  सिद्धान्त  को  स्वीकार  नहीं  करते
 ।

 यदि  ऐसा  है  तो  वह  संयुक्त  समिति  के  सदस्य

 किस  प्रकार हो  सकते  हैं  ।

 श्री  स०  मौ०  बनर्जी  :  प्रवर  समिति  को  पांडे  जाने  से  पूर्व  मूल  सिद्धान्त  के  बारे  में  यह  चर्चा

 हो  चुकी है  ।  मैंने यह  कहा  था  कि  इसको  कम  से  कम  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिए
 ।
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 Statutory  Resolution  Re:Gold  (Control)  Ordinance~—withdrawn—  July  29,  1968

 Gold  (Control)  Bill

 aft  विधेयक  के  मूल  सिद्धान्तों  के  स्वीकार  किये  जाने  के

 ही  इसको  प्रवर  समिति  को  भेजा  जाता  है  ।

 श्री  स०  Ale  ata  :  जब  इसको  प्रवर  समिति  को  भेजा  गया  था  तो  हमने  विधेयक  के

 सिद्धान्तों को  स्वीकार  नहीं  किया  था  ।

 सभापति  महोदय  मैं  इस  पर  अभी  समय  नहीं  देना  चाहता  ।

 aft  समर  गह  यह  अघिनियम  लक्ष्य  प्राप्ति  में  agar  रहा  है  ।  मुख्य  लक्ष्य

 छिपे  हुए  सोने  को  निकालना था  ।  दूसरा  लक्ष्य  सोने  के  तस्कर  को  रोकना था  ।
 तीसरा

 लक्ष्य  सोने  के  मूल्यों  का  मानकीकरण  करना  परन्तु  हम  सब  जानते  हैं  कि  सोने  के  मूल्यों  में

 30  से  50  प्रतिशत  तक  वृद्धि  हो  गई  है  ।  चौथा  लक्ष्य  छिपे  सोने  को  विकास  कार्यों  के  लिए  लगाना

 था  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  इन  में  से  कोई  भी  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  हो  सका  ।

 इस  म्रघिनियम  से  car  कार  के  परम्परागत  कुडी र  उद्योग  में  बाधा वें  पड़ी  हैं  तथा  स्वयं  लाखों

 स्वर्णकारों  को  स्रत्यन्त  कठिनाई  का  सामना  पड़ा  है  ।  इससे  लगभग  20  लाख  स्वर्णकार

 रोजगार  हो  गये  थे  ।  इनको  पुनः  का  !  पर  लगाने  के  नाम  पर  एक  करोड़  से  भी  अधिक  रुपये

 का  अपव्यय  किया  गया  t

 पश्चिमी  देशों  में  wa  जेवरात  पहनती  हैं  ।  सरत  अरब  अपन  इस  उद्योग  से  विदेशी

 yar  अजित  कर  सकते  हैं
 ।

 इस  विधेयक  से  भूतकाल  में  लोगों  को  जो  कठिनाई
 हुई

 थी  उनसे  सबक  चलता  चाहिए  इस

 विधेयक  का  उदेश्य  सोने  की  rar  पर  नियंत्रण  करना  होना  चाहिए  ।

 Shri  Yashpal  Singh  (D  :hradun)  The  Bill  has  failed  to  achieve  desired  objectives.  The

 hon.  Finance  Minister  should  tell  us  to  what  extent  this  Bill  has  been  able  to  check  smuggling

 Our  country  has  not  been  benefited  by  this  Bill  at  all.  On  the  contrary  we  have  lost  the  lives

 of  250  goldsmiths  who  have  committed  suicide  We  can  increase  the  wealth  of  the  country

 rough  producing  more  in  the  factories  and  हिं  108  1  would  request  the  hon.  Minister  to  with-

 draw  this  Bill

 सभापति  महोदय  क्र  माननीय  सदर  ।  को  अपना  संकल्प  वापिस  लेने  के  लिए  सभा  की

 aula

 समीप  सभा  की  सन्नति  से  arte

 THE  RESOLUTION  WAS,  BY  LEAVE,  WITHDRAWN

 समभाव परिधि त  पड़ोसी  द्वारा  संशोधन  संख्या  2  मतदान  थे  रखा  गया
 तथा  अस्वीकृत

 THE  AMENDMENT  NO.  2  WAS  PUT  AND  NEGATIVED

 att  भंवरलाल  गुप्त  मैं  संशोधन  संख्या  1  वापिस  लेता  हं  |

 सभायति  महोदय  :
 क्या  माननीय  सदस्य  को  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की

 अनुमति
 a  |
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 7  1890  स्वर्ण
 शझ्रध्यादेश  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 वापिस

 गया  तथा  cam
 विधेयक

 संशोधन  संख्या
 1

 सभा  की  श्रुति  से  वापिस  लिया  गया
 ।

 THE  AMENDMENT  No.  1  WAS,  BY  LEAVE,  WITHDRAWN

 सभापति  महोदय
 :

 मैं  मुख्य  प्रस्ताव  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं
 ।

 प्रश्न
 यह  है  » = ed

 लोक  समाज  के  श्राथिक  site  वित्तीय  हित  में  सोने  के  आभूषणों तथा  सोने

 की  बनी  अन्य  वस्तुभ्नों  के  प्रयोग  कौर  इन्हें

 रखने  तथा  इन  के  व्यापार  के  नियंत्रण  के  लिए  तथा  तत्सम्बन्धी  अथवा  श्रानृषंगिक

 विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वालें  विधेयक  को  दोनों  सभाओं  की  38  सदस्यों

 को  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाये  जिसमें  इस  सभा  के  25  सदस्य  नाटी —

 (1)  श्री  के०  एम०

 (2)  श्री  स०  मो०  बनर्जी

 (3)  श्री  सोनू भाऊ  प्  जसवन्त

 (4)  at  लाल  बोहरा

 (5)  श्री  नारायण  दाण्डेकर

 (6)  श्री  ont  फरनेंडीज़

 (7)  श्री  सीताराम केसरी

 (8)  श्री  एस०  एम०  कृष्ण

 (9)  श्री बृज  भूषण  लाल

 (10)  श्री  के०  झम्बाज़ागन

 (11)  श्री  बाकर  ait  मिर्जा

 (12)  सरदारनी  निर्लेप  कौर

 (13)  श्री  कृष्ण  चन्द्र पन्त

 (14)  श्री  मनुभाई  एन०  पटेल

 (15)  श्री  एस०  वी०  पाटिल

 (16)  शी  कार  सुरेन्द्र रेड्डी

 (17)  at  अमर  सिंह  सहगल

 (18)  श्री  देपायन सेन

 (19)  श्री  शिवनारायण

 (20)  श्री  दिग्विजय  नारायण  fag

 (21)  श्री  चन्द्रजीत यादव

 (22)  श्री  चौधरी

 (23)  श्री  नुग्गेहल्ली  शिवप्पा

 (24)  श्री  ओम  प्रकाश  त्यागी

 (25)  श्री  मोरारजी  कौर

 राज्य
 सभा

 के
 13  सदस्य हों  ;
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 Half-an-hour  Discussion  Re:over-flying  of  Pakistan  Jets  on  Sravana  7,  1890  (Saka)

 Indian  Territory

 संयुक्त  समिति  की  बैठक  गठित करने  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों  की

 कुल  deer  का
 एक

 तिहाई  होगी

 कि  समिति  इस  सभा  को  9  1968  तक  प्रतिवेदन देगी

 कि  wea  बातों  में  संसदीय  समितियों  पर  लाग  होने  वाले  इत  सभा  के  प्रक्रिया  सीएम  ऐसे

 परिवर्तनों  श्र  रूपभेदों  के  साथ  लाग  होंगे  जो  भ्रध्यक्ष  को  ;  कौर

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित

 हो  पौर  राज्य  सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  नियुइ  किये  जाने  वाले  13  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा

 को  बताये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 THE  MOTION  WAS  ADOPTED

 स्तान  के  जट  विमानों  को  भारतीय  राज्यक्षेत्र  के  ऊ  पर  र  उड़न

 OVER-FLYING  OF  PAKISTAN  JETS  ON  INDIAN  TERRITORY**

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  मैंने  पाकिस्तान  के  जेंट  विमानों  द्वारा  भारतीय

 राज्य  क्षेत्र  के  ऊपर  से  उड़ान  के  बारे  में  24  1968  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रशन  संख्या

 5  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  पुछताछ  की  थी  ।  परन्तु  उस  समय  हम  मंत्री  महोदय  से  स्पष्टीकरण

 नहीं ले  सके  थे  ।  जब  माननीय  मंत्री  ने  यह  कहा  कि  पहली  उड़ान  मई  में  हुई  थी  तो  मूझे  बड़ा

 ्  हुआ  क्योंकि  मेरी  सूचना  के  निसार  पहली  उड़ान  मान  में  हुई  थी
 ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से

 इस  बारे  में  स्पष्टीकरण  तथा  ठीक  स्थिति  जानना  चाहती  हूं  ।

 मुझे  यह  भी  सूचना  मिली  है  कि  बा  शी  का  तालाब  नामक  हवाई  एक  सेनिक  हवाई

 है  और  इसी  हवाई  अड्डें  पर  यह  विमान उतरे  थे  न
 कि

 लखनऊ
 के

 निकट  हवाई
 थ  जो  कि  एक  सिविल  हवाई  प्र् |  ।  मैं  नहीं  जानती  कि  सैनिक  विमानों  के  लिए  श्राम  तौर  पर  जो

 aaa  बरती  जाती  है  वह  इस  विधि  ८  मामले  में  कयों  नहीं  बरती  गई  ।

 माननीय  मंत्री  ने  यह  भी  बताया  था  कि  ऐसा  प्रबन्ध  पारस्परिक आधार  पर  किया

 था ।  परन्तु  हमारे  कूरियर  विमान
 जो  कि

 लन्दन  से  कुछ  फालतू  पुर्जे  लेने  जा  रहा  कराची

 में  उतरने  की  अ्रनुमति  नहीं  दी  गई
 थी

 ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  यह  बात

 सच

 संसद  तथा  देश  को  विश्वा  में  लिया  जाना  चाहिए था  ।  हम  जानते  हैं  कि  उड़ानों  के  मामले

 में  कुछ  wade  दायित्व  होते  हैं  परन्तु  क्या  ये  उड़ाने  म्रत्तर्राष्ट्रीय  उड़ान  नियमों  के  ज

 झाती
 है  ।  प्रश्न  यह  है

 कि
 ये  विमान  सरन

 धा  से
 क्यों  ग्रा  अथवा  जा  रहे  थे

 ?
 पूर्वी  पाकिस्तान

 बा  os से  पश्चिमी  पाकिस्तान  तक
 इन

 उड़ानों  के  क्या  कारण  हैं  ।
 पाकिस्तान  द्वारा  झाम  तौर

 पर  यह

 र: साध  que  को  चर्चा
 ee

 **Half  an  Hour  discussion
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 29  1968  पाकिस्तान  के  जट  विमानों  की  भारतीय  राज्य-फ्स्त्र  के  ऊपर

 उड़ान  के  बारे  में  घंटे  की  चर्चा

 की
 दिया  जाता  है  कि

 ये  विमान  मरहम  :  के  लिये  जा  रहे  हैं
 ।  इस  बात  को  हमारी  सरकार

 आसानी  से  स्वीकार  भी  कर  लेती  है  परन्तु  यदि  एक  बार  इन  विमानों  को  पूर्वी  पाकिस्तान  जाने

 की  अ्रनमति ि  दी  जाती  है  तो  क्या  थे  विमान  हमारे  देश  के  सामरिक  महत्व  के  स्थानों
 के  निकट  नहीं

 हो  जायेंगे  ?  क्या  अनुमति  देने  से  पुर्व  इस  बात  पर  विचार  किया  गया  था
 कि  सामरिक  महत्व के

 स्थानों के  सरत  ति  योग्य  स्थानों  के  अन्तर्गत  नहीं  लाया  जाना  चाहिये  |  सरकार को  इतनी  उदारता

 नहीं  दिखानी  चाहिए  जिसे  कि  हमारे  अपने  क्षेत्र  में  pats  हो  जाये  |

 मुझे  एक  विश्वस्त  अधिकारी से  इस  बात  की  भी  सुचना  मिलो  है  थि  venta  के  विमान  बिना

 अनुमति  के  भी  उड़ानें  भर  रहे  हैं  ।  क्या  यह  सच  है  क्रि  फोन  अज्ञात  विमान  भारत  के  ऊपर  जासूसी

 के
 लिये

 नियमित  रूप  से  उड़ानें  भरते  रहे  हैं  प्रौढ़  वापिसी  में  सरगोधा  पर  जाकर  उतरते हैं
 ।  हमारे

 रांडारों पर  इन  उड़ानों  का
 पता  लगाया  गया  था  परन्तु फिर

 भो  हम  इत  मामले  में  कुछ  कार्यवाही नहीं

 कर  सके
 ।

 मुझे  बताया  गया  है;कि  इसका  कारण  यह  है  फि  यह  विमान  शिकार  57  जासूसी विमान
 और  ये  60,000  Fr  की  ऊंचाई  पर  उड़ते  हैं  सनौर  फि  हमारे  पास  इन  विमानों  को  शिराने  के  लिए

 साधन  नहीं  है
 ।

 मुझे  यह  भी  पता  चला  है  कि  फोन  विमानों  में  से  एक  विमान प्रभो  हाल  में  नष्ट भी

 हो  गया  है  ।
 मैं  जानना  चाहो  हूं  कि  क्या  इस  मामले  में  हमारे  मिसाइलों  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा

 सकता
 |  क्या वे  इतनी  ऊंचाई पर  नहीं  जा  सकते  |

 मुझे  इस  बात  का  भी  पता  लगा है  कि  कौन  के  विमान  काश्मीर  में  हमारे  क्षेत्र को  उल्लास  कर

 सिक्यांग  से  पाकिस्तान  जाते  हैं  ।  चीन  ने  पाकिस्तान  के  गठजोड़  से  यह  एक  नया  विमान  मार्ग  निकाला

 यदि  यह  सच  है
 तो  माननीय  मन्त्री  को  बताना  चाहिए  कि  इस  बात  को  कयों  नदी  दी  गई  है  ।

 Shri  Mrityanjay  Prasad  (Maharajganj)  :  I  8150  understand  from  a  reliable  source  that

 these  planes  landed  at  Bakshi-ka-Talab  airport  and  not  at  amauri  airport  It  was  very  easy  for

 them,  once  a  plane  has  landed,  to  take  photographs  of  the  nearby  military  installations  I

 would  like  to  know  the  steps  taken  to  prevent  them  from  taking  the  photographs

 A  list  of  the  material  having  carried  by  the  aircraft  was  repared  without  looking  into  thena

 at  तानेगी
 )  :  यहं  कहा  गया  है  कि  विमानों  को  विशिष्ट  प्रार्थना

 पर  जोने  की  ग्र नुम ति  दी  गई  थो  ।  हमें  यह  नहीं  बताया  गया  कि  प्रार्थना  कब  प्राप्त  हुई  तथा  त्न  wrf
 मात

 कब  दी  गई  थी  ।  मैं  ag  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन  दिनों  में  इस  प्रकार  की  कपा  देना  बुद्धिमत्ता
 क्या  वे  विमान  नियमित  रूप  से  उड़ान  भर  रहे  हैं  wt  क्या  ऐसो  अन्य  प्रार्थनाओं  पर  प्रभी  निर्णय

 लिया  जाना  है  ।

 श्री  बलराज  मधोक :  दिलो  :  पाकिस्तान  एक  शल्ल भद  देश  है  और  उसने  बुरे

 इरादों  को  कभी  गुप्त  नहीं  रखा  ।  वह  अन्य  देशों  की  सहायता से  अपनो  विमान  शक्ति में  तेजी  से  वृद्ध
 कर  रहा है

 ।  1965
 के  युद्ध  के  दौरान  पाकिस्तान  के  सभो  सैनिक  तथा  सैनिक  विमानों  की  उड़ानों

 को  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।  झाम  तौर  पर  भो  सैनिक  विमानों  को  विभिन्न  देशों  के  बीच  बिना

 सकती  के  उड़ान  नहीं  भरने  दी  जाती  ।

 पिछले  कुछ  महीनों  से  हमारे  दोनों  देशों  के  बीच  सम्बन्ध  wie  बिगड़ते  जा  रहे  हैं
 ।

 पाकिस्तान

 हमारे  देश  के  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  क्षेत्र  में  गड़बड़  के  लिए  जो  तैयारी  कर  रहा  है  उसके  बारे  में  सब  को

 है  ।
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 ्र  बल ज

 हमें  बताया  गया  है  कि  यदि  कोई  सैनिक  विमान  भी  उड़ान  भरता  है  तो  नियमों  के  ग्रन्थित

 उनको  चित्र  लेने
 की

 झनम  दि  नहीं  होती
 ।

 परन्तु  इस  बात  की  क्या  गारंटी  है  यदि  च्  देश
 का

 विमान

 हमारे  देश  के  ऊपर  से  उड़ान  भरता  है  तो  वह  हमारे  हवाई  अड्डों  तथा  सामाजिक  महत्व  के  प्रत्य  स्थानों

 के  चित्र  नहीं  लेगा  ।  इस  बात  को  ध्यान में  रखते हुए  क्या  सरकार  ने  ग्र नुम ति देने  से  पुर्व  इन  सभी

 पहलुओं  पर  विचार  fat  था  ।
 क्या  यह  सच  ह  कि  पाकिस्तान  विमान के  बख्शी  के  तलाब  हवाई

 aes  पर  उतरने  के  बाद  उसके  चालकों  को
 नगर

 में  घूमने  की  अनुमति दी  गई  थी
 ।

 कया  यह  भी

 सच  ८  इन  लोगों  ने  अ  थ  साधनों  से  सभी  प्रकार  की  जानकारों  एकत्र  की  थी  ।  क्या  यह  भी  सच  है

 fe  cheat  को  जने  ८  भी  aer  जाता  है  तो  वहं  wat  a  विमानों  की  उड़ान  के  बारे  में  भी  सभी

 गर  की  बाघ धायें  डालना  ।  क्या  मन्त्री  महोदय  इस  बात  वग  झ्राश्वासन  देंगे  कि  भविष्य  में

 पाकिस्तान  के  प्रति  एकपक्षीय  वग्मजोरी  अथवा  स्न्तण्ट  की  नति  नहीं  अपनायेगी  ।

 थी  रणधीर  Re  हमने  भी  नाम  दिये  थे  ।

 were  महोदय
 :

 केवल  पांच  नाम  ्य  थे
 ।

 थ्री  रणधीर  fag
 :

 मेरा  aval  नहीं  पाया  |

 झष्यक्ष  महोदय  :  मैं  इत  ha  में  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  लाटरी  निकाली  गई  थी  ।  उसमें

 आपका नास  नहीं  पाया
 |

 5.0  जाइये

 Shri  Randhir  Singh  :  Why  have  you  become  angry.  We  are  not  school  going

 cannot  tolerate  it.

 श्रेय  महोदय  :  शाप  इस  प्रकार  किसी  मामले  को  नहीं  उठा  सकते  |  सभा  के  कार्य  में  बाधा

 asta  |

 att  रणधीर  रही
 :

 मैं  इसको  सहन  नहीं  कर  सकता  |

 इसक  पश्चात्  श्री  रणधीर  सिह  सभा  स  उठकर  बाहर  चले  गये

 SHRI  RANDHIR  SINGH  THEN  LEFT  THE  HO  TISR Uo

 श्री  रणजीत  सिंह  7. aTe ) cork rr

 :

 उस  दिन  मेरा  नाम  सूची  में  दूसरा  परन्तु
 मैं  पहला

 न्याति  था  जिसने  सभा  पटल  पर  नो  टस  रखा  था  |

 महोदय
 :  रही  20

 व्यक्ति  अपना  नाम  देते  हैं  तो  पर्चियां  निकाली  जाती  हैं  ।  केवल

 पांच  नाम  लिए  जाते  हैं
 ।  ८

 मैं  प्राकार  समय  देता  हूं
 तो

 फिर  मुझे  श्री  रणधीर  सिंह  तथा  अन्य  सदस्यों

 को  समय  देना  होगा

 श्री  समर  गृह
 :

 फरक्का  बांध  पर  के  समय  इस  नियम  का  पालन  नहीं  किया  गया  था  ।

 श्रेय  महोदय
 :

 यदि  हम  इसी  प्रकार  चलते  रहे
 तो

 इस  बात  का  कहीं  अन्त  नहीं  होगा  ।  मैं
 कांग्रेसी  तथा  गैरकांग्रेसी  सदस्यों  के  बच  विभेद  नहीं  कर  सकता  ।

 प्रतिरक्षा मंत्री  स्वरण  :
 माननीय  सदस्यों  के  दिलों  में  अधिकांश  शंका  इस  कारण
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 उत्पन्न  हुई  है  क्योंकि  इस  प्रश्न  को  प्रश्न  घंटे
 के  अन्त  में  लिया  गया  था

 ae
 qq  प्रश्नों  के  लिए



 7  1890  पाकिस्तान  के  जेट  विमानों  की  भारत य  के  ऊपर  से

 eee
 उड़ान  के  बारे  में  आधे  पंडे  की  चर्चा

 समय  नहीं  बचा  था  ।  अ्रन्यया  अधिकार  बातों  का  gal  दिन  स्पष्टीकरण  हो  ।  अनुमति  देने  में

 सन्तुष्टि  अयव  एकपक्षीय  कार्यवाही  का  कोई  प्ररन  नहीं  है  ए  केवल  पारस्परिक  आधारों  पर  ही

 किया  गया  है  ।  एते  कई  उदाहरण  दिये  जा  सकते  हैं  कि  पाकिस्तान  त  उसको  निवेदन  किये  जाने

 हमारे  विमानों को  अपने  क्षेत्र  से  उड़ान  की  झ्र नम् ति  दी  है  ।

 किसी  देश  के  ऊपर  से  सैनिक  विमानों  की  उड़ान  के  में  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  दायित्व  नहीं  है  ।

 कई  भो
 विमान  कसो  देश  पर  उड़ान  नहीं  भर  सकता जब  तंक  उस  देश  से  उक्त  उड़ान

 के
 बारे

 में  ऋतुमति न  ले  ली  जाये

 जहा ंतक  faq  wife  देने  का  प्र  न  है  जब  भी  हमारे  विमान  करो  तथा  लाहौर  पर  उतरे  हैं

 उनको  ईंधन
 की

 सुविधायें
 दो

 गई  हैं
 ।  चयन  के  लिए  हमें  विदेशी  मुद्र  में  भुगतान  करना  पड़ता है  ।  हम

 भी  ईंधन  सप्लाई  करते हैं
 उसका  मूल्य  विदेशो  मुद्रा  में  प्राप्त  करते  हैं  ।

 तक  स्थायी  अनुमति  का  प्रश्न  है  वहू  लड़ा हू
 सत्ता  एक  86  विमानों  के  लिए

 नहीं  af बल्कि  काश्मीर  विमानों  के  लिए  थी  ।  उस  समय  ae  प्रश्न  जिच  रोशन  था  ।

 जिन  जमातों  को  भ्रतुर्मात  दो  गई  थो  वे  oats  हवाई  भचक सान  पर  उतरे  थे
 न  fi

 तलाब  हवाई  थर्ड  पर  ।

 इस  विशिष्ट  मामले
 में  हमने  विमानों  की  उड़ान  का  मार्ग  पि कथा  था  |  उससे  इधर  उधर

 tit  की  अपकीर्ति  नहीं  थो  ।  मार्ग  निश्चित  करते  समय  सामरिया  महत्व  3  स्थानों  ग्राही  जैसे  सभी

 पटल परों  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  |

 इन  विमानों  ने  निश्चित  मार्ग  पर  ही  उड़ान  की  थी  और  उड़ान  के  समय  इन  पर  निगाहे  भी

 रखी गई  थी  ।

 यहं  सुचना  गलत  है  कि  हमारे  को  रियर  विमान  को
 करांची में

 उतरने  की  ऋतुमति  नहीं दी
 गई

 थी  ।
 यूरोप  तथा  रूप  को  जाने  oot  x

 Gills हु  वारे  सैनिक  तथा  असैनिक  विमान  फर  ची  तथा  लाहौर में
 उतरते

 रहे
 केसी  देश

 के
 विमान  को  चिना देश  में  उतरे  सीधा  उड़ते  की  प्रचर्माः  नह नहीं  दो  जाती  |  यह  देश

 के  हित  में  भी  है  नन  उन  विमानों  के  बड़ों  उतरने  की  go  परते  हैं  ताकि  मध्य  उ  से  इस  बात

 का  पता  लग  सके  fz  ये  faq  Wy  के  fag  तथा  ये  पाहा  जा  रहे  हैं  ।

 यहां  जश्न

 भी  पूछा

 गय चाहे fe  a  विमान ५ गधा  तथा प पेशावर वह
 ड  5  |  मेरा  उत्तर  है  कि

 नव वॉग  जब  वे  निशान  eth  देश
 के  ऊपर  से  गुजर  जाते  हूँ  ठ्भ प्  नकली  पर  लिय  त

 नहीं
 कर  सभ  ते  कि

 वे
 वे  कहां  जाते  हैं  ।  हम  श्रीनेत  थ

 स  में  उन  के  उड़ान  का  सार्ग  पटले  से  ही  लिप्त  ere  सकतें  हैं
 ।

 गोला  बारूद  फोटो  आदि  लेने  al
 सामान  नहीं

 ले  जा  सकते  जैसी
 इतेक  शर्ते  लगाई

 et  हैं  ।
 उनको  यहां

 उतरने
 को

 प्रस्तुति  देने  का  एक  मह  उद्देश्य  होता
 है  fi  चुस  बात  का  पदा  लगाया  ज

 !
 सके  कि  व  xe

 सामान ले  रहे  हैं  ।

 तड़प  बात  गलत  है  कि  ज जासूसी  करने  वले  विमान  हमारे  क्षेत्र  पर  उड़ते  रहे  हैं  ।  इन  विमानों  को

 शिराने  ८
 पास  प्रबन्ध  है  ।

 जो  भारतीय  de  wart  नियन्त्रण  में  हूं उसका  चीनी  विमानों  द्वारा  पाकिस्तान  जाने  के  लिए

 उल्लंघन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।
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 [>a  बजाज

 जहां  तक  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध है  कि  इन  विमानो ंके  साथ  एक  wea  age  विमान भी  धा  ae

 सच  ।  जेब  लड़ाकू  विमान  जाते  हैं  ती  उनके  साथ  मरम्मत करने  वाले  कर्मचारी  तथा
 फालतू

 पुर्जे  ले  जाने  के  लिए  परिवहन  विमान  भी  जाता  है  ।  इसके  लिए  सुविधा  मांगी  गई  थी  अर  वह  सुविधा

 प्रदान  की  गई  |

 जहां  तथा  इस  बाठ  का  प्रश्न  है  कि  उनको  दो  अ्रथवा  चार  मील  इधर  उधर  घूमने  की  ग्रनुर्मातਂ

 दी  गई  थी  मेरा  कहना  है  दि  मार्ग  निर्धारित  करते  समय  सभी  पतलूनों  पर  विचार  किया  जाता है
 ।  यह

 सभी  बातं  पहले  से  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।

 गठ ा  ।  तंक  प्रार्थना  प्राप्त  होने  तथा  ष्  दिये  जाने  की  तारीखों  का  प्रश्न  है  मैं  ठीक  तारीखें  नहीं

 बता  सकता  ।

 अनावश्यक  तनाव  बनाये  का  कोई  लाभ  नहीं है  ।  भ्र नुम ति  देते  समय  देश  की  सुरक्षा

 जैसे  पहलु प्र ों  पर  विचार  किया  जाता  हैं  ।  जैसा  कि  कहा  जाता  है  न  तो  कोई  स्थायी  मित्र है
 न  कोई

 स्थायी  शत्रु  ।  पार स्पष् कि  आधार  पर  ही  इन  विमानों  को  उड़ान  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।

 इसमें  सन्तुष्टि  तथा  उदा  राशि  लता  का  कोई  प्रशन  नहीं  है  ।

 इसके  पर चातन  लोक-सभा  मंगलवार  30  1968/8  श्रावण  1890  )

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई ।

 THE  LOK  SABHA  THEN  ADJOURNED  TILL  ELEVEN  OF  THE  CLOCK  ON

 TUESDAY  THE  30TH  JULY,  1968/SRAVANA  8,  1890  (Saka)
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